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हि 2 5 ऑस्नोड अल्यवत्था जा 
डॉ एससी भुप्ता द्वागय सकलित पुस्तक >अपधुनिक ”की 
भूमिका लिखते हुए मुझे बडी प्रसन्‍तता है । पिछले 'पच्चीस वफ़े-झे अधिक समय से मैं 
भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के विभिन्न आयागों को एक लेखक के रूप में गहनता 
से देखता रहा ह्‌ तथा मुझे यह अनुभव हुआ है कि हिन्दी भाषी विधार्धियों,प्रशासकों एव 
नीति निधारकों को इस विषय पर एक साथ बहुत से विचारकों एवं विश्लेषकों के लेख 
पढने को उपलब्ध नहीं होते हैं। डॉ गुप्ता का यह एक सरादनीय प्रयास है कि उन्होंने 
भारतोय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओ पर अनेक विद्वानों द्वारा हिन्दी भाषा थे लिखे 
गये लेखों को समहिव करके इस पुस्तक में अकाशित किया है ! एक वरफ इस पुस्वक में 
हमें भारत में आर्थिक नियोजन एवं योजनावद्ध विकास की सम्पूर्ण जानकारी मिलती है 
बहों दूसरी ओर भारत के सार्वजनिक उपक्रम तथा अन्य बडे उपक्रमों के विकास तथा 
उनकी समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त होती है । हमें आर्थिक विकास एवं सामाजिक 
न्याय, पचायती राज, भारत में आर्थिक सुधार, जमोन के रिश्ते एवं भविष्य का भवश', 
भूमि सुधार, महिला साक्षरता, स्वैच्छिक सयठन एवं उनकी धूमिका आदि के बारे में 
उपयोगी तथा प्रामाणिक जानकारो प्राप्त होती है 


डा गुप्ता वा कठिन परिश्रम तथा प्रकाशक का भ्रयल दोनों सार्थक होंगे तथा यह 
पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों, उद्योगपतियों, प्रशासकों, 
नीति विधारवों तथा सामान्य जन के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। इस त्तरह फे 
प्रयास भविष्य में भो निरतर जारी रटने चाहिए। 


करिष्ठतम ओ्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष ब्रोफेसर एम. ही. अप्रवाल 
वाणिज्य सकाय 

रोग खुला विरकविदालय 

जोय (टाज) 


प्राक्कथन 


स्वतत्रता प्राष्वि से धूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी अस्त-व्यस्त थी, 
क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को ओर बिल्कुल भी 
ध्यान नहीं दिया गया था। अंग्रेजों ने भारतोय अर्थव्यवस्था का खुलकर शोषण किया 
तथा अपने हित में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किया, लेकिन स्ववन्वरता आप्वि के 
पश्चात्‌ भागव सरकार का ध्यान इस ओर यया और भारवीय अर्थव्यवस्था के विकास के 
लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भरसक प्रयल किये गये हैं। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना कृषि प्रधान योजना थी, द्वितीय पचवर्षीय योजना ठद्योग प्रधान योजना थी ठथा 
तीमरी और इसके बाद की पचवर्षीय योजनाओं में अर्थव्यवस्था के समस्व 
पहलुओं--कृषि, उद्योग, व्यापार, यावायाव वया समाज कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष 
रूप से ध्यान दिया गया है तथा अच्छी सफलता भी प्राप्त टुई है। भारत में अभी तक 
सात पचवर्षीय योजनायें तथा अनेक वार्षिक योजनायें पूरे रो चुकी हैं तथा वर्तमान में 
आठवीं पववर्षीय गोजना पर कार्य चालू है। 


प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू से सम्बन्धित विषय सामग्री 
एकत्रित की गयी है जिससे इस बात करे जानकारी पुस्तक के पढ़ने वालों दते प्राप्त हो 
सके कि स्वतगशता प्राप्ति के पश्चात्‌ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारतीय 
अर्थव्यवस्था के किस छेद में कितना विकास संभव हुआ है? और अभी इस ओर 
कितना ध्यान देने की आवश्यकता है? ऐसा अनुमान है कि यह पुस्तक नौति-निर्धारकों, 
प्रशासकों, प्राष्यापकों एवं विद्यार्थियों वदा जनसाधारण के लिए कापा उपयोगी सिद्ध 
होगी। 

प्रस्नुत पुस्तक में सम्मिलित किये जाने वाले लेख, लेखक के द्वारा विभिल सोतों से 
जुयये गये हैं। लेखक ठन सबका ददय से आभारी है जिनका योगदान भ्रस्तुद पुस्तक की 
विषय सामप में निहित है। 


लेखक त्रस्तुठ पुस्तक के प्रकाशक श्री एसक़े जैन, यूनिर्वेसल बुक सप्लायर्स, 
एम एम एस. हाइवे, जयपुर का भी इृदय से आपभाये है जिन्होंने पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन 
में पूरी रुचि ली है। 


सेख्क 
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भारत में आर्थिक नियोजन एवं योजनावद्ध विकास की उपलब्धियाँ 
एससी गुणा 
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भारतीय सार्वशनिक उपकण 35 
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भारत के लिए अंयर्कटिका अनुसंधार का महत्व 3 
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परत पैक्सिको की भूस नहीं दोहरयेगा ब्छ 
बेदअक्ररा मरेह्ा 

भाए में जपगातिरया : समस्या एवं समायान 69 


अगेब कुमार दिवेती 
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ह्प्क्ांओ 


ज्क्ना “कमा 
दघारदीय परत बयोप 
अहद शरद 
झटल्पा गाधी दा सस्प सरकार हुक 
सर्वर पी 


छाप द्घो+-झनन्याए और सर पान 

अश्ययदूत दा क्पय 

भरादी रे संकट अए उसका सपाएत 

इतजद आदर 

आर्थिक दिकाम एड सत्रएडिक न्ययद 

को एप डफीए ख मर्द तिदाये 

ढत्दाप दी दाफ्डर लो पं के हव्यों में एचायटों दो घूमिदा 


केंड, गरखडे 


भारद में आदिक रुएर-एक समोध्षा 
झलआर मकद 


डाल अप सिदारणको चुने किट मर सरायन 

आर चंद्र अफ्बात 

असतीए ऑऔदधापिक दिए निफ लिप्टिड को दा्पप्ररात्तो 

डा काोदरात्पक पूल्पकन 

एससी बुटा 

जमीन से रिम्ठे हो मंदिर का नक्शा बना पा 

डिख्द्रिदुल 

हरीदों के लिए स्वस्थ्य रुविएए स्वफ्सेदी साउकतों ये धूषिष्या 
इस्द् दोस्झा 

झूनि दुप्पर धारण विद का इुषादी ढराद 

सकश अमन 

अठ्दी योजदा और रहित रादरटा 

डा झोघन 

डअामीए प्रेडपए - द्तपाल स्दिदि टब्य भविश्य के लिए रखने क्दियया 
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आयाध समस्या एवं समाधान 

हरे कृष्ण मिंह 

प्रानीण विकास: स्वैच्छिक संगठन बन सकते हैं मील का पत्थर 
अरकिन्द कुमार सिह 

भारत में प्रामीण विकास के लिए भूमि सुधार का महत्य 

थे हक 

बास प्रमिक व्यवस्था खत्य करना एड चुनौती 

संगीत शर्मा 

हफारी अर्वव्यदस्या का स्वस्प भविष्य में कैसा हो सकता है ? 
श्रीपाद जोशी 


अनुक्रमपिका 


््गं 


293 


209 


27 


229 


235 


भारत में आर्थिक नियोजन एवं 
योजनावद्ध विकास की उपलब्धियां 


एस. सी. गुप्ता 


आर्थिक नियोजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

विश्व में आर्थिक नियोजन बोसवीं शवाब्दी कौ उपलब्धि है। सन्‌ 970 में सबसे 
पहले नावें के प्रोफेसर क्रिस्टियन सोन्हेडर के द्वाग आधिक नियोजन की महत्ता को 
स्वीकार किया गया। जर्मनी और ब्रिटेन के द्वाय अ्रथम विश्वयुद्ध काल में युद्धक्‍ालीन 
परिस्थितियों का सामना करने के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया गया लेकिन 
आर्थिक नियोजन के उच्च स्थान प्रदान करने का श्रेय सोवियद रूस को जाता है। 
वर्तमान में आर्थिक नियोजन विश्व के भ्रत्येक राषटर के ट्वाथ अपनाया जाता है चाहे वह 
विकसित राष्ट्र हो अथवा विकासशील, चाहे यह पूजोयादो हो अथवा समाजवादी हो 
अथया साम्यवादी दो। आर्थिक नियोजन, विकास क्यी वह प्रक्रिया है जिसे वर्तमान में 
सभी प्रकार के राष्टू खुशी से अपनाते हैं जिसके बिना आर्थिक विकास बिल्कुल भी संभव 
नहीं है। आर्थिक नियोजन के विचार ब्य सर्वप्रथम सोवियव रूस के द्वारा सनू 928 में 
अपनी प्रथम पचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। इसके बाद पूजीयादी देशों 
के द्वारा तीसा की महान मन्दी काल में इसे अपनाया गया | द्विठीय विश्वयुद्ध काल में 
विश्व के अधिकाश राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था अस्त-य्यस्त हो घुकी थी, जिसे सुधारने के 
लिए लगभग सभी राष्ट्रों के द्वारा आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। इसके याद से 
लेकर अब तक विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा आर्थिक नियोजन ये पूर्ण रूप से अथवा 
आशिक रूप से, प्रत्यछठ दया अप्रत्यक्ष रूप से अपनाया जा रहा है। यर्वमान में आर्पिक 
नियोजन की लोकप्रियता अथवा प्रसिद्धि के लिए सबसे महत्तपूर्ण बात स्ववन्र अथवा 
अनियोजित अर्थव्यवस्था की कमिया हैं जैसे--बेरोजगाएे, अमीर और गरीबी के गौच 
घाईं, राष्ट्रीय आय एव प्रति व्यक्ति आय का कम होता, उपलब्ध संसाधनों कब्र उचित 
दिदोहत ने होता इत्पयादि। इन कमियों एवं घुराइयों को दूर करने के लिए आ्यिक 
नियोजन या सहारा लिया गया है जिमके माध्यम से ही आर्थिक विकास द्वाय इनका 
समाधान संभव है। इसके साथ हो नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास ये 
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सफलदा आर्थिक नियोजन में ही निहित है। इस प्रकार आज विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में 
आर्थिक नियोजन की महत्ता ब्वे सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । 


आर्थिक नियोजन की विचारधारा 


आर्थिक नियोजन करे विचारधारा प्रोफेसर येविन्स क्ये अर्थशारू को परिभाषा पर 
आधारित है जिसके अनुसार भत्येक देश को अर्थव्यवस्था में सापन सौमिठ ठथा 
वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं और आवश्यकवायें अनन्व होदो हैं। प्रत्येक देश को 
सरकार अपने उपलब्ध वैकल्पिक प्रयोग वाले सोमिठ साधनों का प्रयोग असोमिव 
आवश्यकताओं में इस प्रकार करठी है जिससे वाछिव उद्देश्यों को प्राप्ति जैसे : गरीबी 
रब बेयेजगाये का निवासण,राष्ट्रीय आय एव प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक विकास 
की दर क्ते बढ़ाना, कृषि एव औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, निर्यावोन्मुख कार्यक्रम 
अपनाना,यावायाव एवं सन्देशवाहन के साधनों का विकास करना इत्यादि सुगमवा से की 
जा सके। 


आर्थिक नियोजन की परिभाषायें 


विभिन्‍न अर्थशारिरयों के द्ाम आर्थिक नियोजन को निम्न प्रकार परिभाषित किया 
गया है-- 


(3) भातीय योडदा आयोग के अनुसार-- आर्थिक नियोजन उपलब्ध ससाधनों की 
वह प्रणाली है दिसमें साधनों का अधिकवम लाभप्रद उपयोग निश्चिव सामाजिक लाभों 
क्यये पूथ करने के लिए किया जावा है ।* 

(2) सुप्रमिद्ध अर्ेशाखी एचडी. डिकिन्सन के अनुमार- आर्थिक नियोजन प्रमुख 
आर्थिक निर्धयन को वह प्रक्रिया है जिसमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के 
आधार पर एक व्याप्रक सच्ता के द्वाय विचापपूर्वक निर्णय लिये जाते हैं कि कया और 
कितना उत्पादन किया जावे, वथा इसका विवरण किनमें हो 2” 


(3) द्वीफती दारदग बूटन के अनुसार- किसी सार्वजनिक सदा के द्वाण विचारपूर्वक 
तथा जानबूझकर आर्थिक प्राथमिकताओं के चयन करने को श्रक्रिया को आर्थिक 
नियोजन कहा जा है ।" 


(4) डॉ. डाल्टन के उलुयाए--- व्यापक रूप में आर्थिक नियोजन विशाल ससाघनों के 
प्रभारी द्वारा निश्चित उद्देश्यों कर प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं क्लो इच्छित रूप से 
सचालित करना है।” 


..._ (5) बिहुल बाबू के अनुसार--नियोजन जनसाधारण के अधिकतम लाभ के लिए 
देश के वर्तमान भौदिक, मानसिक तथा आर्थिक शक्तियों या उपलब्ध ससाधमों का 
डफपयोग करने की एक प्रविधि है ।7 
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निष्कर्ष 
आर्थिक नियोजन के उपगेक्त अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम 
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्थिक नियोजन को कोई भी परिभाषा अपने आप में पूर्ण 
नहीं है। कुछ अर्थशारिर्यों ने आर्दिक नियोजन की अपनी परिभाषाओं में सार्वजनिक 
नियन्रण एवं निर्देशन पर बल दिया हे तो कुछ अर्थशारिरियों ने इसे व्यापक अर्थ में 
परिभाषिद किया है जिनके अनुसार नियोजन में एक सार्वजनिक सत्ता के द्वारा सर्वेक्षण के 
आधार पर आर्थिक निर्णयों, नियव्र्णों और निर्देशनों को महत्व दिया गया है जिसके 
फलस्वरूप एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारिद उद्देश्यों को पूथ करके अधिकतम 
सामाजिक कल्याण उपलब्ध करवाया जा सके । 
आर्थिक नियोजन की विशेषताएं अथवा लक्षण 
आर्थिक नियोजन क् प्रमुख विशेषताययें निम्नलिखित हैं:--- 

(॥) प्राथमिकताओं का निर्धारण करना 

(2) नियोजन एक सतत्‌ प्रक्रिया है 

(3) नियोजन एक दीर्पकालीन प्रक्रिया है 

(4) राजकीय हस्तक्षेप ददा साझेदारी 

(5) जनसदयोग की भावना 

(6) आर्थिक संगठन की एक प्रणाली 

(7) संरचनात्मक परिवर्तन 

(8) उपलब्ध सापनों का आवण्टन एवं प्रयोग 

(9) पूर्व निर्धारित उद्देश्य 
(0) निश्चित ममयावषधि 
($9) व्यापक दृष्टिकोण 
(१2) सम्पूर्ण अर्धव्यवम्था पर क्रियान्वयन 
(3) अन्तिम ठद्देश्य-सामाजिक कल्याण 
(4) मूल्यांकन करना 


आर्थिक नियोजन के उद्देश्य 

आधिक नियोजन को विदारधारा एक श्रावेगिक दृष्टिकेण रखदी है। इसका 
अध्ययन उपलब्ध साधनों के अप्ययन तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें देश की 
अर्धव्यवम्धा के विभिल पश्षों को मद्देनजर रखते हुए विशिष्ट उद्देश्यों के अधीन कार्य 
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करना आवश्यक हो जादा है। यदि हम नियोजन क्ये परिभाषाओं का गहयई से अध्ययन 
करें वो पता लगठा है कि इसमें सरकरर अपने उपलब्ध साधनों के द्वाय विशिष्ट उद्देश्यों 
को प्राप्त करने का प्रयास करठो है। अध्ययन क्ये सुविधा को दृष्टि से आर्थिक नियोजन 
के दद्देश्यों को निम्नलिखित दीन भागों में विभाजित किया डा सकठा है:-- 


अर्पयर्दिक तियोजर के उ्देश्द 
(५) (8) (0 

अदिक वदेश्य साम्प्रडिक वपेश्य राजनैठिक व्टेश्प 

3 प्रकृिक ससाधरों दा टदिठ ]. वर्ग रुघर्ई पर ऐेक 3. अचर्टष्टीय सहदोग 
विदोहन 2. साझ्जिक समानठा 2. शान्दि एव व्यवस्था 
2. मृल्द स्दटदिन्व 3 साम्यजिक सुरष्ठा 3. शक्ति प्रस्दर तथ्य निवेश पर 
3. अवसर दी सरालटा 4. नैतिक और बौद्धिक उत्दात आफक्रदण 
4 आन्पनिर्षा 4. विशेद आकपणों से सुरषा 
$ युद्योप्यन्दर पुरर्निर्माण 
6. साउ-सज्डा 
7 अधिकतम उत्पादन 
8. पिछड़े एवं कपदेर छेझें का विदयस 
9 झाघनों का श्रेष्टठम प्रयोग 
70. अर्प्धक सुरक्षा 
भारत में किन ट्देश्यों को प्राथमिकता दी जावे ? 


उपगेक्त विदेचन से यह स्पष्ट है कि आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों कदे आर्थिक, 
मामाजिक एवं राजनेठिक भागों में विभाजित किया गया है। इसका आशय यह नहीं है 
कि ये समस्ठ वर्ग एक दूमरे से अलग-अलग नहीं हैं दल्कि ये एक दूररे के पूरक हैं। 
यद्यपि अल्पकाल में इन उद्देश्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा द विगेध हो सकता है लेकिन 
दीर्वकाल में इनके उद्देश्यों में आपस में कोई प्रतिस्पर्धा व विरोध नहीं झेठा है। जैसा कि 
हम जानते हैं कि भारव एक विकासज्ञील राद्ू है और समय वा विक्यस को 
परिस्थितियों व्ये मद्देनजर रखते हुए इनमें लगभग समस्व उद्देश्यों क्री सम्मिलित कर 
लिया गया है और सो के प्राथमिकवा दी गयी है। 


आर्थिक नियोजन के पक्ष में तर्क 


वैसाकि उमर बताया गया है कि आर्थिक नियोजन वर्ठमान में विश्व के लगभग 
सभो देशों के द्वारा अपनाया जावा है ठदा इसके बिना आर्थिक विकास सभव नहीं होता 
है। इसलिए इसके पक्ष में निम्नलिखिव ढर्क दिये जावे हैं-- 


(7) आर्दिक विषमदा में कमो 
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(2) उपलब्य समापनों का सर्वोत्तम प्रयोग 
(3) पूजी निर्माण की ऊची दर 
(4) अधिकतम सामाजिक कल्याण 
(5) सामाजिक लागते में को 
(6) खुली आखों वाली अर्थव्यवस्था 
(7) नीति तथा क्रियाल्वयन में समन्वय 
(8) व्यापार चक्रों में मुक्ति 
(9) आर्थिक स्थापित 
(0) अनर्राष्ट्रीय मुर्णा 
(77) अनियोजित अधवा स्वतत्र अर्थव्यवस्था के दोषों में मुक्ति 
(2) उपलब्य मसापनों का ठचिठ आवण्टन 
(3) ठउपलब्य मसाधनों के अपव्यय पर रोक 
(74) विकामशील गष्टी का वोढ़ आर्थिक विकास सभव 
(5) क्षेत्रीय सनुलित विकास 
(6) ठच्च जीवन स्तर 
(77) आपुनिक तकनीकों का प्रयोग संभव 
(8) प्रावृतिक मकटों में छुटकारा 
(9) आत्मनिर्भरता की ओर 
(20) बेरोजगारी एय अर्द बेरोजगारी का अन्त 
(2॥) गद्दीय आय एपम्‌ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 
आर्थिक नियाजन के विपक्ष भे तर्क 
यप्यपि प्रन्पेकफ श्ट्‌ थी अर्थच्यदस्या में आर्थिक निषोजन दा एक विशेष महत्व 
होगा है जा कि इनके पष्ठ में दिये गये उपरोक्न तर्कों से पूर्ण रूप से स्पष्ट है, लेकिस फिर 
भी इसके थिपश में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं-- 
() व्यक्तिगत स्थतख्यता का हनन 
(2) अधिकारी तन तथा सातफीवाशाले क्या बोलबाला 
(3) तानाशाही प्रयूनि को प्रेत्माहत 
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(4) अकुशलता तथा भ्रष्टाचार का वोलबाला 
(5) आवश्यक प्रेरणा की कमी 
(6) एक अस्त-व्यस्त अर्थव्यवस्था का सूचक 
(7) अनर्राष्रीय सघर्ष को बढावा 
(8) निजी उद्यमों की समाप्ति 
(9) दीर्घकालीन नियोजन उपयुक्त नही 
(0) लक्ष्यों की प्राप्ति न होने पर जनता में असतोष 
(!) मितव्ययता का अभाव 
(2) आवश्यक प्रेरणा की कमी 
(3) उनसहयोग का अभाव 
(4) लचीलेपन का अभाव 
॥5) गजनैतिक परिवर्तनों के माथ-साथ नियोजन में परिवर्तन का अभाव । 


बाग्त में योजनावद्ध विकास की उपलब्धिया 

सन्‌ 947 में भारत को स्वत्त्रता प्राप्त हुई । इस समय तके भारत पर अग्रेजों का 
शामन था तथा भारताय अर्थव्यवस्था के विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था 
बालक अग्रेजों के द्वास भारतीय अर्थव्यवस्था का अपने हित में खुलकर शोषण किया 
गया था। उस समय भारताय अर्थव्यवम्या की स्थिति काफ़ो अस्त व्यम्त थीं, शध्टीय 
आय व '“त्ति व्यक्ति काफी कम थी आर्थिक विकाम की दर भी व्यफी कम थी,गरीबी द 
बेरोजगारी की सास्यायें उच्च स्तर पर विद्यमान थी। कृषि, उद्योग, व्यापार व यावायात 
<प्याद फ्रे।वकास पर नी ध्यान नहीं दिया गया था। भारत किसी भी दृष्टि से उस समय 
आत्म निर्भर नहीं था। य समस्त समस्‍यायें भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
समय विद्यमान थीं। स्वतस्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार का ध्यान इस ओर गया 
और भारत सरकार न नियोजित विद्म के माध्यम से ही इन समस्याओं का समाधान 
निकालने को सोची जिसके फलस्वरूप 950 5 से भारत में प्रधम पचवर्षीय योजना 
प्रारम्भ की गयो। भारत में अभी तक सात पचवर्षोय याजनायें तथा अनेक वापिक 
योजनायें पूरी हो चुकी हैं तथा वर्नमान में आठवीं पचवर्षीय योजना पर कार्य चल रहा है 
दो 33 मार्च,997 को पूरी हो जावेगी । स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक पचवर्षीय 
योजनाओं के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास सभव हुआ है, उसका 
विवेचन रिम्त प्रकार है-- 


(3) आवधविक विद्याम की दर म वृद्धि--अत्वेक देश की पचवर्षोय योजनाओं का मुख्य 


भार में आर्दिक नियोजन एव योजगाबद विकात की उपलब्धिया.. 7 


उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना होता है ! भारत में भी 
विभिन्‍न पचवर्षीय योजनाओं में सर्वप्रथम उद्देश्य आर्थिक विकास कौ दर को ऊचा 
करना रखा गया है जिसके फलस्वरूप हमें अच्छे परिणाम भो प्राप्त हुए टैं, जैसा कि 
अप्रलिखित तालिका से स्पष्ट है-- 


आईविक विकाय की दो (प्रतिशत 9) 
__ योजगा सक्ष्य व्सतविक पूल्यों %08!) के आधार पाए सक्ष्य वष्स्तविक १920-8)) के आधार पर 
प्रधप योजना य्त 36 
दितीय मगोौजना 8] 39 
हृशीय घोजना ] 5 
अवुर्घ योजर $7 33 
परचम योजना 34 49 
चष्ठ योजना 532 54 
सर्प शोजना 50 55 


अफ्प योजना 6. 
क्ना ता्मधनममधकमशपसु ता 


२) विधिन परवर्पों द योजराओं के प्रःहूप 


यदि टम उपरोक्त तालिका का अवलोकन करें तो पता लगता है कि भारत में भ्रधम 
परक्धर्षाय योजना काल में आर्थिक विकाम कौ दर में लक्ष्य से अपिक यूद्धि सभव हुई 
है। श्मके बाद चौथी योजना के अत तक वाछित आर्थिक विकास को दर वो प्राप्त नहीं 
किया जञा सका है फिर इसके बाद पाचवी, छठी और सातवीं पचवर्षोंय योजनाओं में 
आ्दिक विकाम की दर में आशा से अधिक वृद्धि सभव हुई है और आठवीं पचवर्षीय 
योजना के लिए भी ऐमी आशा वी जाती है कि आर्थिक विकास की वाछित दर 56 
प्रतिशत की अत तक अवश्य प्राप्त कर लिया जायेगा । 


(2) गष्टीय आप एप्प प्रति स्यकित आय में वृद्धि--भारत में पद्यर्णीय योजना काल में 
गद्दीप आय और प्रति व्यक्ति आय में अच्छी वृद्धि मभव हुई है। भारत वी राष्ट्रीय आय 
चाल मूल्यों के आधार पर यो वर्ष 990 5 में 8038 करोड़ रुपये थी वर वर्ष (960-6] 
में बढ़कर 5,92 कगेड रुपये वर्ष 980-87 में बढकर ,22,72 करोड रुपये तथा वर्ष 
7970 9 में बढ़कर 470 269 क्येड रपये हो गयी तथा वर्ष 094 95 में बढकर 
8,30.504 करोड़ रुपये होने वी सभाजता है। इमी प्रकार पनि व्यवित आय चालू मूल्यों 
के आधार पर जो वर्ष 9%0 5] में 239 रुपये थी,बह वर्ष 960-6] में बढ़कर 320 रुपये, 

वर्ष 9५0 8 में बटकर60 रघये, दर्ष 000-9] में वदकर 4943 रुपये हो गयी तथा 
वर्ष 904 ०५ में बदकर ९237 रूपये होने थी संभावना है । 

(3) सगे देगा मे उिशय-स्वतन्वता आ््ति वे समय भारतोय दूध की दश्ण काफी 
दिछड़ी हुई यो? भारा दूसरे देशों से प्राय्मम्नों का आयात कला था, लेक्लि पद्ययर्षीय 
याज्नाओं के दौरान भारत मरघरर ने कूद विद्यस वी ओर विश्ेष ध्यान दिया है । प्रधम 
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पचवर्षीय योजना कृषि प्रधान योजना थी। अब भारत खाद्यानों के मामलों में 

आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि निर्यात भी करता है। गत बर्षां में भारत में खाद्यान्नों के 

उत्पादन में जी वृद्धि हुईं है,उसे निम्नलिखित वालिका में दर्शाया गया है-- 
__ अतमेंग्यखफसललोंकाउपदा(मिलिकाल में? 











4995.96 
फसल 4990-9 4994-92 4992-93 7993-94 4994-95 

(लक्ष्य) 

चावल 43 य47 729 803 8 80.0 
गेहू 55 557 572 598 655 600 
मोटा अवाज 32.7 260 ३66 ३05 304 365 
दालें 4.3 20 32.8 3.3 ठ4 55 
> कुलयोग _ 7764 ?764 ]75 जउछ3उ3 शा 720 





स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 905 96 पेज 3] 


यदि हम वर्ष (98-82 - 00) के मूल्यों के आधार पर खाद्याननों के उत्पादन 
मूचकाक का अध्ययन करें तो पता लगता है कि चावल, गेहू, दालों और खाद्याननों की 
उत्पादन की वार्षिक वृद्धि में अच्छी वृद्धि हुई है जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है-- 


___ खाल गेहू लो और ख़ाद्नों के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दरें (एत्मित मे? 


__ दर चाल गेहूं. दाले ख्याल 
मिश्चित वृद्धि दर 
967-68 से 994 ९5 ्भ्र 450 ॥04 267 
980-8] से 7294 95 3 48 370 .67 2.89 





खोठ. आदिक सर्वेक्षण 995 96 पेज 32 


भारत में गत वर्षों में उच्च किस्म की उच्च उत्पादकता वाले बोजों के प्रवि हैक्टे अर 
प्रयोग में भी अच्छी वृद्धि सभव हुई है जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है-- 
उच्च किस्त उपदक्त वाले वीजो का क्षेत्र/मिलिवत हंक्टेआर में) 














दर्द 
995-96 
१966-67 9$9 90 4990-9 99 92. 3994-95 

(लक्ष्य) 
चावल 09 262 उउन 3289 379 उ72 
गेहू 05 203 20 205 233 2335 
ज्वार्‌ 02 69 या 68 या 40 
बाजार 0 5.6 हा 54 54 6.9 
पक्का 032 24 38 40 45 4.9 
योग घ9 6!.2 50 647 23 75.0 





साठ आधिक सर्वेक्षण १999 9 पेज 37 


झात में आर्दिक नियोजन एवं योजगाबद विश की 2पलग्पियां... 9 


(4) गाग्रत्िक खाद वे उर्वरकों के प्रयोग में दृद्धि--भारत में वृदषि क्षेत्र में हरित क्रान्ति 
के फलस्वरूप कृषि छेत्र में अच्छी प्रगति संभव हुई है जिसका प्रमुख कारण भारतीय 
कृषि के थेत्र में बढ़ता हुआ रासायनिक खाद द उर्दरकों का उपभोग है। मठ वर्षों में 
भारतीय कृषि फमतलों में नाइट्रोजन, फास्परेरस ठथा पोटाश के प्रयोग में अच्छो वृद्धि 
देफने को मिली है जिमे निप्नलिखित दालिका में दर्शाया गया है-- 





ग़मायनिक खाद या उपधोग (पिलियत टन में) 

__ शशर्द नइट्ामग (७) फस्फेट (९) प्यल७) दोगी) 
॥997&8 37 2.26 097 08 
953-60 2 की है" ॥ 
34999 90 है । 30 प्र 5 
37%0-9 5.0 32 3 पक 
479 72 ह0 33 १5 42.7 
3729 है4 29 09 ॥22 
4973-94 हह है. 09 2.4 
॥794 % 95 29 ग 735 
425 % 08 36 83 ॥57 





(मघावन) 
कक आर्चिफवेतणाक्र ऋरषेजाड 
(5) आँध्ोग्छि ठपादन में वृद्धि--भारत में द्वितोय पचवर्षीय योजना एक उधोग 
प्रधान योजना थी, जिसमें देश में उद्योगों के विकास पर विशेष रूप से जोर देने के बात 
बढ़ी गयी थी। इसके बाद भारत में उद्योगों के विक्ाम पर प्रत्येक पयवर्षीय योजना में 
अच्छा ध्यान दिया गया जिसके फलम्बरूप उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक वृद्धि दर में 
मिश्रित प्रवृत्ति देखने को मिली है जिसे निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है-+ 


___ उठेगेप्रर धंगो मेदर्पिक वृद्धि एम में) 


__समरणंपार। _ छप॥46)  तिर्माण (77॥) डिटली (43) सामाः३(॥0०0) _ 
3953 ज़ः 49 १032 93 
906-87 62 93 303 9 
गश़्ण्ग 45 99 75 582 
शा 065 न्0्5 ह5 06 
92 % 0७ #>॥ 50 23 
4970-94 35 .। 75 60 


95% 62 
कज अभमिक्रमर्बधजाक्र ऋ पेज 7 
यदि हम उपग्रेक्व तालिया का विश्लेषण करें तो पता लगग है कि कुल मिलाकर 
औद्योगिक उतादन के सूचकांक में वृद्धि दर में एक मिश्रित प्रवृत्ति पायी जाती है जैसा 
कि खान, निर्माण उद्योग और बिजली उत्पादन सबधी समवों से स्पष्ट है। अठिम यर्पों में 
बिजली उत्पादन और खदानों के उत्पादन में वृद्धि की दर धीमी है जबकि निर्माण ठघो्गों 


99 85 85 
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में यह वृद्धि दर ऊदी है । 


भारत सरकार के द्वाय स्वठन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ देश में औद्योगिक विकास के 
लिए अनेक औद्योगिक एव लाइसेंसिग नीतिया घोषित की गयी हैं तथा उनमें समय 
समय पर आवश्यक सशोधन भी किये गये हैं जिससे औद्योगिक विकास को बढावा 
मिला है तथा उद्योगों को अनेक छूट एव सुविधायें भी प्राप्त हुई है । 


(6) मिंचाई सुविधाओं का विस्तार-जैसा कि हम जानते हैं कि भारठीय कृषि मानसून 
पर निर्भर है और मानसूनी वर्षा में अनिश्चितवा तथा अनियमिठग के लक्षण पाये जाते 
हैं,जो कृषि फसलों को बुरी तरह प्रभाविव करते हैं। इसलिए भारत सरकार के द्वारा देश 
में पचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के साधनों के विकास एव विस्तार पर पूरा ध्यान दिया 
गया है। वर्ष 950-5 में भारत में सिंचाई सबधी सुविधायें केवल 22.6 मिलियन 
हैक्टेअर क्षेत्र को ही प्राप्त थीं जो वर्ष 7994-95 में वढकर 87 06 मिलियन हैक्टे अर क्षेत्र 
को प्राप्त हो गयी हैं। इसमें 3227 मिलियन हैक्टेअर क्षेत्र को बडी और मध्यम वथा 
54 79 मिलियन हैक्टेअर क्षेत्र को छोटी सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई सुविधायें प्राप्त 
हुई हैं। इसी प्रकार वर्ष 7995-96 के अव वक 89 42 मिलियन हैक्टेअर क्षेत्र को सिंचाई 
सुविधायें प्राप्त होने की सभावना है जिसमें 33 04 मिलियन हैक्टेअर क्षेत्र को बडी तथा 
मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं से वथा 56.38 मिलियन हेक्टेअर क्षेत्र को छोयी 
सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई सुविधा में प्राप्त होगी । 


(7) विद्युत क्षमता में वृद्धि-भारत में सर्वप्रथम विजली का उत्पादन वर्ष 900 में 
प्रारम्भ हुआ था। इस क्षेत्र में स्वतत्रता प्राप्वि के पश्चात्‌ कोई अच्छो प्रगति सभव नहीं हो 
सकी है। वर्ष 947 में भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता मात्र )9 लाख किलोवाट धी जो 
वर्ष 95] में बढकर 23 लाख किलोवाट हो गयी है। देश में पचवर्षीय योजनाओं के 
प्रारम्भ होने के फलस्वरूप विद्युत की माग और पूर्व दोनों में अच्छी वृद्धि सभव हुई है 
लेकिन विद्युत की पूर्वि माग के अनुरूप नहीं बढ सकी है। विद्युव उत्पादन क्षमवा के 
बढाने के लिए देश में अनेक विद्युत परियोजनायें भी प्रारम्भ की गयी हैं । इसके अलावा 
ताप तथा अणु विद्युत विकास पर भी जोर दिया गया है। वर्ष 960-64 में विद्युत 
उत्पादन क्षमता 57 लाख किलोवाट थी जो वर्ष 980-8व में बढकर 360 लाख किलोवाट 
हेशयेतथा-वर्ष ५४2 ५5 के अत तक 820 लाखकलोवाट होने क्व सभावना थी। 

(8) सकल घरेलू बदव और सकल पूजो निर्माण को दर में वृद्धि--भारठ में स्ववत्॒ता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ पचवर्षीय योजनाओं के दौयन अभी ठक सकल घरेलू बचव और 
सकल पूजी निर्माण में उल्नेखनीय वृद्धि सभव हुई है। भारत में स्वठन्त्रवा प्राप्ति से 

लेकर अभी दक सकल घरेलू बचद और सकल पूजो निर्माण में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 
प्रविशत के रूप में जो वृद्धि सभव हुई है उसे निम्न वालिका में दर्शाया गया है-- 


भार में आर्थिक नियोजन एवं योजवाबद विकाग्र की उपलब्धिया.. 4॥ 


सकल घरेलू बचत ऑर सकल परेलू पूजी निर्माण में 
सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतियत के रूप में वृद्धि 








__ _ _ दर्धेू ___ सकतघरेलूबचत _ सकलपरेलूपूजोनिमाण 
3905 प04 १03 
490-6॥ 27 छः 
4970-7 छ7 366 
4980-8 222 327 
4990-9 236 270 
9%] 92 228 234 
4992 93 22 23 
993-%4 शा 26 
॥994 ०5 344 282 
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(9) विदेशी मुद्रा कोषा मे वृद्ध-भारत सरकार के विदेशी मुद्रा कोरषों में गत वर्षों में 
उल्लेखनीय वृद्धि मभव हुई है। भारत ने विभिन्‍न पचवर्षाय योजनाओं में कृषि, उद्योग, 
व्यापार, यातायात इत्यादि क्षेत्रों क विकास में अच्छी प्रगति की है जिसके फलस्वरूप 
हमारे आयात घटे हैं और निर्यातों में वृद्धि हुई है जिसमे विदेशी मुद्रा कोषों में अच्छी 
वृद्धि हुईं है जिसे निम्न तालिका में बदाया गया है-- 

भार में विदेशी मुद्रा कोषों में वृद्धि (स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार के अलावा) 





(राशि करोड़ रुपया में) 
बर्ष राशि 
4950-5 ग्रा 
4960-<6 456 
4970 7 जउ8 
4980& 4822 
499 रा 4388 
499] 92 44578 
4902 93 2049 
4973-%4 बय्थ्रा 
904 95 66006 
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(0) यातायात एवं सदेशवाहन के साधनों का विकाम--यातायात एवं सदशवाहन के 
साधनों का किसी देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। भारत में 
यातायाव एवं भन्देशवाहन के साधनों की अपर्याप्त व्यवस्था होने के कारण इनके 
विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है । वर्ष 9-0 5] में रेल मार्गों की लम्बाई 
536 हजार किमी थो वह वर्ष 960 6 में वढकर 56.3 हजार किमी और वर्ष 7990 9॥ 
में बढकर 62 4 हजार किमी हो गयीं। वर्ष 993 94 में रेल मार्गों को लम्बाई बढकर 
625 हजार किमी से भी अधिक हो गयी है। देश में रेलों के द्वारा चर्ष 9950-5 में 


॥2 + एससी गुप्ता 


28 4 करोड यात्री लाये व ले लाये गये थे, जो वर्ष 960-6! में बढकर 98 4 करोड 
यात्री और वर्ष 990-9] में वढकर 3858 करोड यात्री हो गये । दर्ष 994-95 में यह 
सख्या बढकर 39].5 करोड यात्री हो जाने की सभावना है। इसी प्रकार रेलों के द्वारा वर्ष 
950-5 में 9.3 करोड टन माल ढोया गया था जो वर्ष 7960 6 में बढकर 5 6 करोड 
टन तथा वर्ष 7990-9] में बढकर 34 ] करोड टन हो गया | वर्ष 994-95 में रेलों के द्वारा 
38 १6 करोड टन माल ढोये जाने की सभावना है । 


भारत में वर्ष 950 5] में पक्की सडकों की लम्बाई .57 लाख किमी थी जो वर्ष 
960 6! में बढकर 2 63 लाख किमी और वर्ष 992 93 में वढकर 96 लाख किमी हो 
गयी । वर्ष 950-5। में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 22 हजार किमी थी जो वर्ष 
992 93 में बढ़कर 34 हजार किमी हो जाने की सभावना है वर्ष 970-7 में राज्य 
राज मार्गों की लम्बाई 52 हजार किमी थी जो वर्ष 990-9] में बढकर ] 22 लाख किमी 
हो गयी। वर्ष 3950-5! में देश में पजीकृत वाहनों की सख्या 306 लाख थी वह वर्ष 
992 93 में बढकर 253 लाख हो गयी है । 


भारत की कुल जहाजी क्षमता वर्ष 950-5 में 3 72 लाख टन थी जो वर्ष 7994-95 
के अत में बढकर 7 मिलियन जी आरो हो गयी है तथा जहाजों की सख्या 80 से 
बढकर 438 हो गयी है । मातवी पचवर्षोय योजना के अत तक भारतीय जहाजगनी की 
क्षमता 75 लाख जी आरटी करते का लक्ष्य रखा गया था । इसी प्रकार भारव में डाकघरों, 
तारघरों तथा टेलीफोन की मख्याओं में भो उल्लेखनीय वृद्धि सभव हुई है। 


() रोजगार के अवमर-देश में उपलब्ध मानवीय समाघनों का सदुपयोग करने 
के लिए गत $$ वर्षा में विभिन क्षेत्रों में लगभग 25 करोड अनिरिक्‍न लोगों को 
रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं। प्रथम पचवर्षीय योजना दाल में 75 लाख, 
द्वितीय पचवर्षीय योजना काल में 95 लाख तृतीय पचवर्षाय योजनाकाल में 45 करोड 
लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये । चतुर्थ पचवर्षीय योजनाकाल में लगभग 
70 करोड अतिरिक्त लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये। इतना होने पर 
जनसख्या में विस्फोटक वृद्धि, आर्थिक विकास की मन्द गति तथा योजनाकाल में मानव 
शक्ति नियोजन की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण अब देश में बेरोजगारों की सख्या 
बढ़कर लमभग 5 करोड हो गयी है जिनमें मे पजोकृत वेरेजमारों की सख्या लगभग 45 
करोड है। मातवीं पचवर्षोय योजना के अद तक 4 करोड़ अतिरिक्त मानक वर्ष रोजगार 
देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । आठवी पचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर्ये 
में 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है । 


.. (2) उपभोग तथा जीवन स्तर में सुधार--भारत सरकार के द्वाय पचवर्षीय 
योजनाकाल में जो उपरोक्त आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम अपनाये गये हैं उनसे 
नागरिको के उपभोग तथा जीवन स्तर में भी काफो वृद्धि सभव हुई है । गत वर्षों में कुछ 
भमुख् वस्तुओं के उपभोग में प्रति व्यक्ति उपलब्धता में जो वृद्धि सभव हुई है उसे निम्न 


आदत में आर्थिक नियोजन एव योजनाबद्ध विकास की उपलब्धियां - 83 


गलिका में दर्शाया गया है-- 
__ कुछ मख वलुओं केउपमोग की ्रतिव्यकत उपलब्धता 
कॉपी परेलू 
खाद्य तेल कास्णति घी कपड़ा कॉफी 
वर्ष चीनी चाय (प्राम) बिजली 
एफ)... 68)... 0०) (मोटर) _ 0७ 0) छद0 छा 
हे 
पक्र-छ 25 ग्र 50. 4३ तय कल य्व 
965<65 27 0.8 57 व64 3३% 42 48 
बुग्ा526 35 08 65 746 446 62 97 
4985-8 5.0 ॥3 ११क | 390 589 ४८ 229 
990-9 55 40 या 24] 672 59 382 
499 92 5.6 40 4330 22.9 655 ह्व 49 
994 95 65 १.0 430 है के ५ 6्ठ7 7२०७ ७ 
(प्रावधानी 
स्रोत. आर्थिक सर्वेक्षण 995.96 पेज 5.26 


(3) सामाजिक सेवाओं का विस्तार--भारत में पववर्षीय योजना काल में सामाजिक 
सेवाओं के विम्तार पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है जिनके अन्तर्गत शिक्षा, 
स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला और शिशु विकास कल्याण, प्रामीण विकास और 
अन्य कार्यक्रमों के विकास पर अनेक कार्यक्रम अपनाये गये हैं। भारत में बर्ष 990-5 
में 4000 जनसख्या के पीछे जो जन्य दर399 थी वह वर्ष 4993-94 में गिरकर 28 6 रह 
शयी है। इसी प्रकार वर्ष ]950 9! में 000 जनमख्या के पीछे जो मृत्युदर 27 4 थी वह 
वर्ष 4993-94 में घटकर मात्र 92 रह गयी है। इस प्रकार स्पष्ट हे कि भारत में परिवार 
कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत में वर्ष 950-5] में पुरुषों को 
जीवन प्रत्याशा आयु 32.4 वर्ष थो वह वर्ष 992 93 में बढकर 60 4 वर्ष हो गयी है । 
ऐसे ही महिलाओं की जीवन प्रत्याशा आयु जो वर्ष 950-5] में 337 थी वह वर्ष 
992 93 में बढ़कर 6.2 वर्ष हो गयी है 


भारत में पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत वर्ष 950-5 में जो 27 6 था वह वर्ष 
१990-9] में बढकर 64 ] हो गया है । इसी प्रकार महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत वर्ष 
950-5] में जो 8.86 था वर वर्ष 7990-9] में बढकर 39.3 हो गया हैं। भारत में वर्ष 
99 में मेडीकल कालेजों, हाम्पिटल ठथा चिकित्मालयों को सख्या जो क्रमश 28, 
2694 तथा 655 थी, चह वर्ष 992 में बढकर ऋमश ]46, 43692 तथा 27403 हो 
गयी । सामुदायिक स्वास्थ्य केद्रों की सख्या जो वर्ष 3954 में शून्य थी वह वर्ष 3995 में 
2385 हो गयी। प्राथमिक स्वास्थ्य केद्धों की सख्या वर्ष 95] में जो 725 थी वह वर्ष 
2995 में बढकर 2693 हो गयी । इसी प्रकार देश में उप स्वास्थ्य केद्धों की सख्या जो 
वर्ष 95] में शून्य थी वह वर्ष 4994-95 में ,3,900 हो गयो | डाक्टरों की सख्या वर्ष 
95 में जो 6840 थी, वह वर्ष 992 में बढकर 4,0,875 हो गयी । दन्त चिकित्सकों 


4 : एससी गुप्ता 


की सख्या जो वर्ष 3957 में 3290 थी वह वर्ष 993 में बढकर 9523 हो गयो। इसी 
अ्रकार नर्मों की सख्या वर्ष 95] में जो 6550 थी,वह वर्ष 993 में बढकर 4,49,357 हो 
गयी। अस्मवालों में सभी प्रकार के विस्दरों की सख्या दर्ष 957 में जो ,7,78 थी, 
वह वर्ष 799 में वढकर 8,0,548 हो गयी | इन कार्यक्रमों के साथ-साथ भारत सरकार 
ने अनुसूचित जाति व जनजाति के विकास, श्रम और रोजगार, पीने के पानी की समुचित 
व्यवस्था इत्यादि कार्यक्रमों पर भी बल दिया है 


परचवर्षीय योजनाओं की आलोचनाये अथवा असफलतायें 

जैसा कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतीय 
अर्थव्यवस्था काफी अस्त-व्यम्त थी व पिछडी हुई दशा में थी, क्योंकि अग्रेजों ने अपने 
शासन काल में भारव के आर्थिक विकाम की ओर विल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और 
उन्होंने जो भी आर्थिक कार्य किये वे सर उनके अपने हिव में थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद भारत सरकार का ध्यान इन सब बातों की ओर विशेष रूप से गया और भारत 
सरकार ने पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत का आर्थिक विकास करना उचित 
समझा, जिसके फलम्बरूप भारत में तब से लेकर अभी ठक समस्त आर्थिक विकास 
सम्बन्धी कार्य आर्थिक नियोजन के माध्यम से ही किया जाता है। भारत में अभी तक 
राव पचवर्षाय योजनायें तथा अनेक वार्षिक योजनायें पूरी हो चुकी हैं तथा आठवीं 
पथवर्षीय बोजना पर कार्य चल रहा है | अर्चव्यवम्धा के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे सुधार हुए 
हैं जैसे आर्थिक विकाम की दर में वृद्धि राष्टीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, 
वेरेजगारसी तथा गरोबी की समस्या का काफी हृद तक निदान, कृपि वधा औद्योगिक 
उत्पादन में वृद्धि, व्यापार ठथा यातायात के क्षेत्र में सुधार इत्यादि॥ फ़िर भी अनेक 
आधार पर भारत में अपनाये गये आर्थिक नियोजन की कटु आलोचना की जाती है-- 

(2) लक्ष्यों तवा उपलब्धियों के अवर-देश में वृद्यीय तथा चतुर्थ पंचवर्षीय 
योजनाकाल में आर्थिक विकाम की दर क्रमश 5 वथा 5.5 प्रतिशत निर्धारित को गयी थी, 
जबकि आर्थिक विकास की वास्तविक दर वर्ष 965 में मात्र 25 प्रतिशत और वर्ष 
984-85 में मात्र 5 प्रतिशत रही । इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन में 8 से 0 प्रतिशव 
वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जनकि वास्तविक वृद्धि मात्र 7 प्रतिशत 
री हुई ।॥ खद्याननों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता का सपना मुजोया गया था, लेकिन 
विंदेशी आया पर संदेव निर्भरता बनी रही । वर्तमान में गरदी को समस्या भी भयकर 
रूप से बनी हुई है। इस समय भारत कौ लगभग एक विहाई जनसख्या गयवी की रेखा 
नीचे अपना जीवन विदा रही है । आठवों पचवर्षीय योजना काल में आर्थिक विकास 
को दर का लक्ष्य 56 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । 
__ (2) वेरोबगारी की समस्या में निरतर वृद्धि--देश में योजनायद्ध विकास के गत वर्षों में 
बेरोजगारी की समस्या का निदान तो दूर को बात है, बल्कि इसमें ओर अधिक वृद्धि 
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देखने को मितरी है। वर्ष 950-5] में जहा बेरोजगारी की सख्या मात्र 40 लाख थी, वह 
वर्ष 972 93 में बदफर लगभग 4.5 कगेड़ हो गयी हैं। वर्दमान में देश में लगभग 0 
लाख शिविठ बेगेजगार हैं जिनमें लगभग एक लाख इन्टीनियरों ,टाक्टरों और ठकनीवी 
प्रशिक्षिकों के बेरोजगार होने का अनुमान है । देश में एक समिति ने दीर्थकालीन योजना 
में लगभग 5 क्येढ़ लोगों के वेगेजगार होने वी मभावना व्यक्ठ की थी । सोवियत रूस 
नें अपनी पहली पचवर्षोय योजना में 5 वर्षों में हो वेरोजगारी को समस्या का निदान कर 
दिया था उबकि भारत अपने योजनाब्रद विकास के 45 वर्षों में भी इस समस्या बढ 
ममाथान नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, भारत में इस समस्या ने धीरे धरे अपना रूप 
कापी जटिल बनाया है । 


(3) बिदिशी सथयता नया हीना प्रवयन पर अधिड तिर्भर्ता--भारत की पचवर्षीय 
योजनाओं बी पितीय व्ययमस्था में प्रारम्भ से ही विदेशी विनिमय की समस्या बनी हुई है 
जिसके वाएण वर्ष 966 में भारतोय झपये का 36.5 प्रतिशद अवमूल्यन करना पढा था। 
इसी प्रक्रार यर्ष 90] में टो बार भारतीय रपये का अवमृल्यन करना पढा। हीनार्थ 
प्रबंधन से पढ़ते 8 वर्षों में 3262 करोड रपये एकत्रित किये गये थे चतुर्थ पच्रयर्पीय 
योज्ना कात में भी द्वीनार्व श्रगघन के माथ्यम से 858 करोड रपये जुटाने का प्रावधान 
रखा गया था जयकि वाम्तय में इस योजना काल में 2858 बरोड रुपये मे भी अधिक 
होने या अनुमान था। इसी प्रकार छटी पवयर्पीय योज्ना कान में होनार्थ प्रबंधन से 
5,694 करोड़ रप्य जास्तय में एकत्रित क्यि गये जबकि लक्ष्य मात्र 5000 करोड रूपये 
जुटाने का प्रायधान रखा गया था। सातवीं पचयर्पीय योजना काल में हीनार्थ प्रयधन से 
१4 000 करोड झपये एकत्रित बरने का प्राउधान रखा गया था। जयकि इस योजना के 
अत तक हीनार्थ प्रगधन से 68,000 करोड रपये से भी अधिक जुटाये गये थे। आठवीं 
पचयर्षीय योजना वाल में हीनार्थ प्रबधन में 20,000 कगेड़ रुपये एकत्रित करने का 
प्रावधान रखा गया है। 

(4) बढ़ते हुए पूर्यों की समस्या तदा ठपयुक्त मृच्य नीति को अमाउ--भारत सरवार के 
इ्वाग पहली तथा दूसरी पत्रवर्धीय योजना कात में तो ब्लेई सुनिश्वित मृल्यनीति नहीं 
अपनायी गयी थी, लेकित तीसरी पचयर्थीय योजला काल में पहली बार मूल्य नियन्रण 
के मम्बन्ध में एफ ऐसी नीति अपनायी गयी थी जो ठप्रभोक्ता और ठत्पादकों के टिवों 
को मद्देनजर रखते हुए विकासोन्मुण हो। लेक्लि इस नीति के कुशल क्रियान्वयन के 
अपाय, अनियार्य वस्तुओं के उन्पादन में धीमी गति से वृद्धि, बड़े पैमाने पर हीनार्थ 
प्रबंधन तथा अप्रन्यश करों मे मुल्यों में बडी मात्रा में वृद्धि सभव हुई है । वर्ष 496] « 
00 के आधार मूल्यों के आधार पर 974 के थोक मूल्य मूचकाक 335 तक पहच गया 
था। यर्ष 973-74 और १974 75 में मृल्य वृद्धि की टर क्रमश 5 प्रतिशत और 2 
प्रतिशत रही है जिसके फलस्वरूप चोरबाजारी , ज्माखोरी मुनाशायोरी, प्रष्टाचार इत्यादि 
जैसी गलत प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला हैं तथा साधारण जनता को दैनिक ठपभीग वी 
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विभिन्‍न वस्तुयें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं । इस सबका सम्पूर्ण प्रगति पर बहुत प्रतिकृत 
अभाव पढ़ा है । वर्ष 979-80 में मूल्यों में वृद्धि 27 प्रतिशत थी ठया वर्ष 980-8 में यह 
वृद्धि 77 प्रतिशत थी। वैसे वर्ष 993-94 के प्रथम 4 माह में यह मूल्य वृद्धि कम होकर7 
अतिशवत रह गयी है। 


(5) समाउवाद और आत्पर्तिमरता के लक्ष्य की कोर छत्पपा--भारत अभी तक 45 
वर्षों के आर्थिक नियोजन के बावजूद भी खाद्यान्नों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भा 
नहीं हो पाया है। प्रथम पचवर्षीय योजना काल में भारत में 595 करोड रुपये के 
खाद्यानों का आयाव किया गया था वह द्विठोय तथा ठृवीय पचवर्षीय योजनाकात में 
बढकर क्रमश 850 करोड रुपये और 50 करोड रुपये हो गया। इसो प्रकार वर 
994-95 में भी भारत को विदेशों मे 863 करोड रुपये का पेट्रोलियम ठेल और 
लुबीकेंट,89990 करोड रुपये का पूजीगठ सामान,9884 करोड रुपये की गैर विद्युदीय 
मशीनरी, ठपस्कर तथा उपकरण और 3653 करोड रुपये के लोह्य और इस्पात आया 
करने पडे थे |! इन समम्द बाठों को देखकर ऐसा लगठा है कि समाजदाद की कल्पना 
समाज सैद्धान्तिक कल्पना बनकर रह गयो है । गरोबी को स्मैमा में निरन्तर वृद्धि होठी जा 
रही है। आर्थिक विषमता और आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण में लगातार बढोवरी हुई है। 
भारत की लगभग एक विहाई जनसंख्या वर्तमान में गरीजी की रेखा के नौचे अपना 
जीवन व्यतीत कर रही है ठथा कार्यशील जनसख्या का लगभग 30 प्रतिशत भाग बेकाये 
की बीमार से पीडित है। 

(6) आर्थिक विषयता और आर्थिक शक्ति के केद्रीयरण को वद्यदा--यद्यपि भारत 
की प्रत्येक पचवर्षीय योजना में आर्थिक विषमदा और आर्थिक शक्ति के केद्धीयकरण 
क्वरे कम करने के उद्देश्य निर्धारित किये मये थे, लेकिन वास्तव में हम इन उद्देश्यों कटने पूरी 
तरह प्राप्त नहीं कर सके हैं। आर्थिक विपमता में गत वर्षों में लगावार वृद्धि देखने को 
मिली है अथात घनी और अधिक घनी तथा गरीव और अधिक गयीब होते चले गये हैं! 
भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सत्ता का केद्रीयकरण पूर्यीपदियों ओर सच्यधारियों के 
हाथों में मभव हुआ है। प्राचीन जागौरदारों तथा जमीदारों के स्थान पर अब नवीन 
पू्जोवादी सामन्तों का उदय हुआ है जिसमें आर्थिक निवसण, घाटे क्यी वित्त व्यवस्था 
तथा लाइसेंस पद्धठि क्या अच्छा योगदान रहा है। डॉ आरके हजाये, दत्त समिति, 
एकाधिकार आयोग इत्यादि को रिपोर्ट इस मठ के पश्च में अपनो स्पष्ट सहमठि प्रकट 
करते हैं। 

(7) बच्चे योजनाओं के दयारण लबु उद्योगों दी पपेढा--भारत की पचवर्षीय चोज्नाओं 
में भारत सरकार के द्वार बडी बडी योजनाओं के निर्माण एव क्रिवान्दयन पर विशेष रूप 
से ध्यान दिया गया है वधा लघु योजनाओं को उपेक्षा की गयी है । बडी तथा दोर्धकालीन 
परिवोजनाओं में अधिक विनियोजन ठथा लम्बे समय में इनसे लाभ प्राप्व होने कौ वजह 
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से अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीठि कौ स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इससे निश्चित क्षेत्र के 
लोगों को ही लाभ प्राप्ठ हुआ है तथा आर्थिक विषमदा में दृद्धि सभद हुई है जिसके 
फलस्वरूप छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनाओं ठथा लघु शव कुटीर उद्योगों पर पर्याप्त 
ध्यान न दिये जाने के कारण अच्छे लाभ नहीं मिल पावे हैं। इसी दरह आधार घूत 
उद्योगों के विकास में उपभोग वस्तुओं के उद्योगों की उपेक्षा की गयी है जिसका दुष्मभाव 
यह हुआ है कि वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में 
सुधार सभव नहीं हो सका है । 

(8) आत्मनिर्भरता की कमी--योजनावद्ध विकास के पिछले 45 वर्षों में भी भारत 
अभी तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। हमें अभी दक विदेशों से खाद्यानन 
का आयात करना पडता है। ऐसे ही औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल, मशीनरी 
तथा खनिज तेल इत्यादि के लिए रमें दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहना पडता है । देश में तेल 
सकट के बढ जाने के कारण सातवीं पचवर्षीय योजना काल में वित्तीय मसाधनों पर 
बहुत बुरा प्रभाव पडा है । प्रथम पचवर्षीय योजना काल में भारत में 595 करोड रुपये के 
खाघानों का आयात किया गया था वह द्वितीय तथा तृतीय पववर्षीय योजना काल में 
बढकर क्रमश 850 करोड रुपये और 50 करोड रुपये का हो गया। इसी प्रकार वर्ष 
994-95 में भी भारत को विदेशों से 863 करोड रुपये का पेट्रोलियम तेल और 
लुब्रोकेंट,9990 कग्रेड रुपये का पूजीगत सामान,9884 करोड रुपये की गैर विद्युतीय 
मशौनरी, ठपस्कर तथा उपकरण और 3653 करोड रुपये के लोहा और इस्पात आयाव 
किये गये थे । 

(9) छेत्रीय विषमता में वृद्धि और असतुलित विकाम--देश की पचवर्षाय योजनाओं में 
बढ़ी बडो परियोजनाओं पर विशेष बल, लाइमेन्सिंग मठि के क्रियान्वयन में पाया जाने 
वाला भ्रष्टाचार, राजनेतिक स्वार्थ तथा सरकारी अविवेकपूर्ण नीति से क्षेत्रीय विषमता में 
बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक विकास कार्यों का 
अधिकाश लाभ बड़े भूस्वामियों , राजनीतिज्ञों और पूजीपतियों को प्राप्त हुआ है । ररित 
क्रान्ति का लाभ बडे और समृद्ध कृपकों को पहुचा है । इसी तरह धनी और अधिक धनी 
तथा गरोब और अधिक गरीब ह॒ए हैं। 

(0) केद्ध और राज्यों पे आपमी सहयोग का अभाव--भारत में गत वर्षों में केन्द्र और 
ग्रज्यों के मध्य आपसो सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं जिसके अ्मुख कारण--भूमि सुधार 
क्यर्यक्रमों को लागू करना, पचदर्षोय योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय मसाधन 
जुटाना, कुछ परियोजनाओं के पारस्परिक विवाद इत्यादि को वजह मे लक्ष्यों और 
उपलब्धियों में अतर देखने को मिला है वर्तमान में इस प्रकार को प्रवृत्ति ने काफी जोर 
पकड़ा है। विभिन्‍न राज्यों में पायी जाने वाली राजनैतिक अस्थिरता ने भी आर्थिक 
विकाम में बाधा पहुचायी है । 


(॥॥) विदिध--उपसेक्‍्स के अलावा विभिन्न योजनाओं की विविधता विभिन क्षेत्रों 
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में देखने को मिली है। सरकारी आदोलन में गुणात्मक प्रगति का अभाव पाया जागा है। 
भारत में बदली हुई जनसख्या को रोकने के लिए किये गये प्रयासों से पर्याप्त सफलग 
ब्राप्त नहीं हुई है क्योंकि अभी तक मात्र 500 लाख अतिरिक्‍न बच्चों के जन्म पर ही रोक 
लग पायी है। एक वर्ष में जबकि इससे अधिक वृद्धि जनसख्या में आसानी से हो जादी 
है। वर्तमान में देश में जनसख्या में 2.5 प्रतिशत को दर से वृद्धि हो रही है। वित्तीय 
व्ययों पर विशेष रूप मे ध्यान दिया गया है तथा भौतिक लक्ष्यों को गौण स्थान प्रदान 
किया गया है। 


इम् तरह देश के योजनावद्ध विकास के गत 45 वर्षों की स्थिति के अवलोकन के 
बाद यह प्रतीत होता है कि यहा पर सफलताओं और असफलताओं के मध्य एक अजीब 
मा सयोग रहा है जिसके कारण योजना निर्माताओं को भविष्य में और अधिक सतर्क 
तथा कार्यकुशल रहने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप योजनाओं के विवेकपूर्ण 
निर्माण, कुशल क्रियान्वयन और आवश्यक परिश्रम तथा त्याग से अधिक विकास की 
सम्भावनाओं में वृद्धि की जा सकेगी । छि 


सबै भूमि गोपाल की 
के: डी. गंगराडे 








लेखक का मानना है कि सम्तद द्वाए 87 वा सविधान सशो घन पारित कर देता और प्रूमि 
सुयायों को सविधान की नौवीं अनुसूची में रख देगा ही काफ़ी नर्तीं है। इस सविधान 
संथोधन पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ गाजन्रीतिक इच्छा शक्ति की 
आवर्यकता हैं । $स्के साय ही भूमि सुधार कानूनों को सफ़लत्ापूर्वक लागू करने के लिए 
लोगों और विशेष रूप से भू स्कामियों को मानमरिक रुप से तैयार करना होगा । 

“ग्रामीण जीवन को सुधारन का कवल एक ही मोलिक ठपाय है तथाहि, भूमि पर 
किसान के स्वामित्व के एक ऐसे तरीके को प्रारभ करना जिसके अन्तर्गत भूमि को जोतने 
वाला ही उमका स्थामो हो और बह किसी जमींदार या तालुकदार के माध्यम के बिना ही 
मीधा सरकारों को मालगुजारी चुकाए।” 








(भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस प्रस्ताव, 935) 

लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को तोन पद्धतियों से बदला जा सकता है । 

ये हैं कानून, करुणा (दया अथवा शिक्षा के द्वाय प्रेरित करना) तथा क्रान्ति (अहिसिंक 
अथवा हिमिक परियर्तन)। गाधीजी अक्सर कहते थे “भारत को आत्मा गार्यों में रतती 
है ।” भूमि सुधार ही प्रामीण विकास की कुम्जी है । प्रस्तुत लेख तीन छडों में है । पहले 
खड में कानून के द्वाय विशेष रूप से काश्तकार को भूमि का स्वामी बनाकर आय की 
विधमता को दूर करके समाज का मुधार करने को चर्चा है। दूसरे खड में प्रेम और 
अहिसिक सघर्ष द्वारा समाज को बदलने की चर्चा है। तोसरे खड में सविधान के 8] वें 
सशोषन का विश्लेषण है, विशेष रूप से पश्चिम बगाल के सदर्भ में पचायत राज 
मम्याओं को भूमिका का। परिवर्तन की इन तीन पद्धतियों में कोई ऊूव नोच का क्रम 
नहीं है। ये एक-दूसरे से स्वतंत्र भी अपना काम कर मकनी हैं। लेक्त श्रेष् परिणाम 
हभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब इन तीनों पद्धतियों में समत्वय हो और ये एक साथ 
मिल कर काप्र करें। कानून तभी प्रभावी साथन बने सकता है जब लोगों को कानून 
बनाने से पतले ही तैयार अथया शिक्षित क्या जाए। जय कोई प्रावधान काबून वा रुप 
ल वो यर आवश्यक है कि लोगों को उसकी पूर्ती घानकाय दी जाये, उन्हें शिक्षित क्या 
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जाये ताकि वे अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को, दायित्वों को समझें | ग्रामीण जनता के 
जीवन स्तर को ऊचा उठाने के लिए, भारतीय समाज में अभीष्ट परिवर्तन लाने के लिए 
कानून अनुकूल साधक का काम कर सकता है । 


आरदोय समाज की प्रारंभिक विशेषताएं 

लगभग उगीसवीं शवब्दी के प्रारभ तक भारतीय ग्रामीण सगठन का रूप समृष्ट 
जौवन वाले ग्राम समुदाय का था जिसमें अधिकार और कर्तव्य तथा समुदाय के विभिन 
यर्गों के आपसी आर्थिक तथा झाप्राजिक सबध परपण से निर्धारित होते थे और प्राम 
पचायत के माध्यम से लागू किये जाते थे । राज्य को मालगुजारी की अदायगी के मामले 
में सपूर्ण माम समुदाय एक इकाई के रूप में व्यवहार करता था । विशिष्ट अपवाद रूप में 
ही (प्राम से) बाहर के किसी आदमी को गाव की भूमि पर स्वामित्व श्राप्त करने को 
अनुमति दी जाती थी । ग्राम समुदाय की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति गाव में बाहर 
के किसी व्यक्ति को भूमि नहीं बेच सकता था न ही किसी को हस्तान्तरित कर सकता 
था। सपूर्ण सगठन खेती और खेती करने वाली जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए जमीन की जोट पर केद्धित ग्राम के सामुदायिक जीवन की आवश्यकताओं को 
दृष्टि में रखकर ढाला गया था। 


ब्रिटिश शासन ने एक सर्वथा भिन्‍ व्यवस्था बनाई जिसने बलात्‌ परिवर्तन की गति 
को तेज कर दिया। इस व्यवस्था में आर्थिक परिवर्तन की सामाजिक कीमत ग्रामीण 
समाज के कमजोर वर्गों जैसे खेतिहर मजदूरों, वटाई पर खेंति करने वाले छोटे किसानों, 
गाव के शिल्पियों और निम्नकर्म करने वाले सेवकों को चुकानों पडी। ब्रिटिश 
मालगुजारी व्यवस्था ने भूमि में, जो स्वच्छदतापूर्वक खरीदी और बेची जा सकती थी, 
मालिकाना लगान वमूली के हितों को पैदा कर दिया । स्वतत्रता से पहले गाव की भूमि 
पर जो पड्े की व्यवस्था लागू थी, उसे तीन मोटी श्रेणियों में घाटा जा सकता है 
जमीदारो,महलवाडो और रैयतवाडी । 


आख में ग्रामीण जनवा के बहुत बड़े अतिशवत का यरीबी की रेखा से नीचे रहने का एक 
कारण यह है कि यहा प्रति परिवार खेती की जमीन का आकार छोटा है । उदाहरण के लिये 
प्रत्येक तीन में से दो जोलें दो हेक्टेयर से भी कम हैं। देश में 87 लाख छोटे किसान हैं 
जिनके पास दो हेक्टेयर से की कम जपीन है ; 


यद्यपि अग्रेर्जों के द्वारा प्रचलित मालगुजारी व्यवस्था के कारण उत्तनन हुए 
बिचौलियों को मिटाने के लिये पहले भी कदय ठठाये गए थे वम्तुत व्यवहार में यह 
काम 948 में मद्भास में बनाए गए कानून से ही शुरू हुआ। यह कानून सभी राज्यों में 
पास किया गया। जवकि उद्देश्य यह था कि खेतिहर (किसान) और राज्य के बीच 
बिचौलियों को मिटाया जाए, व्यवहार में वनाए हुए कानूनों ने विचौलियों की जमींदारों के 
बराबर कर दिया जिसके परिणामस्वरूप रैयतवाडी के अन्तर्गत भूमि पर एकाधिकार 
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रखने वाले पृम्बारसियों और मालगुजारो वमृलने वालों का एक वर्ग इस कानून-व्यवम्वा 
में अदूवा छूट मया। साम्यवादी देशों के विधात भारत में ब्रिचौलियों को मियने का 
काप हग्जना दिये बिना नहीं किया गया । 

भूमि सुधार के द्वारा खेत जोदने वाले को भूमि का स्वामी बनाने के सभी प्रयल 
ज्यादादर अमफ़ल रहे हैं। यह इसी वात में स्पष्ट है कि984 के अत में देश के विधिन्न 
न्यायालयों में भूमि-परिमीमन के 6 लाख मामले विदाराधीन थे। भार में प्रामौण 
जनता के बहुत बड़े प्रतिशत का गरीबी को रेखा मे नीचे रहते का एक कारण यह है कि 
यता प्रति परिवार सेती की जमोन का आकार छोटा है । ददाहरण के लिये प्रत्येक तीन में 
में दो जोतें दो हेक्टेयर में भी कम हैं । देश में 873 लाख ऐसे ठोटे किमान हैं जिनके पाम 
दो हेक्टेयर में भी कम जमीन हैं । 

भ्रूमि सुधार मे प्रक्रियाओं क्या क्रियात्वयन इतना धीमा है कि स्वतत्रता प्राप्ि के 48 
वर्षों बाद भो 23/8 प्रतिशत लोग भूमि के 7] प्रतिशत भाग पर अपना प्रभुल बनाए हुए 
हैं। 90॥ की जनगशना के अनुसार गावों में भूमिहीन मजदूगें की सख्या 70 लाख थी। 
इसमें प्रतिदर्ष ७.20 लाख भूमिरीन मज़दगें को मख्या जुड़ रही ६। नीचे दिये गये 
विवाण से भारत में भ्रूमि और लोगों के सवर्थों को व्यापक जानकारी मिलती है 


तालिडा। 
.- पटीकी जल का आकार एसोइडइपोंदीसस्या वलप्रतिशण 
0 हैक्ट्रेया 2766 090 40 
4 से १0 हेक्टेयर 7032000 १2 
2 से 4 टेकरे चर 4.9654 ७० छा 
) से 2 हैक्टे या 4.अउ2 000 49] 
4 से कय हेक्टेयर 3.56.82 000 8 
कल 22 2: 72473 00 0.0 00 5 02252 


प्र 
स्एत 4 मई 7९] का स्टैक्सभा का ठाशकित प्रस्‍त सख्या-644 


पट्टे की सुरक्षा और खेती की भूमि का परिस्तीमन 

प्रामोष क्षेत्र में आमदनी का प्रमुख माधन भूमि है । यदि आमदनी का प्रमुख स्रोत 
पृषि,प्रामौण जनदा के एक छोटे अश को हो लाभ पहचाता है दो भूमि पर स्वामित्व का 
(बढ़ा किया हुआ) ढाचा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूर करने में असफल रहता है। 
इमलिये आप बे अममानता के कम करने का सबसे अप्ठ उपाय भू-स्वामित्व में 
विद्यमान अममानदा की कम करना ही है । 
यट्टे की सुरक्षा 


मर आदे यग ने टिप्पणी क्ये है: “मनुष्य क्ये रूखी चट्चन का पक्का अधिकार दे दो, 
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वह उसे बगिया में बदल देगा, ठसे एक वगिया नौ वर्ष के पट्टे पर दे दो, वह उसे 
रेगिम्तान में बदल देगा।” इसलिये, पट्टेदारी के अधिकार की समाप्ति भूमि का सुधार 
करने के लिए उद्यम का, बेकार पडोी हुई भूमि को मुधारने का अथवा खेदो को जमीन ब्ये 
उ्वर्वा को बनाये रखने की अपेक्षित दोर्घकालिक योजनाओं का नाश कर देती है। 
परिणामम्वरूप सामाजिक न्याय का लक्ष्य और अधिकतम उत्पादन दोनों करे ही दृष्टि मे 
पट्टेदारी की सुरक्षा प्रदान करने वालो न्याय-व्यवम्था को अग्रीकार करने को आवश्यक्दा 
सिद्ध होती है। ऐसो न्याय-व्यवम्था का प्रयोजन खेतों करने वाले किसानों की खेद की 
जमीन पर स्थायी प्रभुग का अधिकार प्रदान करना होना चाहिए। 


खेती की भूमि का परिस्ीमन 

भारत में भूमि सुधार का प्राथमिक लक्ष्य था भूस्वामियों को समस्त भूमि यदि एक 
निश्चित सीमा से अधिक हुई तो राज्य उस भूमि का अधिप्रहय कर लेगा और ये छोटे 
किसानों में दाट दी जाएगी ताकि उनकी खेती योग्य भूमि आर्थिक दृष्टि मे लाभप्रद वन 
जाए अधवचा भूमिरीन मजदूरों को दे दी जाए त्ताकि उनकी जमीन को आवश्यकता पूरी हो 
मके। विद्यमान खेती की भूमि और इसके लागू करने को इकाई के परिसीमन के निमिद 
कानून दो चरणों में बनाए गए हैं । पहला चरण, जो 972 वक चला, परिसीमन विषयक 
कानून अधिकतर भुस्थामी को इस कानून के लागू करने की इकाई मानता था। सन्‌ 492 
के बाद यह निश्चय किया गया कि परिवार को खेती की घूमि का आधार माना जाए। 
इसमे आगे, परिमीमन मौमा को भी घटा दिया गया ठाकि मावों में आमदनी के इस 
दुर्लभ खोत का अधिक न्यायिक ढग से बटवारा हो सके । 








चट्टान का पक्का अधिकार दें दे, वह 


उसे बगिया में बटल देख, उत्ते एक बयिया जे वर्ष के पट्टे पर दे दो, वह उसे रेगिस्तान में 
बदल दपा। 





समस्या 


विद्यमान खेती की भूमि पर सीमा का प्रतिवध लागू करना एक जटिल समस्या है। 
इसके लिए वर्तमान भूमि-पद्धति का पुनर्गठन करना जरूरी है । इसके लिए स्वामित्व के 
अधिकारों को पूरी जाच करनो होगी। इसके साथ कई समस्याएं जुडी हुई हैं डेसे 
दुर्भावना से किए गए हस्वान्तरण ,छूट ओर अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था 


घारत में धूमि सुधार का प्राथमिक लक्ष्य था कि धूस्वाप्रियों की समस्त भूमि यादि एक 
विश्वित सोम से अधिक हुई वो राज्य उच्च भूमि का अधिग्रहय कर लेया और ये छोटे 
किसानों में बट दी बाएयी गरकि उनकी खेवी योग्य शरृप्रि आर्थिक दृष्टि से लामप्द बन 
जाए अथवा घूमिहन मज्दूएें को दे दो जाएगी ताकि उनकी जसीन की आवश्यकता पूर् 
होसके। 












सब घूमि योपफल की... 25 


अतिरिक्त भुमि और उसका बंटवारा 

भूमि परिसीमन के पुराने कानून के अन्तर्गत 972 तक भारत में करीब 023 लाख 
एकड भूमि अतिरिक्‍न घोषित की गई थी जिसमें से 03 लाख एकड का पुन आबटन 
हुआ था। बिहार,कर्नाटक, उडीसा और राजस्थान में कोई भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं 
हुई थी। लेकिन इन राज्यों में भूपरिसीमन लागू होने से पहले ही जमीनों के बटवारे 
अथवा बेनामी हस्तान्तरण हो चुके थे । 


भूमि का बंटवारा 

मशोधित भू-परिसीमन कामून बीते हुए समय मे अर्थात्‌ 24 जनवरो,97] में लागू 
होने थे। मुस्यमत्रियों के सम्मेलन द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए 7 
राज्य सरकारों मे भू-परिसीमन कानूनों का पुनरीक्षण कर दिया गया था और भू-सीमाओं 
को और कम कर दिया था। लेकिन न्यायालयों के टस्तक्षेप के कारण अतिरिक्त भूमि 
प्राप्त करने के कार्य को गटया धक्का लगा। 

992 में इमका पुनरीक्षण हुआ । पता चला कि मालगुजारी-अदालतों में मुकदमों में 
फरसी जमीनों का 75 प्रतिशत मुक्त हो जाना चाहिए जिसका फिर से आबटन कर दिया 
जाना चाहिए। मार्च 7985 और जून 992 के बीच केवल सात वर्षों की अवधि में 0 7] 
लाख एकड भूमि का अतिरिक्त आबटन किया जा सका | नीचे दी गई तालिका 980 से 
जून 3992 तक किये गए भूमि के आबटन को बतलाती है 


तालिका? 
___ _ प्र-परस्तीमन ठप्नों को लागू करे छी समवेत प्रगति /लाछ एकड़ 


३१38७ को _ 3385को 3॥39 को ४0692 को 





अतिरिक्त घोषित क्षेत्र 69 3 7207 क्या प्य्हा 
अधिकार पें लिया हुआ क्षे् 5350 3695 62.2 63.53 
आबटित क्षेत्र ३350 अ26व 647 4975 
लापात्त होने वप्लों दी सख्या 2475 329 4360 4759 


ख्रोत_ धामीण विकास पंशलय की वार्षिक रिपोर्ट (992 93) 


ऐसी शोचनीय स्थिति के लिए प्रामौण क्षेत्र एव रोजगार मत्नालय द्वारा दिए गए 
कारण इस प्रकार हैं 


० पाद में अधिक सदस्य वाले परिवारों द्वारा भू-परिसीमन कानून में निर्धारित 
सामा से दुगुनी भूमि को अपने पास बनाए रखने का प्रावधान 


» परिवारमें बालिश पुत्रों के लिए अलग मे भू-परिमौमन सीमा का प्रावधान 


» मयुक्‍त परिवार के प्रत्येक भागोदार को धू-परिसोमन सौमा के लिये अलग 
इकाई माने जाने वर प्रावधान 


24. केडी यययड़े 


० भू परिसीमन सीमा का अतिक्रमण करके चाय, काफो, रबड़, इलायची और 
कोव्मे की खेठी तथा धार्मिक और खैयाती सस्थाओं के लिए दी गई छूट 


# थू परिसीमन सीमा को वचित करने के लिए भूमि के बेनामी और फर्जी 
हस्तानश्ण 
# छूटों का दुरुपयोग तथा भूमि का गलत वर्गीकरण, वथा 
० लोक-पूजी के विनिवेश के द्वारा नए मिचाई के साधनों मे दाल हो में तैयार की 
गई भूमि पर उपयुक्त भू परिसीमन का लागू न किया जाना । 
यहा मैं मेरे ही द्वारा किये गए निरीक्षणो में से दो को उदाहरण के रूप मैं प्रस्तुत कर 
रहा हू। 


पहला उदाहरण 

दिल्‍ली में खामपुर भाव में (कल्पित नाम) एक कथा प्रचलित है कि गाव को भूमि के 
वर्तमान पाच स्वामियों के पूर्वजों ने यह सारी भुमि 857 के विद्रोह में ब्रिटिश सैनिकों 
को सरक्षण प्रदान करने के कारण इनाम में प्राप्त की । भू परिसीमन से बचने के लिए इन 
भाइयों ने इस भूमि का कुछ हिस्सा एक योजना के निमित सरकार को बेच दिया उन्होंने 
इसकी जानकारी उन काश्तकारों को नहीं दी जो इस भूमि को पीढियों से जोत रहे थे। 
काश्तकारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने आदेश दिया कि 
भूस्वामियो को तुरत मुआवजा दिया जाए। इस प्रकार (भूमि के स्वामी) भाइयों कौ 
मुआवजा मिल गया जबकि काश्तकारों को कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उनके पास कोई 
आगम पत्र नही थे। पटवारी ने सरकारी बागजों को चालाकी से इम प्रकार तैयार किया 
कि उनमें खेती योग्य भूमि खेती के अयोग्य दिखाई गई ताकि काश्तकार किसी भी 
प्रकार के लाभ से वचित हो जाए। 

काश्तकारों ने अपने अपने नाम से हलफनामे दाखिल कर कर सुम्रोम कोर्ट तक 
(कानूनी) लडाई लडी--उन्हें प्रतीक रूप में कुछ मुआवजा मिला। ये काश्वकार अभी भी 
विस्थाषित हैं और कृषि व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य किसी कौशल को न जानने के 
व्यरण अपने आप को पुन स्थापित नहीं कर पाए हैं। अब नई पीढी धौरे धीरे वैकल्पिक 
व्यवमायों की तत्यश्व में गाज़, से, प्फ्ाफ्र, व्यली, प्य, सदी, दे. ५ 


दूसरा उदाहरण 

हसियाणा राज्य दावा करता है कि यहा भूमि सुधार वचन और भावना दोनों ही 
दृष्टियों से लागू किए गए हैं। इसके एक गाव रामपुर में (कल्पित नाम) मैंने पाया कि 
कागज पर तो सब कुछ ठीक-ठाक था । लेकिन जब मैने गहराई से खोज बीन की वो मुझ्ले 
पवा चला कि दलिदों के आगम पत्र पुसने/मौलिक भू स्वामियों के ही कब्जे में हैं / यह 
इस मिध्या तर्क के आधार पर किया गया था कि दलितों के पास इन पत्रों को सुरक्षित 
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रखने के लिये सदूक या स्थान नहीं थे। घृम्वामी अभी भो दलितों को अपना काशठकार 
और भूमिहीत मऊदूर मानकर ही उनके माथ व्यवहार करते हैं यद्यपि भूमि का कानूनों 
रूप में हम्तानए्ण हो चुका है| दलितों का यर शोषण ठनके अज्ञान, शिया के अभाव 
और माय ही नौकप्शारों की ठदामीनठा के करण ही है । 


क्रियान्वयन न होने के कारण 

पीएम अप्यू की अध्यछ्ता में नियुक्त किये गए योजना आयोग के कार्य-बल ने 
भूमि सुधारों के क्रियान्वयन न होने के लिये उत्तरदायी तिम्नलिखिव कारण बतलाए. 

() राजनैतिक इच्छा की कमी,(2) ठिम्न वर्गों को ओर से दबाव का अभाव क्योंकि 
गरीब देहाती और खेतिहर मजदूर (अ) मह्ष्यु और (ब) अमगठित हैं। यर तथ्य 
मरकारोी रिपोर्ये में ले स्पष्ट है कि जो कहती हैं कि कुल 34 लाख कर्मकार्रो में मे करोब 
80 प्रतिशत (249 लाख) म्रामीण थेत्रों में हैं । करीय 64 प्रतिशत (200 लाख) खेती में लगे 
हुए हैं 8५ प्रतिशत (267 लाख) अपने काम में लगे हुए हैं अथवा अनियमित वेतन पर 
काम करते हैं और केवल करीय 47 लाख क्यो नियमिन रोजगार मिला हुआ है। 
अमगठित मजदूरों के मुप्य लक्षण हैं कम रोजगार क्ये गभोर स्थिति (कम रोजगार पाने 
वाले मजदूर काम वी उपलखता के अनुमार एक से अधिक मालिकों के लिए काम करते 
हैं) काम का बिखर हुआ स्वरूप (एक ही प्रकार का काम करने वाले अलग अलग 
स्थानों पर हैं और यर आवश्यक नहीं है कि वे एक माथ एक भौगीलिक सीमा वाले क्षेत्र 
में रहते हों) गृट मूलक काम को करना सामूहिक सौदेबाजी करने की क्षमता में कम 
संगठन क्षमता या निम्न स्तर (टरड यूनियनों को कम रोजगार पाने वाले बिखरे हुए और 
गृट मूलक व्यवमायों में लगे हुए मजदूरों तक पहुचने में गभीर कठिनाइयों का मामना 
करना पड़ता ह) और अन्त में मालिक और कर्मकार के चौच ठोम सबंध का अभाय। 
(3) नोकरशारों की उन्सारहीन आर प्राय ठदामीन प्रवृति, (4) भूमि के प्रत्यक्ठ रिकार्डो 
क्या अभाव तथा (5) भूमि सुथारों के क्रियाव्वयन के मार्ग में आने वाली कानूनी 
रुकायरटें । 


खडदी 

गाधीजी के लिये समाज क्ये बदलने के भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में स्वतत्रता 
ली प्रीण बेल पहना चरण च।+ यूछए और सबते पहत्वपूर्ण चए्थ हेमा था आशिक 
सामाजिक आन्येलन जिमसें खेठ को जोदने वाले के उम खेत का म्वामी बनाता था। 
इममे भारत के लाखों गरीबों की आखों मे आमू पोंछने में मत्तयता मिलने की मभावना 
थो। अपनो हत्या के कुछ ही दिनों पतले उन्होंने लिखा था कि का्रेस ने राजनैतिक 
स्वतजता प्राप्त कर ली है किन्तु इसे अधी आर्किक, सामाजिक और वैतिक स्वतत्अ॒ताए 
प्राप्त करनो हैं। ये स्वतत्रताए राजनैतिक स्वठवदा से अधिक कठिन हैं। 


326 . कड़ा य्राद्ड 


भूदान का ऊउन्म 








ब्द्रे मृत्दु के बाद 
के स्व के प्रति रूम रहे, कुछ लोगों ने 
मसम्दा काठद का । 

विन्येक्र म्यवे ने 95] में व्यघ्र अदेशा 


कप 
खेटिह्यें और उनके झामते पृस्वामियों 


माधीजी के पध्यान्मिक 














2५ 
अधप्रल के दिन पोचमपर्ल्द 





महायनला काम बड़ प्राद 
आर के लिन 
आर उनमे पूछा कि क्या उनमे मे क्पेईड 


गन देंगे के लिए राज 





ड्ल्क् 








असहमति है, अर उप तक चिनोब्रा उदे यहा नहीं आये 
कि मैं क्या करू। म्मम्यत्रादी कहदे हैं कि वे आदक, रक्टपाट 
और न्याय व्यू दुप शुरू कर सक्दे हैं। में इसमें को विश्वास नहीं करवा। 
अ्यन्दोलन का जन्म था जे भूदान ध्यन्दीलन के न्यम ने प्रसिद्ध हुआ । 





दान मे प्राण हुई भूषि का आवटन 
विनेबा थी ने चालीस दल्वि परिवारों से कहा कि दे स्वय निर्यय करें कि दे (दाल में 
प्राज् हुई) भूमि व्ये कैसे बाटना चाहेंसे कर यह कि दे इस भूमि व्ये इकट्ठा मिलकर 


दलिदों ने उन्‍हें कह्म है वे भूमि क्ये इकट्ठा मिलकर 



















साथ जुदाई करने के लिए उन्हें इसो व्यवन्या कया 
जिममें प्रत्देक समूह अपने अलग-अलग क्षेत्र के प्रदटि 
उन्हें शुरुब्गव करने के लिपे 80 एकड से अधिक व्ये आवश्यकता नहीं है--हर एक के 
लिये के एकड। कदावित्‌ फलतू बोस एकड का किम और रूप में ठपयोग हो सकदा 
दा 





नयी 
उर 
पी 
डी 
दी 
| 
ह2॥ 
भी 


गाव छोडदे हुए जमा हुए समूह से विदा लेठे हुए, विनोबा 
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हर एक भूस्वामी रामचन् रेड्डी बन जाए तो हम धरती पर स्वर्ग उतार लें ।” 


भूदान 

विनोवा जी काफी सचेत होकर भारत के भूमिहीनों की समस्या के लिये एक ऐसे 
समाधान को खोज रहे थे जो हिंसक क्राति का घिकलप बन सके । उन्होंने सारे भारतवर्ष 
में पदयात्राओं का एक क्रम प्रारभ करने का निश्चय किया जिसमें वे भूस्वामियों को 
अन्तरात्मा से अपील कर सकें, भूमिहीनों के लिए भूमि की भिक्षा माग सकें और इस 
प्रकार व्यक्तिगत दान-कर्म के द्वारा सामाजिक सुधार के लक्ष्य को प्राप्त कर सके । उनका 
लक्ष्य त्रिविध क्रान्ति था 

“पहले,मैं लोगों के हृदय बदलना चाहता हू । दूमरे,मैं उनके जीवन में एक परिवर्तन 
उत्पन्न करना चाहता हू । तीसरे,मैं मामाजिक ढाचे को बदलना चाहता हू. हमारा लक्ष्य 
केवल दया के कर्म करना नहीं है,किंतु दया का साप्राज्य बनाना ।” 


भूदान के लिये इतना भारी उत्साह था कि वर्ष 957 के अन्त तक, जिसका नाम 
भू-क्रान्ति वर्ष रखा गया था,50 लाख एकड भूमि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। 

विनोबा जी 6 जून, 95] के दिन हैदराबाद से मध्य भारत में आए ठो उन्होंने 
2,000 एकड भूमि जमा कर ली थी । जिस किसी भी गाव में दे रुके उसमें से एक ने भी 
भूमि का दान करने से मना नही किया--उन्होंने एक दिन में औसत 240 एकड़ भूमि 
प्राप्त की । निजाम ने भी, जिसकी भारत के सबसे कृपण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि थी, 
कुछ भूमि दी थी | अगले तीन वर्षों में विनोबा जी के द्वारा पीछे छोडे गए कार्यकर्ता ओं ने 
हैदराबाद में और भी एक लाख एकड भूमि प्राप्त की | 

साम्यवादियों के लिये विनोबा जी का एक सदेश था, “राव के अघेरे में क्यों 
आओ ? दिन के उजाले में क्यों + आओ और क्‍यों न मेरी तरह ईमानदारी और प्यार से 
देखो ?” 

विनोबा जी ने भू स्वामियों से कहा, “अगर तुम्हारे पाच बेटे होते तो तुम अपनी 
सपत्ति उनके बीच वराबर-बशाबर बाटते। मुझे अपना छठा बेटा समझो। 
दरिद्रनारायण-दीन के रूप में प्रगट हुए भगवान के लिये मुझे अपनी जमीन का एक 
हिस्सा दो ।” 


सही न्याय-विघान 
विनोबा जो का विश्वास था कि भारत जैसे प्रजातत्र में व्यापक भूमि-सुधार लाने के 


लिए भूदान हो एकमात्र उपाय है। यह लोगों के मनों को छूता है और उनके हृदर्यों को 
छूता है । इससे सही न्याय विधान के लिये रास्ता तैयार होता है । 


भूदान की उत्पत्ति और इसके अर्थ की व्याख्या करने के लिए विनोबा जी हिन्दू 
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पौयणिक कथाओं के चमत्कारी कीश गृह का सह्यय लेते थे। इस बात की व्याख्या के 
लिये उदाहरणस्वरूप दो पौराणिक कथाए नीचे दी जा रहीं हैं 


पहली पौराणिक कथा 

राजा बलि की एक कथा है जिसमें विष्णु वामनावतार में वर मागने के लिये राजा के 
पास आए। असुर राजा बलि के गुरु, शुक्राचार्य, जानते थे कि याचक असल में कौन है, 
इसलिये कमण्डलु को जल की मलकी पर वे कोट बन कर चिपक गए ताकि दान का 
सकलप लेने के समय उसमें से जल न आ सके । दिव्य सायुवेशयादी याचक ने कोट को 
देख लिया और जल की रुकावट को हटाने के लिए कमण्डलु को नलको में सौक घुमा 
दी वर क्‍या था? वामनदेव अपने ठीन पण्ों में जितनी घरती माप मर्के। जब दान का 
वचन दे दिया गयां, वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया और अपने दो पर्ों में ही 
सपूर्ण विश्व को माप लिया। जब तीसरे पग्र के लिये कोई स्थान नहीं बचा तब (उसे 
रखने के लिए) राजा वलि ने अपना सिर आगे बढा दिया । भूदान, भूमि का दान, विनोवा 
जी कहते थे, एक दिन बलिदान अर्थात्‌ राजा चलि के दान में बदल जाना चाहिये सपूर्ण 
विश्व ईश्वर को समर्पिव हो जाना चाहिये । 


दूसरी पौराणिक कथा 

पाण्डवों तरे अधर्म की शक्ति के विरुद्ध महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध लडाई लडी। 
युद्ध का कारण कया था ? पाण्डवों के सबधी उन्हें अपने उत्तराधिकार में प्राप्त पूमि का 
हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थे। पहले पाण्डवों ने राज्य नहीं, बल्कि एक नगर की माग 
की, वदनन्तर एक नगर को नहों, बल्कि एक गाव की, उसके बाद एक गाव को नहीं, 
बल्कि एके भवन, उसके वाद एक भवन की नहीं, बल्कि एक कमरे को | लेकिन दूसण 
पक्ष सुई क्ये नोक के बराबर भी पूमि देन के लिए ठैयार नहीं हुआ | जब उनकी माग नर्रीं 
मानी गई तब उन्होंने हथियार उठाने का निर्णय किया । इसी प्रकार आज के गरोव करेंगे, 
विनोबाजी ने कहा, यदि हम उनके अधिकारों में निरतर कटौठी करते रहेंगे इस कथा के 
अन्व में, एक भुलाया हुआ छठा भाई है, कर्ण उसे ठसके जन्म के अवसर पर दूर छिपा 
दिया गया था। विनोबा जी इसे आज के समाज के उपेक्षित, वचित के प्रदीक के रूप में 
देखते थे। यही वह था जिसने कुल को एक शाखा के कान में दूसरे के विरुद्ध विष घोला 
और जो माता के द्वारा दिये गए कवच से युद्ध में सर्वशक्विमान वन गया। क्या हम 
पाण्डवों की तरह अपने छठे भाई को भूल जाना चाहत हैं और आपसी नफ़रव और कलह 
क्ये मडकाना चाहठे हैं ? 


अप्रैल 954 के अत तक 32 लाख एकड भूमि भूदान में दी गई थी। इनमें से 20 
लाख एकड भूमि व्यावहारिक रूप से अच्छी जमीन थी। घूदान करने वाले दावाओं को 
संख्या 2,30,000 थी जिनमें से एक ठिहाई के विषय में कहा जाता है कि उनका 
इृदय-परिवर्दन हो गया था। 60,000 एकड भूमि 20,000 परिवाएं में बारी गई । 
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भू-स्वामित्व के अधिकार का विसर्जन 


वस्दुत 3957 को भरृक्रान्ति वर्ष के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष तक कुल 4.2 
लाख एकड भूमि भूदान आन्दोलन में प्राप्त प्राप्त रो चुकी थी, जबकि लक्ष्य 9 लाख 
एकड का था। इस निराशाजनक स्थिति का एक कारण यह है कि भू आन्दोलन अब 
व्यवित्त मे अपनी धूमि के एक हिस्से के विसर्जन की माग नहीं कर रहा था बल्कि अब 
मराभ प्राप्त समुदाय के पछ्ठ में साम्पठिक अधिकारों के पूर्ण विभर्जन की थी । यह आ्रमदान 
वी माग थी--गाव की सारी जमीन को एक जगह जमा करना और सपूर्ण यार समुदाय 
को इसका स्वामित्व मौंपना । 


सन्‌ 970 तक, ,68,08 गावों ने--भारत के कुल गावों के एक चौथाई से कुछ 
अधिक ने--प्रामदान में शामिल होने की घोषणा कर दी थी; लेकिन अधिकतर यह 
केवल 'सकत्प' की घोषणा ही थी । केवल करीब 5000 गाव ऐसे थे कि उनके अधिकार 
पत्र यथार्थ में प्राम ममिति को हस्दान्तरित किए गए थे,ये सरकाते तौर पर ग्राम दान के 
रूप में पजीकृत हुए थे । 

मुलव कुछ ऐसा हुआ प्रतीव शेदा है कि मत स्वरूप विनोबा अथवा उनके 
अतिनिधि जयप्रवाश नारायण की यात्रा के फलस्वरूप उत्माह की लहर में, गाव अपने 
को प्रामदान में शामिल घोषित कर देते थे। इसके बाद नेता लोग तो अगले माव या 
स्थान की ओर चल देते थे और पीछे अपनी ओर से घोषित्र सकल्प को (कानूनी तौर से) 
लागू करने के लिए मर्वोदय कार्यकर्ताओं को ठाड जाठे थे। आर्थिक साधनों कौ कमी 
और ऐसे कार्य को चलाने के लिये उपयुक्त शिक्षा प्राप्त कार्यकर्ताओं की कमी से भी 
आन्दोलन की पूर्ण रूप मे सफलता न मिल सकी | परिणामम्बरूप, कागज पर जैसी 
आदर्श तस्वीर दिखाई पडती थी और वास्तविक स्थिति के बीच काफी बडा अन्तर था। 


पूदान और आमदान आन्दोलन के अ्रयोग से जा शिक्षा ली जा सकती हे वह यह है कि 
सबसे पहले यह जरूरी है कि द्वात के पात्रों में आत्म विशवात्त और आत्म निर्भाता के गुण 
हवा अपनी जमीन का प्रवध स्वय करने की क्षमता उत्पन की जाए। 


इसक अतिरिक्त एक लाख से ऊपर भूस्वामियों क द्वारा भूदान योजना के अन्तर्गत 
दान की गई 4.2 लाख एकड जमीन में से 7.85 लाख एकड जमीन या तो खेती के 
अयोग्य मिद्ध हुई या कानूनी विवादों में फस्मी हुई मिली ! 970 के दशक के अन्तिम 
भाग तक थुदान में प्राप्त की गई कुल जमीन का केवल तीस प्रतिशत ही वाघ्तव में 
भूमिहीनों में बाय गया था। इससे आगे यह पाया गया कि जमीन का आबटन हो जाने 
पर भी,जिनको जमीन दी गई थी उनमें से अनेक भूदान से लाभ उठाने की स्थिति में नहीं 
थे क्योंकि ये जमीन सिंचाई सुविधाओं से विटीन होने के साथ समठल भी नरीं थी । इसे 
मुधारने के लिये इन लोगों के पास धन और साधनों का अभाव होता था। उनके पास 
खेती शुरू करने के लिये आवश्यक औजारों, बीजों, उर्दस्कों और खेठी के लिये 







30. केडी यययडे 


आवश्यक पशुओं को प्राप्त करने के साधनों का अभाव था। इसके अतिरिक्त, उनमें 
भूमि का प्रबंध करने के लिये अनुभव और आत्म-विश्वास की कमी थी, क्योंकि उनका 
जीवन स्थानीय भूस्वामियों पर निर्भर था। 


भूदान और ग्रामदान आन्दोलन के प्रयोग से जो शिक्षा ली जा सकती है वह यह है 
कि सबसे पहले यह जरूरी है कि दान के पात्रों में आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता के 
गुण तथा अपनी जमीन का प्रबंध स्वय करने कौ क्षमता उत्पन की जाए। इसके 
अतिरिक्त नई प्राप्त की गई जमीन का पूरा उपयोग करने के लिए जरूरी भौतिक और 
तकनीको साधनों का प्रावधान भी आवश्यक है सक्षेप में,ये लोग अभी भी गाघी जी के 
ग्राम स्वयाज और आर्थिक विषमता को मिटाने के लक्ष्य से काफो पीछे थे । 


खड़ तीन 

स्वाधीनता के समय से किए गए भूमि-सुधाएं के प्रयलों का मूल्याकन इस बात को 
स्पष्ट करता है कि कुल खेवी-योग्य भूमि का एक श्रतिशत ही वादा गया है । ऐसा मुख्य 
रूप से अन्तहीन मुकदमेबाजी और कानूनी विवादों के कारण है । 


8]वा सशोधव--मविधान सशोधन के 8।वें विधेयक में माठ राज्यों में भूमि सुधार 
मबधी कानूनों के आधारभूत मुद्दों को सविधान की नवीं सूची में रखने का प्रयल किया 
गया है । ये कानून अब अवाध्य हो गये हैं,क्योंकि धार 33वी के अनुमार,नवी सूची में 
शामिल सभी नियम/कानूनों को अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती 
कि ये सविधान में प्रतिष्ठित मौलिक अधिकारों का उल्लघन करते हैं। न्यायालयों मे 
मुक्ति चाहने वाले सात राज्यों में दोनों तरह के राज्य हैं--पश्चिम बगाल,केरल, कर्नाटक 
जैसे भूमि सुधाएं में प्रशमनीय कार्य करने वाले भी और बिहार, राजम्थान,उडीसा और 
तमिलनाडु जैसे राज्य भी जिनका इस क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं है । 

, अमल में कपी--भूमि सुधारों को हानि प्रमुख रूप से इसलिए उठानी पडी है क्योंकि 
पार्टी के स्तर पर अभिव्यक्त निश्चय कदाचित्‌ ही नीचे के स्तर पर कार्य में परिणत हुआ 
है। न्याय के सैद्धान्तिक प्रश्नों और न्याय सबको समान रूप से मुलभ होने की बात को 
एक तरफ करके भी यह सिद्ध है कि ग्राम सुधारों का कृषि की उपज पर 
सकारात्मक/ भावात्मक प्रभाव है । यह याद रखना चाहिए कि पूर्वी एशिया का चमत्कार 
(ईस्ट एशियन मिरेकल) 960 तथा 970 के दशकों में उत्पाहपूर्वक शुरू किये गए ग्राम 
सुधारों का ऋणो है । 


पश्चिम वगाल का प्रयोग--अपने देश में हाल तक अधिकतर पूर्वी भारत में, कृषि 
उपज में वृद्धि दर जनसख्या की वृद्धि दर से न्यूनाधिक मात्रा में कम ही थी । 970 और 
980 के दशकों में पश्चिम बगाल में किये गए प्रयोग--आपरेशन बर्गा के द्वार 
काश्वकारी का पजीकरण और पचायत चुनाव के द्वारा पार्टी का नियव्रण--की सफलता 
से राज्य में कृषि उपज में छह प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई । 
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दुर्भाग्य से, किननु यहा भी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट (मीपीएम) सस्कार को प्रायीण 
मुघारों के लिए घीमे पडते हुए समर्थन का सामना करना पड रहा है। बिहार और 
गजस्थान जैमें राज्यों को ठो अभी लबी दूरी तय करनी है। यह्य तो अभी बघुआ 
मजदूरी,अत्यधिक व्याज पर धन देने की प्रथा और व्यक्तिगत सैन्व बलों द्वारा दलितों के 
चघ जमी मपस्धाए जारी हैं विहार में , जबकि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली जनठा 
दल मरकार अपनी पहली अवधि में इस मोर्चे पर असफल रही, हाल में, आपरेशन 
“टोडरमल!' के माध्यम मे और अडियल अफसर्?ों की आपरेशन 'कालदृव' द्वाग दण्डित 
करने की घमकी से,सुधार के प्रयन्‍न सही मार्ग पर चलते प्रतीत होते हैं । 

भुमि परिसीमन छी नोति--खेती की जमीन पर वर्तमान परिसीमत की व्यवस्था को 
जारी रखने की नीविगत घोषणा भी स्वासत्त योग्य है यद्यपि कर्नाटक और पश्चिम बगाल 
इसमे असतुष्ट रहेंगे। उन्होंने भू-पस्मीमन को उठाना चाहा था, प्रत्यक्ष ही, परिमाण की 
अर्थ नीति (809१०) ण॑ 5०४६) का क्मानों को लाभ देने के लिए। किंतु, देश के 
शेष भागों में, जह्य आम सुधार अधिकतर असफल रहे हैं, भू परिमीमन को ऊचा करने से 
दोषियों की हो लाभ पहुचेगा--न्हें जिन्होने इससे बचने के लिए छल कपट का सहारा 
लिया। 

नवी मुच्ी कानून के विम्द्ध कोई गारण्टी नहों--किसी कानून वा सविधान बी नवीं 
मूची में समावेश मात्र इस बात की गारण्टी नहीं है कि इसे अदालव में चुनौती नहीं दी जा 
सकेगी | कानूनों को अनेक अन्य आधायों पर चुनौती दी गई है, जैसे 0) सविधान की 
धारा 4, 79 और 38 से असगत होने के, (४) बरालिग बेटों और नाबालिग बेटों तथा 
बालिम बेटियों और अविवाहित बेटियों के वीच भेदभाव करने के, (0) भुमि के 
चर्गीकरण के आधार,(0) मुआवजे की दर के (६) प्रामाणिक एकड की गणना के तरीके 
आर (9) परिवार शब्द की परिभाषा में मनमानी के आधार पर 


_पछायतें और भृषि सुधार--सोलह राज्य पचायत कानूनों की ममीक्षात्मक परीक्षा 
“वानी' (वालन्टरी एक्शन नेटवर्क इस इंडिया) द्वारा की गई है। पश्चिम बगाल को 
छोडकर, इन कानूनों में किसी अन्य राज्य के कानूनों ने भूमि सुधार के मामले में न तो 
परचायत की भूमिका का विवेचन किया है और न ही उसका उल्लेख । 

प्रतिनिधिन्द--'धूमि मुधार पचायती राज की सफलता की कुजी है। ठदाहरण के 
लिए, पश्चिम बगाल में भूमि सुधार पवायती राज से पहले आये। परिणामस्वरूप 
पिछले से पिछले पच्ायत चुनावों में तीन पक्तियों वाले ढाचे के 46,000 चुने हुए 
सदस्यों में 75 श्रदिशत अध्यक्ष और सदस्य छोटे था सीमात किसान थे। इसके 
अतिरिक्त कुल क्रियाशील श्षेत्रों में से 9 प्रतिशत से भी अधिक में अनुमूचित जातियों 
का प्रतिनिधिल है। कुल प्रतिनिधियों में 36 प्रविशत से भी अधिक महिलाए थीं। 
पचायत पद्धति के विभिन्‍न स्व॒रों पर24,799 चुनो हुईं महिलाए हैं। 


32. केडी यययडे 


भुमि सुधार सर्दोत्व प्रावपिकता--राज्य में भूमि सुधार मे सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त 
की क्योंकि प्रामीण सबधों का पुनर्गठन सरकार का मुप्य लक्ष्य था। सरकार ने भूमि 
सुधार के दो पक्षों पर जोर दिया जैसे पट्टेदारें के नामों का लेखा तैयार करना और 
अविरिक्त भूमि का भुमिहीनों में आबटन | इसके साथ जुडी हुई थी सरकार की भूमि 
सुधार से लाभान्वित होने वालों के लिए सम्थागत ऋण की सुरक्षा की विस्तार की नीवि। 


पचायतों और कृपक-सगठनों ने इन कार्यक्रमों को लागू करने में अतिशय प्रभावी 
भूमिका निभाई । पट्टेदारों के नामों का लेखा तैयार करने का कार्यक्रम, आपरेशन वर्ग 
(ओबी) के नाम से जाना जाता है, इसे पहले नौकरशाही के द्वाय आरभ किया गया। 
बाद में पारपरिक पद्धति की कमी की पूर्ति नौकरशाही और पचायत के बीच व्यावहारिक 
सबधों को स्थापित करके की गई। ओबी कार्यक्रम में माम पचायतों ने सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओबी कार्यक्रम के अर्थपूर्ण पक्षों में शामिल हैं साथ्य 
शिविर और असलो वर्मादरों की पहचान। इन दोनों ही विपयों में पचायतों की 
हिस्सेदारी और बर्गादरों के मा्मों का लेखा तैयार करने के लिए दिए गए प्रोत्साहन ने इस 
सारे कार्यक्रम की सफलता में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । 


वा सप्योषत कहीं भूमि सुझातों के क्रियान्वयन | होने के फ़दे में न जा पडे, इसके लिये 
पजनीविज्ञें में, गजनैतिक पार्टियों में, शिखर से लेकर निचले स्तर तक नौकरशाहो में दुढ 
सगर्पण की आवश्यकता है और आवश्यकता है धूस्कामियों के दृदय परिवर्त की / 
पचायत समितियों को भूमि के आबटन कार्यक्रम को पूय करने का काम सौंपा गया 
था । पचायत समिति के स्तर पर भूमि सुधारों की एक स्थायी समिति है जो इस काम को 
करती है। यह समिदि, प्राम पचायतों और कृपक सगठनों की मदद से उन लोगों की 
सूची तैयार करती है जिन्हें अधिकार में आई हुई भूमि आबटित की जाती है । इस क्षेत्र में 
मिली सफलता प्रशमनौय है । पश्चिम बगाल में पचायतों के पुनर्जीवन में वामपथी मोर्चे 
की प्राप्त हुई अपेक्षाकृत अर्थपूर्ण सफलता का श्रेय वहा शिखर और वलले, दोनों ही स्वरों 
पर विद्यमान उत्कट राजनैतिक इच्छा शक्ति को दिया जा सकता है। 
निष्कर्ष 
वा सशेधन कहीं भूम सुधारों के क्रियान्वयन न हैने के फदे मैं न जा पडे ,इसके 
लिए राजनीविज्ञों में, गजनेतिक पार्टियों में, शिखर से लेकर निचले स्तर तक नौंकरशाही 
में दृढ़ समर्पण की आवश्यकता है, और आवश्यकता है भूस्वामियों के हृदय परिवर्तन 
की | उनके द्ुत क्रियान्वयन के लिए भूमि सुधारों को अदालतों के अधिकार क्षेत्र से वाहर 
रखा जा सकता है। साथ ही ये कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और बढी हुई उत्पादकवा के 
लिए भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं । 


भूमि का पुन आबटन ग्रामीण गरीबों को बडी सख्या को एक स्थायी पूजी/पपत्ति 
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का आधार प्रदान कर सकता है ताकि वे भूमि पर आधारित और इससे जुड़े दुए उद्यमों 
क्ये अपना सके | ठसी प्रकार खेती वी जमीन का एकीकरण, काश्तकारी के नियम और 
लेखा प्रमाणों का नवीकरण, छोटे और मीमान्‍न खेदों के मालिकों की खेदी की तकनीक 
व्ये मुधारकर साधनों के निवेश की पहुच को विस्तृत बना देगा और उपज को बढाने में 
मीधा योगदान करेंगा। फिर भी, व्यवहार में यह पाया गया कि इस कार्यक्रम में और 
ममच्ित घरामीण विकाम उर्ण्यक्रम अथवा एन आरईपी, आरएलजी पी में बहुत थोड़ा 
ही सबंध है और यद अकेला ही दूसरों से अलग चल रहा है। गरीब किसानों को एक 
जुझारू ट्रेड यूनियन के रूप में सगठित करना कदाचित्‌ भूमि सुधारों की प्रभावी ढग से 
लागू करने का एक और ठपाय हो मकवा है । 

कृषि के विषय में गादी जी छा दर्शन--गाघीजी ने अपना जीवन, समाज, कृषि और 
ब्रह्माड की ममष्टिपूर्ण दृष्टि को भारतीय कृषि की ममस्या पर लागू किया और इम विषय 
में एक निश्चित दर्शन को विकसित किया। उनका दर्शन औपनिषदिक सत्य पर 
आधारित था पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यत॑ जैसे जीवन और विश्व कौ 
एकता | जिस नए समाज का वे प्रतिष्ठित करना चाहते थे ठमे उन्होंने सर्वीदय समाज की 
मत्रा दो | गाधी जी की मृत्यु के वाद इस अवधारणा को विनोबा जी ने साकार किया । 

सर्वोदिय समाज--विनोवा जी ने कहा “सर्वोदय समाज मात्र एक सगठन नहीं है। 
यह एक 3र्जस्वी शब्द है जो क्रान्तिकारी विचारों का अभिव्यजक है।”  समटातों में वह 
शविन नहीं है जो मटान्‌ शब्दों में है । शब्दों में बनाने और साथ ही विगाडने की शक्ति 
है। ये मनुष्यों और राष्ट्रों को ठठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं । हमने इन महान्‌ 
शब्दों में मे एक को अपनाया है| इसका क्‍या अर्थ है ? हम इने गिनों की ठलति नहीं 
चाहने, बहुदों की भी नहीं,न द्वी सबसे अधिक सख्या की. हमारा सतोष हर एक के 
कल्याण में ही, ऊचे के भी और नीचे के भी, ताकतवर के भी और कमजोर के भी, 
बुद्धिमान के भी और जड़ के भी है। सर्वोदय 5दात और सर्वप्राही भाव का अभिव्यक्त 
करता है। इस आदर्श का यदि मन से और वचन मे अनुसरण किया जाए और व्यवहार 
में पालन किया जाये तो यह न केवल भूमि भुधारों को लागू करने में सहायक होगा 
बल्कि गाधी जी के सपनों के सर्वोदय समाज की भी रचना करेगा । 


चिनोया जी कहा करते थे,“गरीत्री के लिए मैं अधिकार प्राप्त करमे के लिए परिश्रम 
कर रहा हू । धनिकों के लिए मैं नेतिक विव्मस प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहा हू । 
यदि एक भौतिक दृष्टि से ऊपर ठटवा है वो दूसण आध्यात्मिक दृष्टि से, दो नुकसान में 
कौन है? इसके अतिरिक्त, भूमि क्या है? यह किसी के लिए कैसे सभव है कि वह 
अपने आपको भूमि का स्वामी समझे ? हवा और पानी की तरह, जमीन भी ईश्वर की 
है। इस पर अपना अकेले का दावा करना स्वय ईश्वर की इच्छा का विरोध करना है। 
और ईश्वर की इच्छा का वितेध करके कौन मुखी हो सकता है 7 मधुमक्खी फूलों को 
नुकसान पहुचाए बिता शहद जमा करती है । क्‍या हम भूस्वामियों को नुकसान पहुचाए 


34... केडी गगयाड़े 


बिना जमीन इकट्ठा नहीं कर सकते 2” 


विनोबा जो कटा कखे थे, “यर्त्रों के लिए में अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रस्रिय कर रहा 
हू । यतिकों के लिए मैं नैतिक विकास श्राप्त करने के लिये प्रस्म्रिम कर रहा हू । यदि एक 
आँविक ट्रट्टि से ऊपर उठा है वो दूसय आध्यात्मिक दृष्टि से, को शुक्सान में कौन हैं 27 
अभी तक भारत में भूमि सबधी म्याय-व्यवस्था असफल रही है । हमन इसके विषय 
में बानें की हैं, लेकिन जब इसे लागू किया गया तब घोर निराशाजनक अनुभव हुआ। 
ऐमा क्यों ? क्‍योंकि न ही लोग ओर न ही भूस्वामी इसके लिए वैयार हैं। भारतीय 
राष्ट्रीय कप्रेस को अपना प्रस्ताव पाम किये हुए छ दशाब्दिया बीत गईं और आमीण 
मुधार के कानूनों के मुख्य पक्षों को सविधान की नवों सूची में रखने में 48 वर्ष अथवा 
करोब पाच दशाव्दिया बोन गईं। अक्सर कहा ज्यवा है, “कानून की अपनी मौमाए हैं 
और कानून म्प्रे तोडने वाले कानून बनाने वालों की अपेक्षा अधिक चतुर हैं ।" अभीष्ट 
परिणामों को प्राप्त करने के लिये हमें स्वय अपने आप क्ये नियम में बाघने पर जोर देना 
चाहिए। । 
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सार्वजनिक ठपक्रम जनता के उत्थान के लिए जनता की गाढे पसीने की कमाई पर 
मचालिव होते हैं। धत और आर्थिक शक्ति का एक उचिद एव न्यायोचित वितरण करके 
यह समाज को एक नयी दिशा देने का भ्रयास करते हैं। भारत का “सन्नुलित क्षेत्रीय 
विकास कर भी सार्वजनिक उपक्रम एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य की पूर्वि करते हैं। 
इन ठपक्रपों का उद्देश्य 'मेचा भावना” पहले तथा 'लाभ-भावना' बाद में रखा जाता है 
लाभार्जन करना सार्वजतिक उपक्रमों का लक्ष्य रहता गो है, फिर भी मात्र लाभ उपार्जन 
करना उनकी नीति का मुख्य अग नही रहता जव॑कि निजी क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा 
वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हो,जो लाभ न अर्जित करे और अनिश्चित काल तक चलता रहे | 
बिना लाभ के निजी उपक्रमों को बन्द होना ही पडता है। सार्वजनिक उपक्रम कई बार 
निसन्‍्दर हानि उठाने पर भरी काफी समय तक सचालित किये जाते रहते हैं! राष्ट्रीय वश्ल 
निगम का एक उदाहरण कि बीमार मिलों का अधिग्रहण किया गया और आज निरन्तर 
एनड्रीसी की अनेक इकाइयाँ करेडों रूपये का घाटा राजकाष को दे रही हैं। सरकार 
चाहते हुए भी उने इकाइयों को बन्द नहीं कर पा रहो है। सरकार बार-बार इन बीमार 
इकाइयों को चेतावनी देवी है, कार्य निप्मादन सुधार की बात पर जोर देती है, ये मिलें 
करोड़ों रुपया राजकोप का घाटे में खा जाती हैं, फिर भी सार्वजनिक इकाइयाँ होने के 
कारण इनको बन्द कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है ! 


प्रश्न है,समाजहिद में और सामाजिक उद्देश्यों के परिपेक्ष्य में किस्ती भी सीमा तक 
क्या सार्वजनिक ठपक्रमों को निरन्तर घाटे, अक्षमता और अक्कुशलता का जामा पहनाकाः 
देश और समाज के करोड़ों रुपये नियलने के लिए स्वतन््न छोड दिया जाये या फिर इन 
इकाइयों को ठीक कर,सुधार कर प्ताप्राजिक लक्ष्यों के साथ साथ, आर्थिक उनयन' को 
ओर ठन्पुख कर आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम बनायें । अब समय आ गया है कि किसी भी 
दशा में सार्वजम्रिक उपक्रमों को करोडों रुपये की हानि उठाकर देश में सोमिद तथा 
दुर्लभ आर्थिक ससाधर्ों को मनमाने ठग से “सामाजिक लक्ष्यों" का आवरण पहनाकर 
किसी भी सीमा तक घन बर्बादी की अनुमति नहीं दो जा सकती । सरकार अब 
सार्वजनिक उपक्रमों की अक्षमता को गम्भीरता से ले रही है। अब इन उपक्रमों को 


36. कौीके अप्रवाल 


अपनी कार्यप्रणाली सुघार कर 'हानि को समस्या” और “कम लाभदायकठा की समम्या' 
का निदान करना ही होगा, अन्यथा घाटे उठाने वाले उपक्रमों को बन्द होने के लिए दैदार 
रहना होगा। 


समाज की आर्थिक क्रियाओं में मरकारी हृस्तक्षेप। आर्थिक अमन्तुलनों को दूर 
करने, समाज के हितों का सम्वर्दन करने दथा राष्ट्रीय हित में विक्ास-कार्यक्रमों ब्ये 
मभचालिव करते क्ते दृष्टि से लोक-उपक्रमों को स्थापना, विस्तार एवं उनका ठन्यन 
वर्तमान सरकाें का एक अनिवार्य दायित्व हो गया है। आज विश्व का कदाचित्‌ कोई 
देश होगा, जहों वाघिज्यिक और औद्योगिक उपक्रमों को स्थापना और सचालन में 
सरकार द्वारा सक्रिय भूमिका न निभायी ययो हो । 

आज तो लोक-उपक्रम विश्व व्यापी घटना बन गये हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में, 
अले ही वह पूजीवादी हो अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था विकमित अथवा विकामीन्मुख 
अर्थव्यवस्था हो। सभी में सार्वजनिक ठपक्रमों ने एक अभूतपूर्व स्थान बनाया है । भार 
जैसे विकासोन्मुख राष्ट्री में लोक-उपक्रम गतिशील ठथा सुदृढ़ ममाजवार्दी 
अर्थव्यवस्थाओं को नींव रख रहे हैं। धारव में इन इकाइयों को सख्या, इनमें निवेशित 
पूजी तथा इनको कार्यविधियाँ निरन्तर वृद्धि की ओर अप्रसिव होती रही हैं । 

सार्वजनिक 5पक्रमों का उद्देश्य 'लाभ भावत्रा' से ज्यादा सेवा भावना” है और 
ममाज का उत्थान तथा धन और आर्थिक शक्ति का न्यायोचिंत वितरण करना भी इन 
उपक्रमों का लक्ष्य है। सन्तुलिव क्षेत्रीय विक्ाम के कारण भी इन उपक्रमों के सामाजिक 
पहलू सदा हो प्रधम स्थान पर रखे जाते हैं। आधुनिक परि्रेक्ष्य में समाज की अपार 
घनराशि का विनियोग करने वाले उद्यम किवना भी घाय उठा लेने के लिए मनमाने ढग 
में स्वतन्त्र नहीं छोडे जा सकते | इन ठद्यमों की लाभदायकवा और हानि का सम्यक्‌ 
विवेचन एक अनिवार्य है। सार्वजनिक ठद्यमों कौ लाभदायकवा और घाटे को अन्य 
विभिन्‍न सम्बन्धित तथ्यों को आगे दिखाया गया है 


समस्त उद्योगों ने वर्ष 7993-94 में कुल 4,435 रुपये कया शुद्ध लाभ अर्जिव किया, 
जो कि वर्ष 992 93 में मात्र 327 करोड रुपये था। चालू वर्ष में [20 इकाइयों ने 
9,722 करोड रुपये का लाभ अर्जित किया जब॒कि 77 इकाइयों ने 5,287 करोड रुपये 
का घाय उठाया। वर्ष के दौरान सात्र 3 इक्मइयाँ ऐसी रही जिन्टोंने न लाभ अर्जिव किया 
और न घाटा ही उठाया । विनियोजित पूजी पर शुद्ध लाभ व्य प्रतिशत वर्ष 4992 93 में 
2.33 प्रतिशत रहा जो कि वर्ष 993-94 में बढ़कर 2.78 प्रतिशव रहा । इस प्रकार 7 
इकाइयों का उठाया गया । 5.87 कय्येड रुपये का घाट एक भयवाभय प्रश्नचिह है, 
जिसका समाघान करना ही होगा । 


सर्वाधिक घांटे वाली इकाइयाँ 
बालिका 4 में वे दस इकाइयाँ दर्शायी गयी हैं जिन्होंते 994-95 में सर्वाधिक घाय 
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दर्शाया है । ज्ञात है कि वर्ष 994 95 में कुल 240 इकाइयों में से 47 इकाइयों ने 5,287 
करोड रुपये का घाटा उठाया । इस सम्पूर्ण घाटे में से मात्र 0 इकाइयों ने 2.57 करोड 
रुपये का घाटा उठाया जो कि कुल घाटे का 47 6 प्रतिशत भाग है । इसी प्रकार !0 उत्तम 
निध्यादक इकाइयों ने इसी वर्ष 7,402 करोड रुपये का लाभ अर्जित किया, जो कि लाभ 
अर्जित करने वाली इकाइयों के पूर्व लाभ 7),88 करोड रुपये का 62 64 प्रतिशत भाग 
है। तालिका 3 में उन 24 इकाइयों का विवरण है जिन्होने या दो 20 करोड रुपये से ज्यादा 
घाटा वर्ष [7994-95 में बढाया है या 20 करोड रुपये से ज्यादा शुद्ध लाभ में कमी की है । 


तालिका । 
सर्वाधिक घाटे वाली इकाइयों (वर्ष ।993-94) 








(क्येड रुपये से) 
क्रमांक _ _ _ __€ विवरण _ __ शुद्धहानि हानिकाप्रहिशत _ 
१. शष्टीय इस्पएत निगम लि 57266 ॥084 
2. हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपेरेशन लि ३66 73 694 
3 डीटीसी रहा 85 533 
4. फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. 268 87 509 
5. इण्डियन एयरताइन्स लि 258 46 488 
6 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. 246 84 67 
7. सीमेर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि 3473 278 
8. न्यूक्लियन पावर कारपोरेशन आफ़ इण्डिया लि. ॥क्ग 245 
9 जैस्सोप एण्डक लि 425357 237 
70. एचएफरी, लि. 7 26 226 
योग 25702 76 
_. हानिवालीइकाइयोंकी कुलशनि ___. 5208? . ॥![00 





ऐसे 24 सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं जिनका वर्ष 7992 93 में लाभ 54 ४5 करोड 
रुपये था लेकिन वर्ष 993 94 में ये घाटे में चले गए और यह घाटा 638 3 करोड 
रुपये तक पहुच गया। इस प्रकार वर्ष 9993 94 में इन 24 इकाइयों ने अपने घाटे में गत 
वर्ष की तुलना में ,792 98 करोड रुपये का घाटा बढाया 


सार्वजनिक इकाइयाँ एवं बढता घाटा 

सार्वजनिक उपक्रमों के उपलब्ध ससाधनों में से जब ससाधनों के उपयोग की रकम 
कम कर दी जाए वो अन्तर (यदि कोई हो तो) घाय कहलाता है । वर्ष 992 93 के अन्त 
में घाटे की सम्पूर्ण रकम 22,5 6 करोड रुपये थी और वर्ष 993 94 में इस घाटे की 
रकम में 497 करोड रुपये का इजाफा हुआ और घाटे को सम्पूर्ण शशि बढकर 


26,.3726 कंरेड रुपये तक पहुँच गयी। इस श्रकार निरन्तर बढते घाटे सार्वजनिक 
उपक्रमों का एक भयाभय प्रश्न चिह्न बन गये हैं। 


38 : वीके अप्रवाल 


सार्वजनिक उपक्रम एवं वजटरी सपोर्ट 

सार्वजनिक उपक्रमों को बजटरी सपोर्ट द्वारा भो एक बडो रकम ठपलब्ध करायी 
जाती है। सातवीं योजना में 25,537 करोड रुपये की सहायता बजटरी सपोर्ट के रूप में 
दो गयी। वर्ष 993-94 में भो 4,067 7 करोड रुपये की बजटरी सहायता ग्रजकीय 
उपक्रमों को उपलब्ध करायी गयी। अन्य विस्तृत सख्यात्मक विवरण वालिका 2 में 
दर्शाया गया है । 








तालिका 2 
सार्वजनिक उपक्यों को वक्‍्टरी एवं सा्ायत्र उपलब्धवा 
(करोड एपरे में) 
शुद आनरिक अतिरिक्त बडढरी ४ 
क्रमाक विवरण सपोर्ट 
ससापन बजटरों ससाथर सपोर्ट ि 
(अग्टल) 
।.. सातवों योजग 207555 . 80536१ 55567. ७3 
32. 4990-9] [सशोधित अनुमान) 69057... 76974. 44740॥7.. 48.%5%8 
आठवीं दयोजया 
99 92 (सशोषि३ अनुमान) 7294 798783 ३6707. 88%.3 
१992 93 (सशोधिद अनुपान) १008/80. ७00043.. 344366. 24526# 
9324(सशोषितु अनुमान १७७०9 [47539 40676 26670 
अल्प क्षपता उष्योग 


सार्वजनिक इकाइया अल्प क्षमता उपयोग की समस्या से भी ग्रस्त हैं। कुल 
मर्वेक्षित्‌ इकाइयों में से 75 श्रतिशव से भी ज्यादा क्षमता का ठपयोग करने वाली इकाइया 
99] 92 में 56 प्रतिशत,992-93 में 54 प्रतिशत तथा 993-94 में 52 प्रतिशत मात्र ही 
रह गईं। कम सें-कम 2 प्रतिशत इकाइया विचायाधीन समस्त वर्षों में 50 प्रतिशत क्षमा 
उपयोग नहीं कर सको। इस प्रकार अल्प क्षमता उपयोग की ममस्या भी सार्वजनिक 
उपक्रमों की एक गहन समस्या है तथा इस समस्या से उत्पादन लायव ज्यादा आती है 
तथा उन्पादकवा विपरीठ रूप से प्रभावित होती है 


निजीकरण तथा अपनिवेशन 


सार्वजनिक उपक्रमों में निजीकरण, अपनिवेशन तथा ममता आशिकीकरण 
(डाइलूशन ऑफ इक्विये) भी इन इकाइयों को अक्षमता, घाटे तथा ससाधनों को बर्बादी 
का परिणाम है। एक ओर तो सार्वजनिक उपक्रम करेडों रुपये के घाटे उठाकर राजख 
को प्रताडित करते हैं ठथा दूसरी ओर बजटर सपोर्ट को माँग सरकार से करते हैं। ऐसा 
पतीव होता है कि हमें सार्वजनिक उपक्रमों को करोड़ों रुपये को हानि ठठाकर भी जाएी 
रखना पड़ेगा क्योंकि यह उपक्रम सामाजिक न्याय लाते हैं। इनका सामाजिक योगदान 


भारतीय सार्वजनिक ठप्रक्म : 39 


भी नजसअन्दाज नहीं किया जा सकता | ध 
जग अपनिवेशन तथा निजीकरण को भी कुछ विसगवियां इस प्रकार दी जा सकती हैं : 
* [निजीकरण अच्छी और कार्यक्षम इकाइयों का न किया जाये, निजीकरण तथा समता 
रा आशिकीकरण घाटे की, अकार्यक्षम, बीमार एव मृत प्राय इकाइयों का ही किया जाये, 
जे उपनिवेशन से त्राप्त घन को सरकार को स्थायी ऋण भुगतान (आन्तरिक या बाह्य) में 
प्रयोग किया जाये, किसी भी दशा में अपनिवेशन की जाने वाली इकाइयों को सरकार 
(केन्द्रीय/प्रान्दीय) की सरकारी सस्थाओं, सरकारी बैंकों या विच्तीय सस्थाओं, 
बैंक-म्यूचुअल फण्डों को न बेचा जाए, अपनिवेशन की इकाइयों की समता मात्र निजी 
क। उश्ोगों को अथवा निजी विनियोगकर्वाओं को बेवी जाए; सरकारी ण्जेन्सियों को 
>> सरकारी उपक्रमों के अश बेचना इस प्रकार होगा कि एक व्यक्ति अपनी एक जेब का 
ए (पा दूसरी जेब में रख ले । समता का आशिकीकरण न कर यदि सार्वजनिक उपक्र्मों 
£ क्के प्रबन्ध का निजीकरण किया जाये तो यह अच्छा रहेगा, समझौता ज्ञापन प्रणाली 
2. अेमोरे्डस ऑफ अन्‍्डस््टेम्डिग सिस्टम) को निजीकरण तथा अपनिवेशन की चुलना में 
है प्राथमिकता दी जाये, निजीकरण मात्र को ही समस्या का निदान न माना जाए, निजीकरण 
की एक सुविचारित व यथार्थवादी नीति बनायी जाये,निडीकरण ठस नीति के तहत्‌ ही 
७ किया जाए, निजीकरण, अपनिवेशन, समझौता ह्पन प्रणाली, बीमा उपक्रमों को बन्द 
» करना, बजटरी सपोर्ट, अपनिवेशन से प्राप्त धनराशि के प्रयोग आदि नीविगत प्रश्नों के 
3 हल हेतु एक पृथक्‌ विभाग/बोर्ड बनाया जाये जिसमें आईई एस के अधिकारी ,एम बी ए, 
“ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, निजी उपक्रमी, तकनीकी विशेषज्ञ आदि रखे जायें, निजोकरण को 
एक नियमित प्रणाली न बनाया जाये, सरकारी उपक्रमों में भौतिक ससाधनों के सुधार से 
| पहले आवश्यकता है | मानवीय ससाधरनों के सुधार व उप्तके नैतिक व चारित्रिक उन्‍नयन 
+ की। बिना मानव को सुधोरे मात्र भौतिक तत्वीं को सुधार कर या तकनीक उन्नयन से 
| समस्या का स्थायी हल न खोजा जा सकेगा। 


इस कार स्पष्ट है कि सार्वजनिक इकाइयों को लाभदायकता काफ़ी कम है। एक 

। बढ़ी सख्या में इकाइयों घाटा उठा रही है। लाभदायकता वाली कम-से-कम 0 मुख्य 
इकाइयों की लाभदायकता बनाये रखनी है और हानि चाली इकाइयों को ठीक करना 
पड़ेगा, अन्यथा सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र “किसी का भी क्षेत्र नहीं! बना रहेगा अथवा 'घाटे 
वाला क्षेत्र कहा जाना रहेगा। सार्वजनिक ठपक्रम को अक्षमरा, अकार्य-कुशल, कार्य 
निष्पादन व्यवस्था, कम लापदायकता और बढते घाटे के निवारण के लिए दो पहलू 
महत्वपूर्ण हैं-+भौतिक पहलू और माददीय तत्व! भौविक पहलू में समयानुकूल 
सर्वोत्तम कार्य-अणाली और तकनौक, उत्तम उपकरण और कच्चा माल सुनिश्चित करना, 
पर्याप्त और समयानुकूल शक्ति तथा ऊर्जा कौ उपलब्धि कराना, कार्य-दशाओं की 
व्यवस्था करना, वैज्ञानिक प्रबन्ध विवेकीकरण और अद्वमता पर नियद्रण करना, पर्याप्त 
और उन्तदद आदान व्यवस्थित तौर पर उपलब्ध कराना, शोष और अनुसन्धान पर पर्याप्त 


भारत में लोहा और इस्पात उद्योग 


अजब कुमार सिन्हा 












स्तत्रवा के बाद मह्यूम किया गया कि देश की श्रयति के लिए बडी मात्र में लोहे और 
हम्पाव की आवश्यक्ना टोगी । गाव ही यह भी मत्मूस किया गया कि इस मूलमूत छत में 
आत्रमिर्भीग प्राप्त करता सक्ष्य तोता चाहिए। इसी चिंदन औरअयास का परिणाम है कि 
आज देश इस्पात के यामातें के उत्पादन में लगप्रय आत्मन्रर्भर हो यया है / यही नहीं देश 
में लोहे औरइस्पात के निर्याव में वृद्धि हो रही है और आयान में तग्रातप कपी आ रही है । 

भारत मे लाहा ओर इस्पात उद्योग अति प्राचीन है। यह कुटर उद्योग के रूप में 
गाँव गाय में फैला हुआ है। लेकिन आधुनिक वरीके से लोहे का उत्पादन 875 में 
आर हुआ जब पिप आयरन चनाने के लिए पश्चिम बगाल में बणकर में एक कारखाने 
के स्थापना की गई। उसकी उत्पादन क्षमता एक लाख टन थी । 889 में इस कारखाने 
की घगाल आयरन कपनी ने अपने हाय में लिया । 


चाम्तव में देश में आधुनिक प्रक्रिया मे लोह् और इम्पाठ का टत्यादन 907 में 
बिट्टार के जमगेदपुर स्थित टाटा आयरन एड स्टील कपनी (टिम्को) की स्थापना से 
आर होता है। म्वर्णखा और खरवई नदियों के मगम पर स्थित यह कारखाना आज 
भी लोहा और इस्पाव के ठत्पादत में अप्रणों है । 99 में पश्चिम बगाल में बर्नपुर में 
इंडियन आयरन एड स्टील कपनी (इसको) की स्थापना हुई। यह आज भारतीय इम्पात 
प्राधिकार 'मेल' की एक सहायक कपनी है। 923 में कर्नाटक में भद्रावी में भद्रावती 
आयरन एड स्टील कपनी की स्थापना की गई। अब इसका नाम प्रख्यात इजीनियर 
विश्वेश्वरेया के नाम पर विश्वेश्वरैया आयरन एड स्टील बर्क्स लि हो गया है और यह 
भी अब 'मेल' के अधीन है । 

आपुनिक भारत के निर्माता पडिव्र बवाहमलाल नेहह 3 देश को आधारभूत उद्योगों 
में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नौवि लागू की उसी क्रम में द्वितीय पववर्षीय योजना में 
मार्यजनिक छेद में इस्पात के दोन कारखाने लगाये गये-- ब्रिटेन को सहायता से 
पशिवम बगाल के दुर्पापुर में, रूम के सहयोग से मध्य प्रदेश के भिलाई में और जर्मनी के 
महयोग से ठद्येमा के रठरकेला में । इन कारखानों में 959 मे 952 के बीच ठत्पादन 








42. * अजय कुमार सिन्हा 


आरमभ हुआ। प्रत्येक की प्रारंभिक उत्पादन क्षमता दस लाख टन थी। बाद में झृग्न 
विस्तार किया गया। वृतीय पचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से बिहार के बोज़ये 
इस्पाव कारखाने पर काम शुरू हुआ | इसमें 978 में उत्पादन आरभ हुआ। 97% पे 
बर्नपुर स्थिव “इसको” पूरी तरह सेल” के अधीन आ गया। 'सेल' के अवर्गव चार भर 
सयत्र हैं जो विशेष प्रकार के इस्पात,मिश्र धातु और प्रचलिद मिश्र धातु का उत्पादन के 
हैं। ये हैं--दुर्गापुर मिश्र घातु सयत्र, सलेम स्टेनलेस स्टील सयत्र (तमिलनाडु), चद्रपर पु 
(महाराष्ट्र) और भद्रावली । मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक पाइप और कास्ट आयरन मद 
है,जो “इस्को' की सहयोगी कपनी है ! 


*शष्टीय इस्पात नियम” का विशाखापत्तनम इम्पात प्लाट सार्वजनिक क्षेत्र में एक | 
अन्य महत्वपूर्ण कारखाना है। आध् प्रदेश में वगाल की खाड़ी के तट पर स्थित झा 
अत्याधुनिक कारखाने में 3992 में उत्पादन शुरू हुआ | इसको वार्षिक उत्पादन कमर. 
वीम लाख टन कच्चा इस्पाव है । 


घरेलू तथा अवर्राष्ट्रीय वाजार में माँग में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखकर 'मेन' 
अपने इस्पाठ सयत्रों का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रहा है। 


सरकार ने जुलाई 993 में बोकारे इस्पात कारखाने के आधुनिकौकरण (थन 
चरण) की मजूरी दी । इसके 997 में पूरा हो जाने की आशा है । इसके अलावा कारछते 
के विस्तार और आधुनिकीकरण की एक महत्वाकाश्षी परियोजना वैयार की जा रही है। 
इस परियोजना के पूरा हो जाने पर कारखाने की उत्पादन क्षमता चर्तमान 40 लाख उनमे 
बढ कर 75 लाख टन हो जायेगी। इसके कार्योन्वयन पर 70 अरब रुपये लाग4 
आयेगी । यह कारखाना अपनी उत्पादन छमता बढा कर एक करोड टन करने व्ये मे 
सोच रहा है । आधुनिकीकरण के दौरान मूल सवर्धित वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया 
जायेगा ताकि कारखाने के मुनाफे में और बढोत्तरी हो । 


दुर्गापुए और राठरकेला कारखाने के आधुनिकीकरण का काम भी चल रहा है। 
“सेल' ने 'इस्को' के पुनरुद्धार के लिए 38 अरव 86 करोड रुपये की एक योजता वेयर 
की है। “सेल” अपनी विपणन और अनुसघान वधा विकास शाखाओं को भी मजबूर 
बना रहा है । चूकि 'सेल' मुनाफे में चल रहा है, अत इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में घर 
की कमी नहीं होगी । 


994-95 में 'सेल' को [0 अरब 72 करोड रुपये का टैक्स से पटले का भारी मुनात 
हुआ | यह पिछले वर्ष के टैक्स से पहले के मुनाफे की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक 
है। यह लगातार ग्यारहदाँ वर्ष है जब सेल” को लाभ हुआ है | यहा पर उल्लेखनीय डे 
कि 'सेल' को सहायक कपनी 'इस्को' सहित इसके सयत्र ने पिछले वर्ष 0। अविशेत 
क्षमता पण् काम किया । यही नहीं दुर्गापुर मिश्र धावु कारखाना के घाटे में कमी आई 
सलेम सयत्र को मुनाफा हुआ ! 
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'सेल' के ण्वायों वी कच्चा इत्पत उदादन क्षपता 
लाख टन 
पिलई 40 
दुर्गापुर ् 
खठए्केला छ 
बोवाऐ 49 
इसको ५ 





जमशेदपुर स्थित तिजी क्षेत्र के “टिस्को” का भी विम्तार किया जा रहा है। 994 में 
तीसरे चरण के आधुनिकीकरण का कार्य पूण हुआ। इसके साथ ही इमकी बिक्री योग्य 
इस्पात ठत्पादन क्षमठा 27 लाख टन प्रतिवर्ष हो गयी है । 


जुलाई 99 में नयो औद्योगिक नोदि की घोषणा की गयी। इस्मात दद्योग क्षेत्र में 
निजी पूजो निवेश को बढावा देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बाद में भी इस्मात 
उद्योग को निजी पूजी के लिए और आकर्षक बनाया गया। नये प्रावधानों में से कुछ इस 
प्रकार हैं (क) लोहा और इस्पाव उद्योग को अनिवार्य लाइसेंस से मुक्त किया गया, (ख) 
इसे विदेशी निवेश के लिए प्राथमिकता वाले उद्योगों में शामिल किया गया,(ग) इमकी 
'कौमत और वितरण पर से नियत्रण ममाप्त किया गया,(घ) पूजीगत सामानों के आयात 
पर शुल्क में कमी ,(ड) इसके आयात निर्यात को ठदार बनाया गया । 


इन परिवर्तनों के फलस्वरूप देश के कई भागों में निजो अथवा सयुकत क्षेत्र में नयी 
इकाइया स्थापित को जा रही हैं । लगभग 60 लाख टन क्षमता को स्थापना की जा चुकी 
है। इनमें लियोड स्टील एड निष्पोन डेनगे (महाराष्ट्र) इस्सर गुजराद (गुजरात), जिन्दल 
स्ट्रीप (मध्य प्रदेश) और मालविका स्टील (उत्तर प्रदेश) शामिल हैं। इनके अलावा 
उडीसा के दाईवारी और गजम तथा कर्नाटक के विजयनगर में नयी इकाइया स्थापित की 
जा रही हैं। 


स्पज आयरन जिसका उपयोग सेकडरो स्टील कारखानों में स्थैल स्क्रैप के स्थान 
पर होता है का भी उत्पादन बढ़ रहा है। देश में स्पज आयरन की स्थापित उत्पादन 
क्षमता 988 89 में दीन लाख 30 हजार टन थी जो अब बढ़कर 52 लाख 20 हजार टन 
हो गयी है। 995 94 में 24 लाख दो हजार टन स्पज आयरन का उत्पादन हुआ जबकि 
994-95 में 30 लाख टन होने का अनुमान है । स्पज आयरन इकाइयीं की सूची तालिका 
]में दो गई है 


पिग आयरन, फाउड्री और कार्स्टिग उधोग का मुख्य कच्चा माल है। पिग आयरन 
का उत्पादन मुख्य रुप में इस्पात कारखानों में होता हे लेकिन वहा बैमिक ग्रेड के पिग 
आयरन का उत्पादन होता है, अच फाऊड पेड के पिग आयरन का बड़े पैमाने पर आयाव 
करना पड़ता है। लेकिन हाल के वर्षों में सेकडयी क्षेत्र में पिग आयरन उद्योग क्या काफी 
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विकाम हुआ। 994 में सेंकेंडरी क्षेत्र में पिप आयरन की वार्पिक उत्पादन क्षमता 30 95% 
लाख टन थी। इसके अलावा कई इकाइयों पर काम चल रहा है, जिनकी कुल उत्पादन 
क्षमता 7004 लाख टन होगी। देश में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में लगावार 
बढोत्तरी हो रही है । जिसे तालिका 2 में दर्शाया गया है 

















तालिका] 
क्रमाक स्पज आयरन इकाई का नाम स्थान 
॥ स्पज आवरन इडिया लि. कोटागुडम-आफ् प्रदेश 
उड़ीसा स्पज आयर लिए घलासपगा-डड़ीसा 
3. आईपी आई टाय आय लि. जोड़ा-उड़ीसा 
4. बिहार॒स्पज आयल लि. चाड़ील विहार 
5. सनफ्लैग आयरन एड़ स्टौल कपतन्री लि. भडय-महायट्र 
6. जिंदल स्ट्रीप रायगढ़ मध्य प्रदेश 
7 एचइजो,लि. दुर्ग मध्य प्रदेश 
8. कुमार मेटालजिक्ल कारपोरेशन लि. बैलाएँ-कर्ताटक 
9. बेलाए स्टील एड अल्युअलि. कर्नाटक 
॥0.. गोल्डस्यर स्टील एड अत्युम्पूनियम लि. विजयनगर आधर पदेश 
9]. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. चप्पा-प्ध्य प्रदेश 
2.._ नोबा जावरन एड स्टेल लिए विलामपुर मध्य प्रदेश 
43... झ्यपुर स्टील एड अल्युम्यूनियम लि. रायपुर मध्य प्रदेश 
4.. मोनेट इस्पाठ लि रायपुर मध्य प्रदेश 
0७. ठमिलनाडु स्पज लि. सलेम-ठमितनाडु 
गैस आयारित स्पड आयरन सयत्र 
6.. इस्सर गुजणत लि. हाजिण गुजयठ 
॥7.. विक्रम इस्पाठ लि. णायगढ़ महायष्ट 
8_ निष्पान डेनरो इस्पाठ लि रायगढ़ महायई 
चालिका 2 
विद्यी योग्य इस्पात का उत्पादन 
वर्ष लाख़ टन 
4993-्व 446.8 
%4 % 69 6 
>+.तह08त?%-% (अनुमालिती २ 209 _  _/ 





__ 7994-95 में घरेलू बाजार में खपत में वढोदरी और चीन आदि देशों में माय कम 
हने से निर्याव में कमी आयी। मुख्य आयावक देश हैं चीन,जापान, आस्ट्रेलिया, दुबई, 
श्रीलका, सिंगापुर, मलेशिया, म्यामार, इडोनेशिया, वियतनाम, वगलादेश, ताइवान, नेपाल, 
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दक्षिण कोरिया और थाईलैंड 


देश में इस्पात की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है । 7994-95 में इस्पात की खपत 
में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई | इस्पात के मुख्य क्रेता इजीनियरिग, निर्माण उद्योग, विद्युत, 
सीमेंट और आयेमोबाइल उद्योग हैं। यहा ध्यान देने योग्य है कि आश्ेमोबाइल उद्योग 
में इस्पात के स्थान पर प्लास्टिक का लगातार उपयोग बढने के बावजूद इस उद्योग में 
इस्पात की माग बढ रही है। आटोमोबाइल में अब लगभग तीस प्रतिशत सामान 
प्लास्टिक का होता है। 


दूसरी ओर पिछले चार वर्षों के दौरान इस्पात का आयात लगभग स्थिर रहा और 
पिंग आयरन और स्क्रेप के आयात में कमी आयी | इसे तालिका 3 में दर्शाया गया है । 





तालिका 3 
लोहा और इस्पात का निर्यात 
वर्ष लाख टन करोड़ रुपय 
3992 93 940 708 00 
4993 क्र 2220 ]678 00 
3994 75 ॥733 ख् 
>> 5289 एलंबांतिकी 0 5 2 8 7 6 2 २5०8-55 96 (अनुपानित) 2000 


यद्यपि भारत विश्व का नवा सबसे बडा इस्पात उत्पादक देश है लेकिन देश में प्रति 
व्यक्ति खपत भात्र 32 किलोग्राम है जबकि विश्व औसत 34 किलोग्राम है । यह दर 
जापान जर्मनी और सयुकत राज्य अमरीका में क्रमश 676 किलोग्राम 477 किलोग्राम 
और 383 किलोग्राम है । शहरोकरण में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में सपन्‍नता आ रही है। 
फलस्वरूप इस्पात की माग में बढोत्तरी होगी और आशा की जाती है कि 200-02 तक 
इस्पाव की घरेलू माय बढ कर तीन करोड दस लाख टन हो जाएगी । 

भारत में लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क क्रोमाइट अयस्क और रिफ्राक्टरिज 
मैटोरियल का पर्याप्त भडार है तो दूसरी ओर इस उद्योग के सामने कोकिंग कोल की 
कमी और उसमें अधिक राख की समस्या है। पाचर्वे दशक में इस्पात सयत्रों के जो 
डिजाइन तैयार किये गये थे उनमें 7 प्रदिशत दक राख वाले कोकिंग कोल का उपयोग 
हो सकता है। लेकिन लगातार खुदाई के कारण कोकिंग कोल अधिक गहराई से 
निकालना पडता है। जिसमें राख को मात्रा 39 से 25 भ्रतिशत होती है। राख में एक 
प्रतिशत की वृद्धि से ब्लास्ट फर्नेंस के उत्पादन में 2 से 5 प्रतिशत की कमी आ जाती है, 
जिससे कोकिग कोल को साफ करना पडता है । भारत में खनन योग्य कोकिग कोल का 
भडार 7 अरब दन है जिसमें चार अरब 24 करोड टन प्राइम कोकिंग कोल है । प्राइम 
कोकिंग का अधिकाश भडार बिहार के झरिया और हजादैबाग क्षेत्र और पश्चिम बगाल 
का रानीगज है | इसके कारण कुल खपत का आधे से अधिक आयाव करना पडता है। 
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आरत में लौह अयस्क का विशाल भडार है। खनन योग्य लौह अग्रस्क का भडार 
32 अस्व 74 करोड 50 लाख टन है जिममें हेमेटाइट नौ अरब 60 करोड बीस लाख खन 
और शेष मैगनेटाइट है। मैगनेटाइट का विशाल भडार कर्नाटक और गोवा में है। 
हेमेयइट के भडार बिहार, डोसा, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में हैं। भारत 
से लोहे और इस्पात के निर्यात को तालिका 4 में दर्शाया गया है । 








तालिका 4 
आग मात्रा 
(लाख उन में) 
वर्ष विक्ो योग्म इस्पात पिग आयरन स्क्रेप 
9 92 इ0 44 452 72 
992 93 34 46 073 2573 
१993-फ्र 53 लक फ्ञ् 
व सजक/ .....।.... ॥पम की पी शक. ' “मर मल अक अअटिकर _.. ॥/रधभज मनन. पड 


भारत बड़ी मात्रा में लौह अयम्क का निर्यात करता है। ब्राजील, आस्ट्रेलिया और 
स्ववत्र राष्ट्री के राष्ट्रसडल (रूस और उसके सहयोगी देश) के बाद भारत चौथा सबसे 
बडा निर्याव्क देश है। 


उच्च कोटि के लौह अयस्क के विशाल भडार, मैगनीज और ब्रोमाइट की पर्माप्त 
उपलब्धता सस्ते कुशल मजदूर, घरेलू बाजार में इस्पात की माग में बढ़ोत्तरी तथा 
अव्ंद्रीय व्यापार में प्रविवर्धों की समाप्ति के फलस्वरूप भारतीय इस्पात उद्योग का 
भविष्य काफी उज्ज्वल है। भारत को उत्पादन लागत में कमी करनी होगी तथा गुणवत्ता 
लगानार मुधार लाना होगा। बदरगाह रेल, टेलीफोन, सडक, बाजार जैसी आवश्यक 
मुविधाओं का विस्तार करना होगा ओर ऊर्जा की खपत को अतर्राष्रीय स्तर पर लाना 
चोगा। यह सतोष की बात हैं कि सेल के सयत्रों में ऊर्जा को खपत में पिछले वर्ष कमी 
आयी। यह लगातार सातवा वर्ष था जब ऊर्जा की खपत में कमी हुई छि 


आर्थिक विकास का मॉडल क्या हो ? 


सूरज चिंह 


स्ववत्नता प्राप्ति के समय भारत की स्थिति एक माफ स्लेट की भाति नहीं थी जिस 
पर स्पष्ट कुछ लिखा जा सके | ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थ-व्यवस्था इतनी 
जर्जर अवस्था वो प्राप्त कर चुकी थी कि विकास की कल्पना करना तक दूर था | घी-दूध 
की नदिया बढ़ाने वाले देश में अकाल,गरीबी, भुखमरी व बेग्रेजगारी का साप्राज्य व्याप्त 
था और विश्व गुरु कहलाने वाले देश में अशिक्षा का वादावरण विद्यमान था। ऐसे में 
45 अगस्त,947 की जब भारत क्र ब्रिटिश दासठा से मुक्ति मिली तो देश को विकास 
के पथ पर अग्रसर करने के लिये योजनाकारं के समक्ष महती चुनौती भा खडी हुई। 
वत्कालीन प्रधानमत्री पडित जवाररलाल नेहरू ने सोवियव रूस में आर्थिक नियोजन के 
चरिणामों से प्रभाविद दोकर भारठ में भी नियोजिद आर्थिक विकास की प्रक्रिया को 
अपनाने पर जोर दिया, फलठ 45 मार्च, 990 को एक सलाहकार सस्था के रूप में 
योजना आयोग का गठन किया गया, जिसके निर्देशन में पहली अग्रेल, १957 को प्रथम 
पचयर्षीय योजना का सृत्रपाठ किया गया । तब से अब ठक सात पचवर्षीय योजनायें पूरी 
की जा चुकी हैं और आठवीं पचवर्षीय योजना क्रियान्वयन के पथ पर अप्रमर है । 


भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिटीनता के स्थिति से ठयारने के लिए योजनावद 
विकास्न बे प्रक्रिया की अपनाये जाने के निर्णय के पीछे मुप्य रूप से तीन कारण रहे 


() आर्थिक पिछड़ेपन से देश क्त्रे ऊपर उठाकर आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक 
विकाम के अवसर प्रदान करना, 


(४) आधिक साधनों का न्यासानुकूल वितरण, 
(४) आत्मनिर्भरण को प्राप्त करना । 
नियोजन के चार दशक 


2 अप्रैल,95। से प्रारभ क्ये गये योजनावद विकाम के चार दशक पूर्ण हो 
है। इस अवधि में विभिन्‍न क्षे्रों में विकाम देखने को मिलठा है। आकडे बवाते हो 
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पत्येक पववर्धीय योजदा में आदिक विकास में ठेडो देखो गई है। इसी प्रकार अति 
च्यक्रित आय व राष्ट्रीय आय में भो वृद्धि देखने क्ये मिलतो है! यह वघ्य दालिका से 
स्पष्ट रूप से देखा जा सकदा है 








रालिका 
पिगजप का में अर्तिक विकाए सकते राष्ट्रीय अपद एवं द्रति व्यक्ति आर 
#ठिशत वृद्धि दरजटिवई) 
छाजना दया नम अएडिक विझास को दर सकल राष्ट्रीय अचयद अतिव्यक्ति ऋय 
अदस 26 अप, म् 
छिलीद 39 व १.9 
टूदोंद 23 7 (2०॥ 
जरुर्द 33 34 29 
पद्म 49 50 26 
फ्ष्ट्‌ 4 55 ड3उ 
सम 55 उउ उड 
अध्ठम 55 - +- 


(इस्टविठ) 





उारस्िकिन मे स्पष्ट खा है कि पन्देक पददर्पीय योजना में विकास कई दर में दृद्धि हो 
रटी है, किन्तु सकल पद्वीय उत्पाद ज्वे अपेक्षा श्रदि व्यक्ति उपय में कसो आई है, इसका 
जननख्या, बेपेज्यारी, गरयेदी ब्य दुष्दक्त व अर्थव्यवस्था में 


व्याप्त भाये लार्थिक व सामाज्कि ऊसमानठा है । 





बटवा पूजी निदेश घटती लामद्ायकना 
अशवक्प्ल में विश्ेष कर 3956 को रवोन ओऔद्योगिक दोडि में 
साबंदतिक क्षेत पर विश्ेष बल दिया गया और इस क्षेत्र में वृहद्‌ उद्योग, कल-कारखाने, 
बाघ, सहुठ्देशोच सिंचाई परियोजनायें स्थापित क्री गईं। प नेहरू ने इन्हें भारत के दीर्थ 
ऊह कर रूम्बोषिद किदा। थे देश को दीज् अ्यैद्योगोकरण द्वास विकास के उच्चदम 
शिखर पर परुचाना चाहते थे। इस उम्बन्ध में उनका मानना या कि सभी देश दि 
देवठा की आगथना करते हैं वह देवता है अद्योगीकरण, वह देवठा है मशोन, वह देववा 
दीद उत्पादकदा ब्यैर आकृठिक शक्दियों तथा साधनों का अधिकाधिक लाभद्द 


ठपयाग। 








भागी ठद्दोगों के विकास से सम्बन्धित महालेनोविस मॉडल पर ट्विठीय पचवर्षीय 
योजना के दौयन अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करने के पोछे कई कमस्ण रहे जेसे, देश में 
उपलब्ध मानदौय व प्ाकृदिक संसाधनों दा अधिकतम विद्बस व विविधीवरम, 






आर्थिक विकम्न का मॉडल क्या हो 7... 49 


औद्योगिक विकम को सर्वांगीण आर्थिक विकाम की पूर्व शर्व मानना आदि। विभिन 
परचवर्षाय योजनाओं में मार्यजनिक क्षेत्र पर भारी राशि विनियोजित की गई,जहा प्रथम 
पदयर्षोय योजना में कुल विनियोज्वि राशि का 46 अ्रविशव भाग सार्वजनिक श्षेत्र पर 
पिनियोजिद क्या गया,वर्टी द्विदीय व तृठीय योजना में यह क्रमश 55 प्रतिशत व 63 7 
प्रतिशत था। स/वर्वी योजना में 48 अ्रतिशव और आठटवों पचवर्षीय योजना में 43 
प्रतिशत भाग का प्रावधान क्या गया। 


यप्पि नियोज्न के प्रारम्भिक वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र मं काफ़ी आशाए रखी गई 
थीं, यहा तक कि मार्यवनिक छषेत्र को समस्त आर्थिक ममम्याओं की रामबाण औषधि 
मना गया, किलु सार्यजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बढते घाटे और इनके द्वारा सामाजिक 


ठतगदायिलों का भली प्रयार 26 3 डठिठ. 
कटकर सम्बोधित करने लगे ! 
न ही ठपमम । यह सत्य है कि, 
चघाच इफाइया विद्यमान थीं रा 


इनके आलोचक इन्हें मफ़ेद हाथी 
लाक उपक्रम न वा लाक रह 
सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 
म्पप्ने वी 488 'पनियोजित थी उष्मीद 











का गई थी कि इन इकाइयों पायें में 0 032 व गरनी वा 
पूर्णत उन्मूलन कर दिया आज देश में 240) मे भी 2 सार्वजनिक 
पत्र में विद्यमान हैं जिनमें ॥ 54733 में अधिक को ख़ूजी [विनियोजित है माथ ले 
मह कलु सत्य है कि आज देश की मप्याअगिगैबी की रेखा से नीचे जीवन 
यापत करने बाली जनसख्या 393 कम" डक अटगुना (2 है| यर भी मत्य है कि 
मार्यजनिक धैत्र मे जिस सेवा की ओशम्य् भी पूर्णत मफल नहीं रहा। 


आज परिवहन, बैंक्थि, डाक तार, बीमा, चिक्त्सा व शिश्षा आदि क्षेत्रों द्वाग उपलब्ध 
कराई जाने वाली मवाओं के लिए आम ठपभोक्‍ना द्वाग शिमयतें की जाती हैं । 


भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का मॉडल पूर्णत विफल नहीं रहा तो इसे सफल भी नहीं 
कहा जा मकता । इसके पीछे कई कारण रहे जिनमें प्रमुख हैं 


6) प्रबन्धकीय कुशलवा का अभाव 

(॥) मामाजिक ठवरदायित्व का अभाव 

(0) राजनैतिक हस्तक्षेप को बहुलता 

49० झस्पीदिस था शिचा की फिम्त गुणवत्ता और ऊची लागत 
(५) पर्याप्त नियत्रग का अधाव 

(४) निजी क्षेत्र मे प्रतिस्पर्धा का अभाव 

(था) स्थापित ध्मदा क्र अल्प ठपयोग 


नियोजन बाल में भारत थें यध्वपि सार्वजनिक शेत्र पर चिशेष ध्यान दिया गया 
किल्नु ।92: के आते आते इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगे जिममें भुगतान मनुलन का 
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घाटा, अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि, बढता हुआ विदेशी ऋण, विदेश 
मुद्रा भडार में भारी गिरावट आदि प्रमुख थे। इन सबके पीछे कई कारण मिनाये गये 
जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का असतोषजनक निष्पादन, निर्माण क्षेत्र के उत्पादन की निम्न 
गुणवत्ता और ऊची लागव,विभिन्‍्त प्रकार के नियत्रणों ,लाइसेन्स व परमिट को बहुलता। 
इन समस्त कारणों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नवीन दिशा देने के लिए प्रेरित किया ! 
परिणामस्वरूप 99] में नवीन आर्थिक नीति घोषित की गई। 


आर्थिक उ्दारीकरण : एक अभिनव मॉडल 

भारत में लगभग चार दशक तक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व छाया रहा । इस दौरान 
लोगों का वास्ता समाजवाद, लोक उपक्रम, लालफीताशाही,कोय परमिट राज, लाइसेन्स, 
प्रशुल्क नियत्रण आदि जैसी शब्दावलियों से पडा। इन सबका मिला-जुला असर 990 
में तब देखने में आया जब अर्थव्यवस्था कौ स्थिति बिल्कुल क्षीण होने को आ गई । ऐसे 
में इन समस्त समस्याओं से निजात पाने के लिये ही आर्थिक ठदारीकरण का मॉडल 
अपनाया गया जिसको अपनाये जाने के कारणों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आयी 
रुकावर्टो को दूर करना, भारतीय अर्थ-व्यवस्था को भुगतात सकट व व्यापार सकट के 
जाल से मुक्त कराना, सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य कुशलवा में वृद्धि करना, नौकरशाही, 
अकुशलता व ससाधनों के दुरुपयोग में कमी करना, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व 
अर्थव्यवस्था के समकक्ष लाना आदि प्रमुख हैं । 


आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तदत अल्पकालीन एव दीर्घकालीन दोनों प्रकार के 
उपाय किये गये। अल्पकालीन सुधार उपायों में रुपये का अवमूल्यन, अनुदान में 
कटौतो,सरकारी व्ययों में कटौतो, अनिवार्य आयारतों हेतु विदेशी मुद्रा को व्यवस्था प्रमुख 
है। दोर्घकालीन सुधार उपायों में औद्योगिक क्षेत्र में नियत्रणों व विनियमनों में 
ठदारीकरण, लाइसेंसिंग प्रणाली का सरलीकरण, आयातों का उदारीकरण, सार्वजनिक 
क्षेत्र में विनिवेशन की नीति अपनाना, आयाव व उत्पाद शुल्कों में भारी कटौती,निगम व 
आय कर की दरों का विवेकीकरण, फेरा व एम आरटी पी कानूनों का उदार बनाना तथा 
रुपये की पूर्ण परिवर्दनशीलता आदि प्रमुख हैं । 

आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए चार वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं । इस अवधि में 
कुछ अच्छे प्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं जैसे 

७० विदेशी मुद्रा भडार में वृद्धि, 

७ निर्यात विकास दर में वृद्धि, 

० भुगतान सतुलन के चालू खाते के घाटे में कमी, 

# विदेशी पूजी निर्वेश में वृद्धि, 

# हवाला बाजार सम्बन्धी क्रियाओं पर नियत्रण, 


आर्विक विकात का मॉडल क्या हो ? 5 57 


७ मुद्रा स्मेवि की दर में गियवट | 


आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के प्रति कुछ आशकार्ये भी व्यक्व की जा रही हैं, जैसे 
बहुराष्ट्रीय कपनियों को पूरी छूट दे देने से अर्थव्यवस्था का एकाकी व असतुलित 
विकास होगा (क्योंकि इनके द्वारा केवल उन्हों क्षेत्रों में पूजी का विनियोग किया जाता है 
जहा लाभ को अत्यधिक सभावना हो), निजीकरण को अत्यधिक प्रोत्साहन दिये जाने से 
अर्थव्यवस्था में आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण व एकाधिकार से सम्बन्धित दोष उत्पन्न होंगे, 
प्रशुल्क दरों में कमी किये जाने व बाहर से ऐसी पूजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट का 
कोई औचित्य नहीं है,जिनका उत्पादन देश में ही किया जा रहा है । कोर सेक्टर में निजी 
छेत्र को आमत्रण एवं बहुसष्टीय कम्पनियों क्यो छूट देने के परिणाम घातक हो सकते हैं। 
सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेशन एव पूजी-प्रधान तकनीक अपनाए जाने के परिणामस्वरूप 
देश में मुरसा के मुह की भाति फैलती वेरेजगारी में कमी होने के बजाय वृद्धि होगी, 
वर्तमान में देश में बढते विदेशी पूजी निवेश पर अर्जित लाभाश जब विदेशी मुद्रा के रूप 
में देश से बाहर जायेगा वो भारत में स्थित विदेशी मुद्रा के कोर्षो पर दबाव बढेगा और 
रुपये की स्थिति कमजोर होगी, सरकार द्वारा घोषित छूटों व रियायतों का लाघ धनी 
व्यवसायी वर्ग को हो अधिक मिल पायेगा, जो अन्ववोगत्वा समाज में वर्ग सघर्ष को 
जन्म देगा। इसी प्रकार विभिन्‍न कर आगतों में कमी किये जाने और गैर योजनागत 
व्ययों में कमी न किये जाने से कृषि, आधारभूत सरचना, शिक्षा, प्रामोण विकास आदि के 
लिए घन के आवरन में कमो आयेगी। इस प्रकार वर्तमान में आर्थिक उदारीकरण का 
अपनाया गया मॉडल भी देश की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक सुदृढ़ कर पायेगा ऐसा 
नहीं लगता । 


भारत में आर्थिक विकास . वास्तविकता क्‍या है ? 

स्वतम्द्ता प्राप्ति के पश्चात्‌ ही देश में आर्थिक विकास को त्वरित गति देने हेतु 
नियोजन का सहयोग लिया गया। नियोजन के चार दशक पूर्ण किये जा चुके हैं इस 
दौरान आर्थिक विकास में यद्यपि तेजी आई है किन्तु साथ ही निम्न अनुत्तरित प्रश्न भी 
हमारे सामने उभरते हैं-- 

- क्या देश से गरबो व बेगेजगारी का उन्मूलन किया जा चुका है ? 

- क्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को मूलभूत आवश्यकवाओं की पूर्वि की जा 

सकी है 2 
- क्या कषिठ विकास का स्वाद प्रत्येक व्यक्ति ले सका है ? 
- क्या शहरी वप्मामोण अर्थव्यवस्था में सतुलन स्थापित किया जा मकया है ? 


भारत में स्वदत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ कई विकृदिया पैदा हो चुकी हैं जैसे विरासत में 
मिले हिन्दुस्तान के आज दो भाग हो चुके हैं 20 प्रतिशत लोगों का इडिया व &0 प्रदिशव 
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हो रहकर अपना पुश्तैनी धन्या करने में उन्हें शर्म महमूस होती है । इसका परिणाम यह है 
कि आज गाव के गाव खाली होते जा रहे हैं और शहरों में भौड़ बढती जा रही है जिमसे 
शरररीकरण में मम्बन्यित कई अन्य ममस्यायें जन्म ले रहो हैं। इस दौरान एक विशेष 
प्रवृत्ति देखने में आई है। देश के नागरिकों में स्वदेशो वस्नुओं के स्थान पर विदेशी 
वस्तुओं का प्रयोग करने में टोड बढी है । आज किमी वस्तु का आविष्कार न्यूयार्क लद॒न 
या टोकियों में होता है वो उसका ठपयोग दिल्ली, बम्बई या बगलौर के बाजाए।ं में देखा 
जा सकता है इस प्रवृत्ति को अर्थशास में प्रदर्शन प्रभाव कहा जाठा है जो विकासशील 
देशों के विकास के लिए घाठक ममझा जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ जिम देश 
में विदेशी भाषा,विदेशी वस्तु और विदेशी सम्कृति अपनाने पर गर्व महसूस किया जाता 
है उम देश के भविष्य का अनुमान सहज ही लगाया जा मकठा है । स्वनव्रता के पश्चात्‌ 
देश के आर्थिक विकाम के लिये विकाम का जो मॉडल विकमित किया गया उममें 
जनता के गाढे खून पीने की कमाई से बडी बडी इमारतें स्थापित की गईं किन्नु उनकी 
ठपादेयता पर किमी का ध्यान नहीं गया । इस प्रकार अभी ठक देश के विकाम के नाम 
पर जो भी मॉडल बनाए गये, वे अपने लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णत मफल नहीं हो सके । 


विकाम का मॉडल क्या हो ? 

आज पूरा विश्य जबकि आर्थिक रूप में स्वय को महा शक्नि के रूप में देखना 
चाहवा है, भारत के लिए भी यट आवश्यक हो गया है कि वह नियोजन के इन चार 
दशकों में अपनाई गई विभिन्‍न योजनाओं व नीतियों का मूल्याकन करे। हमे यह ता 
मानना ही पडेगा कि दूसरे के भग्रेसे बैठ कर हम कभी भी सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप 
नहीं दे सकते । भला दूसरे से ऋण लेकर घी पीकर म्वय क्ये समृद्ध मान लेना कोई 
बुद्धिमानी थोड़े है । वास्तविकता यही है कि देश के सर्वांगीण विकाम यो ध्यान में रखत 
हुए अभी तक कोई मॉडल ही विक्मित नहीं किया गया। आज के सदर्भ में देश में 
विकाम के लिये लघु कुटीर व ग्रामोौद्योगों के विकाम मॉडल को अपनाये जाने व स्वदेशी 
भावना को प्रमुयटा देने की सप्त आवश्यकता है । इस मॉडल के कई लाभ हैं जैसे-- 

७० देश में शहरीकरण की बढती प्रवृति पर रोक लगेगो,क्योंकि गाव के लोगों का 
यदि गावों में ही रोजगार उपलब्ध होगा ठो वे शर में क्‍यों आना चाहेंगे २ 
इससे उत्त चेशेडण्े में कभी आधेशी यरों शरतेकरण शछ सम्बीस्थिय कई 
ममस्याओं जैसे आवास, चिकित्सा, पर्यावरण प्रदूषण, महामारी मदगाई वृद्धि 
आदि पर रोक लग सकेगी । 

७० ममाज में आर्थिक सता के केनद्रीयकरण व एकाधिकरी प्रयृत्तियों पर रोक 
लगेगी क्योंकि विकास के इस मॉडल में सबकों अपना व्ययमाय स्थापित 
करने की छूट रहेगी । 

७ स्वदेशो उद्योगों को हो पत्पाये जाने से और लोगों में उसके प्रति भायनता 
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जाग्रठ किये जाने से देश का पैसा देश में ही रहेया। कम से कम ऐसा दो नहें 
होफ कि देश के किसायों से दो रुपये किलो आलू खेद कर उठकी वि 
बना कर ठसे कई गुना ऊची क्रेमत पर भारतीय बाजार में हो बेचा ऊादे। 

७ अर्थव्यवस्था के आधार स्वभ कृषि व पशु पालन क्ये विशेष दर्जा मिलेए 
जिससे संतुलित आर्थिक विकास को अवधारपा को बल मिल यावेगा। 

७० ऐसा नहों है कि विकास के इस मॉडल से भारत विश्व अर्थव्यत्र्था में 
अलग-थलग पड जायेगा, बल्कि विश्व में ऊपनो अन्छों स्थिति के बहाये 
रखने में सदम होगा। द्विदोय महायुद में अपना सर्वस्व लुय देने के बद 
जापान ने भी लघु व कुयर उद्योगों के मॉडल क्यो अपनाया और आज विस मे 
जापान की अयर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है । 

७ समाज में सभी लोग समानता के साथ जीवन निर्वाह कर सकेंगे, कयेंके 
विकार के लिए किसी क्ये कम या अधिक प्रोत्साहन न दिया जाकर रूबग्चे 
समान अवसर मिलेगा साथ ही वर्ग रूषर्ष जैसी बुयइयों पर भी यरेक लप 
सकेगी। 

विकास के इस नवीन मॉडल के परिणामस्वरूप देश में फ्रत्येक झय को काम,परेक 

पेट को भोजन, तन को कपड़ा और सिर पर छठ मिल सकेगी । आइये जरा कल्पद करें 
उस भारत की यब किसी को भी आर्थिक विव्यस के नारे देकर लूय न जाएगा,जब घर 
क्ये बौद्धिकदा के लिए विश्व में उसको पहचान बन सकेगी, देश का कोई भी व्यक्ति 
भूखा नहीं होगा, गेजगार दिलाने के नाम पर किसी के अग नहीं निकाले जायेंगे,गारें मे 
कम करने में कोई परहेज नहीं करेगा,बल्कि गाव की हरो-भरी वादियों में मिट्टी की पद 
व सौंधी सुगध व नव प्राण दिलाने वाली ब्यार का आनन्द उठने में हर कोई स्वद को 
गौरवान्विद महसूस करेगा। छ 


भारत के लिए अंटार्केटिका अनुसंधान का महत्त्व 
स्वाम चुचर चिंह चौहन 


धूमडल का साठवा महादईप अयर्वटिवर सारे विश्व के लिए अत्यधिक महत्त्व की 
वैसरमिक शुद्धता दाली ऐसी प्रयोगशाला है जो मानव जादि के लिए यैज्ञानिक अनुसपान 
और उसके अनुप्रयोग के श्रेष्टठम अवसर प्रदान करती है। अटर्कटिका अनुसथानों से 
जुडे वैज्ञानिकों एवं अनुसधानकर्ताओं को इसके माध्यम से वैश्विक पर्यावरणीय 
घटनाक्रमों जैसे वातावरणीय ओजोन परव क्य विरल हो जाना, भू मष्डल के सामान्य 
तापमान में वृद्धि हो जाना, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाना आदि का पता लगाने तथा 
उसका अनुश्रवण करने में सहययता मिली है। अटर्कटिका पर किए गए अनुसधा्नों से 
दक्षिणी भोलार्ड में मौसम विज्ञागय से सब्धिद आंकड़ों की सहायता से मौसम ते 
प्रविष्यवाणी करने में सहायता मिलो है। हिमक्रिया विडान विषयक अनुसघान से 
तापमान आदान प्रदान तथा मौसम एवं जलवायु पर अटर्कटिका के प्रभाव के बरे में 
महत्तपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। इस महाद्वीप पर किए गए भू गर्भिक एव पू भोतिकीय 
अनुसधानों से महाद्वीपों के निर्माण एव वैश्विक भू-गर्भिक इतिहास के बारे में नई मई 
जानकारिया प्राप्त हुई हैं। पृथ्वी का भू चुम्बकीय क्षेत्र सौर पृथ्वी तल के बीच सपकों 
तथा हमारी आकाश गगा के बारर से आने दाली ब्रह्माप्डीय किरणों के अप्यपन को 
दृष्टि से अटार्कटिका सर्वाधिक उपयुक्द थेत्र दे जोवधारियों के पर्यावरण के साथ 
विशिष्ट अनुकूलन, समुद्री जीवों एव जैव ससाधतों के यारे में निर्णय लेने के लिए याछित 
सूचना, मानव जीव विज्ञान वया चिकित्सा सबूधी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएं भाप्त करने 
के लिए अटार्केटिका का पर्यावरण अत्यधिक उपयोगी है। 


अयर्कटिका अनुसंधान की वैश्विक व्यवस्था 

विश्व के सभी देश प्रकृति की इस विपुल सम्पदा वो खोज एव ठसके अनुप्रयोग के 
लिए आतुर थे। आकार में भारत और चीन के भौगोलिक क्षेत्रफल से भी बड़े विश्व के 
इस साववें महाद्वोप का 98 भ्रदिशत धू-भाग दर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। इसलिए इस 
तक पहुचना तथा इस पर खोज व अनुसथान करना एक दुरूह कार्य समझा जाता था। 
अनुसंधान एवं खोज में विभिन देशें के बोद टबरादर न हो इसके लिए मिल जुल का 
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प्रयास करने की ही सर्वाधिक उपयुक्त माना गया। सन 959 में सयुक्त याष्टू सघ के 
परिक्षेत्र मे बाहर भारत सहिव विश्व के 72 देशों ने अयर्कटिका संधि 959 पर 
हस्ताक्षर किए। इस सभि के प्रावघानों के अनुसार ही अयर्कटिका पर अनुसघान एवं 
खोज कार्यक्रम सचालिव हो रहे हैं। वर्वमान में विश्व के 43 देश इस सचि के वहद 
अनुसघानरव हैं। इस महाद्वीप से सवंधिव समस्त निर्णय एक 36 सदस्यीय परामर्श 
मण्डल द्वारा लिए जावे हैं । भारत भी इस मण्डल का सदस्य है । इस सम्मानजनक स्थिति 
के बीच भारत 98 से ही अटर्करटिका पर अपना अभियान दल भेजवा रहा है । 98 
से प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले अयर्कटिका अनुसंधान अभियानों से 
आधारभूत ठथा पर्यावरण विडञानों में उत्कृष्ट अनुसंधान का व्यावह्मरिक आधार निर्मित 
हुआ है। इससे अयर्कटिका संधि के सदस्व देशों में भारत को सम्मानजनक स्थान तथा 
मान्यता प्राप्त हुई है। इस संधि में भारत को स्थिति एक सलाहकार की है। भार 
अयर्कटिका अनुसधान वैडञानिक समिति क्य सदस्य है और अयार्कंटिका समुद्री सबीव 
संसाधन सरक्षण समझौते पर भी इसने हस्ठाक्वर किए हैं। अयकंद्धिका सधि के 
सलाहकार सदस्य देश 6 वर्ष के लगातार विचार विमर्श के बाद अटर्काटेका खनिज 
समाधन गतिविधियों के नियमन पर जून 988 में हो सहमत हो गए थे । अक्टूबए,989 
में ये सर्भी देश इस बाव पर भी सहमत हो गए कि अग्यर्कंटिका के पर्यावरण कौ सुरष्ठा 
के लिए व्यापक उपाय किए जाने को व्यवस्था के जाए, इस हेतु जून, 99 में एक 
व्यापक समझौठा किया गया जिसमें अगले 50 वर्ष वक अयर्कंटिका में व्यावसायिक 
उद्देश्यों के लिए खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया मया। 


अश्चर्कदिका अनुसधघान कार्यक्रम 
भारद को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व श्रमदी इंदिरा भाघी, जिन्हें अयर्कटिका 
अमुसधान में विशेष रुचि थी, क्ये पटल एव मार्ग निर्देशन पर सन्‌ 98 में अयर्कटिका 
अनुसधान का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस 
महाद्वीप को विशिष्ट स्थिति और पर्यावरण का लाभ उठावे हुए उन प्रमुख वेश्विक 
प्रक्रियाओं को समझना है जिनसे मानव जाति क्या भविष्य बेहतर हो सके। उच्च 
चैड्ानिक अनुमधान प्रकृदि के इस अति महत्त्वाकाष्षो कार्यक्रम में निम्न क्री सम्मिलिठ 
किया गया है 
() अयककंटिका की वर्णीोली महासागरीय प्रणाली वा वैश्विक पर्यावरण का 
अध्ययन 
(७) अयकंटिका के धूम्थर मण्डल एव ग्रोप्डवाना भूमि की पुनर्तिर्माण प्रक्रियाओं का 
स्वरूप निर्धारण तथा खनिज ससाधनों व हाइड्ो-कार्बन ससाधनों का आकलन 
कश्ना 
6४) अयर्क॑टिका को पारिस्थितिकी प्रणाली एवं पर्यावरणीय जैव ठत्वीय प्रणाली का 
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अध्ययन करना, 
(0 सौर-भू प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, 

(५) सहायक प्रणाली के लिए अभिनव प्रौद्योगिकिया विकसित करना, 
(४) पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना, एव 
(४)) आधारभूत आकडे एकत्रित करना तथा उन्हें व्यवस्थित करना । 


अटर्कटिका अनुसधान कार्यक्रम एक बहुआयामी कार्यक्रम है जिसमें भू भौतिकी 
भू चुम्यकत्व, मौसम विज्ञान, भू गर्भ विज्ञान, जीव विज्ञान, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत, 
पर्यावरण फिजियोलोजी, वायुमण्डल विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, टिम विड्ञान, वैमानिकी एप 
जलोच्चता विज्ञान आदि क्षेत्रों से सबधित वेडनिक तथा अनुसधानकर्ता प्रत्यक्ष और 
पर्चेक्ष रूप से जुडे हुए हैं। भारत सरकार के महासागर विकास विभाग, मौसम विज्ञान 
विभाग, रक्षा मन्नालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय 
भू गर्भ सर्वेक्षण विभाग सहित 45 से अधिक विभाग, वैज्ञनिक व शोध सस्थान और 
विश्वविद्यालय अटार्कटिका अनुसधान कार्यक्रम से मम्बद्ध हैं। 


अयर्कटिका अनुसधान हेतु भेजे जाने वाले अभियान दर्लो के परिवहन हेतु विदेशों 
से आयातित या किराए पर लिए गए पोतों--फिन पोलरिस' तथा 'थूले लैग्ड' 'एम वी 
स्टौफन क्राशनिकाव' और 'एम वी पोलर वर्ड' का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। 


इन अभियान दलों के लिए आवश्यक माज सज्जा, उपकरण आदि उपलब्ध कराने 
में भारतीय थल सेना, नौ सेना, वायुसेना तथा रक्षा अनुसघान एवं विकास संगठन ने 
उल्लेखनीय भूमिका निभायी है । 

अटर्कटिका अनुमधान कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 4 अभियान दल 
अटर्कटिका जा चुके हैं। परला अभियान दल महासागर विकास विभाग के सचिव डॉ 
एमजैड कासिम के नेतृत्व में दिसम्बर, 98 में गया था जिसमें विभिन्‍न विभागों/ 
अप के 27 सदस्य शामिल थे। इन अभियान दलों का विवरण हालिका में दिया 
गया है। 


भारतीय वैज्ञानिकों ने अटर्कटिका में वर्ष 983-84 में एक स्थायी केद्ध “दक्षिण 
गगोत्री' की स्थापना की थी। केद्ध अब आपूर्दि आधार कैम्प के रूप में कार्य कर रहा 
है। इस केद्ध से लगभग 80 किमी दूर हिमरहित क्षेत्र में दूसरा स्थायी केम्द्र “मैत्री" 
स्थापित किया गया है। यह केन्द्र शिरमाकर ओसिस नामक चट्टानी इलाके में वर्ष 
988-89 में स्थापित किया गया है । 
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विजेद 


कार्यकारी 
अदोगशाला “दक्षिण 
गयोत्री” की स्थापना 
सीधे उच्च आवृत्ति 
सचार सम्पर्क 
अणाली की स्थापना 


स्थायों नेल्द्र *पैरी” 
की स्थापना 


खालिद 
अयर्दीटिका अपुर्सधान हेतु भेजे गए आभियात दलों का क्विरण 
अभियान दल के नेठा राव ले डर 
दिययकं 

डॉ. एसबैड कासिम 6 दिसम्बर 987 
सचिव पहासागर विक्यस् विध्यग 
डा. वो के. रेट > दखप्डर 4722 
निदेशरू भारतोद भू-मर्घ सर्वेक्षण 
डॉ. एच के गुप्ठा 27 दिसप्बर, 983 
निदेशक, पृथ्दों विज्ञान अध्यवत केक, 
विरुअनन्तपुरम 
डॉ. दी वो. भट्टाचार्य 4 दिसम्बर, 7984 
निदेशक, भारतीय खाय स्कूल, घनबाद 
श्री एपके कयैल 30 नवप्बर, 985 
पू-यर्थ वैज्ञानिक 
डॉ. एएच. पारुलेकर 26 चवम्ब९ 986 
वैज्ञानिक, 'घारठोद सागर विज्ञन 
सस्थार गोवा 
डॉ डीआर, सेनगुप्ता 25 नवम्बर, 987 
वैज्ञानिक सागर विज्ञार सस्वान्‌ गोवा 
डॉ. अमिन्चसेन घुष्दा अब दिसम्बर 7958 
बैडानिक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशएला 
श्रो आर रवीन्र 30 बवम्बर 999 
वेड्ानिक भारतीय भू-शर्भ सर्वेक्षण 
अनुपतब्ध झा च्चप्बर, 7990 
डॉ. एस. मुकजों खाजवम्बर थ्रा 
वैज्ञानिक भारतीय अू-यर्घे सर्वेक्षण 
डॉ वी के चारगलकर दैक्ानिक, 5 दिसम्बर ३997 
शाह्टीव महासागर विज्ञय सस्थार 
शी सुधाकर राव वैज्ञानिक, उदिव्म्बर 79935 
आरहीय मौसम विद्वात विषाय 
डॉ. एसी शर्मा वैज्ञानिक दिसम्बर उक््य 


शष्टीप औतिक घ्रयोगशाला 





ई-मेल सुविधा 
आरम्म की दयो 
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अयर्कटिका अध्ययन केन्द्र 


भारतीय अँटर्कटिका अनुसधान कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वर पर बढावा देने के लिए 
गोवा में वास्को नामक स्थान पर अटर्कटिका अनुसघान हेतु राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम 
बनाने, अतुसधान अभियानों के लिए आवश्यक माज सज्या जुटाने, विशिष्ट 
प्रयोगशालाओं की सुविधाए विकसित करने, अटार्कीटिका सबधी आकडों और माहित्य 
के सकलन दया विविध विषयों के अनुसधान को बढावा देने का कार्य करेगा। पूर्ण रूप 
से चालू हो जाने पर यह केद्ध ध्रुवीय विज्ञान में अन्दर वियात्मक अध्ययन करने के लिए 
गष्टीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य करेगा। इस केद्ध की स्थापना वैज्ञानिक 
वधा औद्योगिक अनुसधान परिषद्‌ की देख रेख में की जा रही है। 


अयर्कटिका अनुसधान से लाभ एवं भारत के लिए इनका महत्त्व 

अटार्कटिका अनुसघान पर गए 4 अभियानों से भारत को अन्य महत्तपूर्ण 
जानकारियों के साथ साथ गोंडवाना पुनर्निर्माण के एक भाग के रूप में प्रायद्रीपीय भारत 
और अटार्कटिका के बीच शैलविज्ञान विषयक सहसम्बन्ध स्थापित करने में सफलता 
मिली है। इन अभियानों की अनुसघानिक जानकारियों का विश्लेषण करने पर ज्ञात 
होता है कि इनसे भारत मानसून सबंधी भविष्यवाणिया करने तथा सियाचिन जैसे ऊचे 
उन्हे स्थानों में जलवायु से मानव द्वारा स्वय को अभ्यस्त बना लेने में विकसित कर लेने 
के रूप में लाभान्विद हुआ है। इन जानकारियों से ठन्डे तापमान में प्रौद्योगिकी तथा 
तम्बी दूरी की मचार प्रणाली को घरेलू स्तर पर भी विकसित कर पाना सम्भव हो गया 
है। इस सुदूर महाद्वीप से एकव्र की गयी जानकारी तथा इसके चारों ओर के महासागरों 
से प्राप्त हुई सूचनाओं से पृथ्वी के क्रमिक विकास के इतिहास तथा वैश्विक चेतावनी 
'प्रीन हठम' प्रभाव एव ओजोन परत में छिद्र हो जाने जैसी समस्याओं के निराकरण पर 
ध्यान देकर मानव समाज के भावी निर्वाद्द को सुसाध्य बनाया जा सकता है । 

भारतीय वैड्ञानिकों द्वाय अटार्कटिका पर स्थापित स्थायी केन्द्र मैत्री! पर लगायी 
गयी स्थायी मौसम वेधशाला द्वाय सतत रूप से विभिन्‍न प्रकार से मौसम विज्ञानो 
पैगमीटर्स सबधी आकड़े एकत्रित किए जाते रहते हैं। इन आकडों को दक्षिणी 
महासागगें के ऊपर के मौसम को समझने में प्रयुक्त किया जा सकता है । इनमें से कुछ 
आकड़े वास्तविक समय आधार पर वैश्विक दूर मचार नेटवर्क को भी हस्तान्वरित किए 
जाते रहते हैं। भीन हाठस गैसों एव ओजोन छिद्ग तथा दक्षिण हिन्द महासागए के ऊप्मा 
बजट पर इनके प्रभावों पर किए गए अध्ययनों से भी भारत काफी बडी मात्रा में 
लाभान्वित हुआ है। लम्बी दूरी के सचार की प्रजनन तकनीक पर भू चुम्बकत्व के 
प्रतिकूल प्रभावों के लिए सुघारवादी उपायों को भी सीखने में अटार्कटिका अभियानों से 
आप्द आकड़े मदद कर सकते हैं। हिमक्रिया विज्ञान विषयक खोजों एवं हिमालयीन 
हिमानियों से उनका सहसबध स्थापित कर लेने से भारत को अत्यधिक लाभ प्राप्त 
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होगा। अटार्कटिका पर भारतीय लोगों ने जिस प्रकार अत्यधिक ठण्डी जलवायु में 
सुगमवापुर्वक रहना सीख लिया है उससे हिमालय के सियाचिन जैसे अधिक ऊचाई 
वाले स्थानों पर मानव, विशेष रूप से सैनिकों के स्थायी रूप से रहने को सम्भव बनाया 
जा सकेगा। 


अटार्कटिका पर मौजूद माइक्रोब्स सियाचिन जैसे ठण्डे क्षेत्रों में मानव मल-मूत्र एव 
कार्बनिक अपशिष्ट के स्वच्छ निस्तारण के कारणों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जा 
सकते हैं। प्रशिक्षित श्रमशक्ति अब अत्यधिक ठण्डी, दुरूह एव एकाकी दशाओं में भी 
कार्य करने के लिए उपलब्ध है। शिर्मेकर ओआसिस व्रथा वोल्थैट पर्वतों के भूगर्भीय 
मानचिज्ञों से गोण्डवाना भूमि सहसम्बन्ध के रूप में भू-मर्भिक ससाधनों के वितरण को 
समझने में सहायता मिली है। तेरहवे और चौदहवें अभियान दलो के वैज्ञानिकों ने 
अयर्कटिका पर भारतीय मार्ग से मिलने वाले पहुच जल (एप्रोच वाटर) का जलोच्चद 
(हाइड्रोम्राफिक) चार्ट तैयार किया है। यह चार्ट दक्षिण गगोत्री हिमानी की सामने क्यो 
ओर हिमानीय चलन की गति का अनुश्रवण करवा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 800 वर्ग 
किमी छेत्र में फैले औरविन पर्वतों का भू-र्भीय मानचित्र सैयार कर लिया है। इस 
प्रकार अब तक अयर्कटिका महाद्वीप के 9,600 वर्ग किमी क्षेत्र का मानचित्रण भारतीय 
वैज्ञानिकों द्वारा किया जा चुका है | प्रकाशिकी एयरोनोमी पर किए गए भारतीय प्रयोग 
द्वारा सौर प्लाज्मा तथा भू चुम्बकीय क्षेत्रों की अन्तक्रिया, जो थरथराहट के रूप में 
परिणामित होती है,पर भी खोज की गयी है । राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, अहमदाबाद 
के वैज्ञानिकों मे विश्व में सर्वप्रथम एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो दिन में ही 
थरथराहटी प्रभावों की खोज कर सकता है । 

जैव विविधता कार्यक्रम पर केन्द्रित चार अभिनव प्रयोग अटार्कटिंका अनुसंधान 
अभियान पर भेजे गए दलों ने किए हैं। ये हैं--()) मैत्री के चारों ओर को झीलों में 
शैवाल उपनिवेशीकरण, (४) ऐसे निम्न वापीय जीवाणु की खोज जो अत्यधिक ठण्डे 
स्थानों मे मानव के मल एवं अन्य कार्बनिक अपशिष्टों के स्वच्छ निम्तारण में प्रयुक्त 
किया जा सके, (४७) अयर्कटिका स्तनधारियों (सील) और पक्षियों (पेंगुइन) की जनगणना 
करना ताकि एक दीर्घकालिक अनुश्रवण प्रोटोकोल तैयार किया जा मके, एवं (0 
पारिस्थितिक अनुश्रवण के लिए फायलम टैडीग्रेडा ब्ये एक प्रमुख प्रजाति मानकर किए 
गए अध्ययन] 

चौदहवें अभियान के दौरान अटार्कटिका पर इलेक्ट्रॉनिक मेल स्थापित करके 
इन्टरनैट के माध्यम से 'मैत्री' का भारत से सीधा दूर्सचार सबध स्थापित हो गया है। 

अटर्कटिका अनुसधानों का शैक्षिक महत्त्व ठो है ही, इन जानकारियों के 
व्यायहारिक प्रयोग से भारत में वर्षा सबधी भविष्यवाणिया करने एव मौसम मानचित्रण 
तकनीकों में सुधार करने, मौलिक रूप से अलग-अलग मौसमी प्रकृति के क्षेत्रों में मम्टव 


आरव के लिए अयर्करिक अनुश्नथान का महत्व. 6] 


ड्वात स्वय को अभ्यस्त बना लेने की सक्षम विधि विकसित करते में सहायता मिली है । 


आने वाले दिनों में इस बात की प्रबल सम्भावनाए हैं कि भारत अटार्कटिका के 
ममुद्री खाद्य मसाधनों के व्यावसायिक दोहन के कार्यक्रम में शामिल हो जाए। भारत की 
रुचि क्रिल्स के उत्पादन में है जिसे पारिस्थतिकोविद मानव के लिए सम्भाव्य समुद्री 
भोजन मानते हैं झो विद्यमिन 'ए! का एक समृद्ध खतोत है। जापान, रूस एवं पोलैण्ड 
क्रिल्म का उत्पादन पहले ही प्रारम्भ कर चुके हैं। भारत के लिए क्रिल्म भविष्य में एक 
अच्छा निर्यातक हो मकठा है / इसी विचारधाय के तहत पद्धहवें अभियान में मत्स्य 
उद्योग संघ, भारतीय मत्प्य सर्वेक्षण एवं केन्द्रीय लवण एव ममुद्री रसायन अनुसघान 
मस्थान के वैज्ञानिकों को शामिल किया जा रहा है 


अटार्कटिका और उससे जुड़ी भावी सम्भावनाए 

इममें कोई सन्देह नहीं कि अटार्कटिका अनुमधान से भारत एवं बिश्व के अन्य 
देशों को प्रकृति के वारे में अनेक ऐसी उपयोगी जानकारिया मिलेंगी जिनके बारे में लोग 
अप तक अनभिज्ञ थे। इन जानकारियों से अनेक प्रकार के उपयोगी अनुप्रयोग करके 
विकाम की गति को तेज किया जा सकेगा | लेकिन विश्व के अनेक देशों के अनुमधान 
दलों के अटार्कटिका जाने और वहा पर रहने से वहा के पर्यावरण के असन्तुलित हो जाने 
का खबर भी धोरे धौरे बढ़ना जा रहा है। मई 995 में सिओल में आयोजित 9वीं 
अटर्कटिका मधि परामर्शक बैठक में अटार्कटिक सधि प्रचालन की समीक्षा की गयी, 
पर्यावरणीय सुरक्षा से सबधित मैडिड भयाचार को अन्तरिम रूप से लागू किए जाने पर 
आम महमति स्थापित हुई, अटार्कटिक सधि प्रणाली के लिए सचिवालय की स्थापना पर 
विचार विमर्श किया गया तथा अधिकारों के प्रयोग से सबधित विषय वैज्ञानिक और 
सभार मामलों मे सहयोग पर विचार-विमर्श हुआ । इन विचार विभर्शी के आधार पर ही 
भारत सहित सक्रिय रूप से अटार्कटिका अनुसधान से जुडे परामर्शदाता देशों द्वारा 
नयाचार के ठपवरन्धों को यथा व्यवहार्य लागू किए जाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं । 
अनुसधानकर्ना देशों द्वारा अपशिष्ट निपटान के आधुनिक चैड्ञानिक तरीके प्रयोग में लाए 
जा रहे हैं। भारत से जाने वाला प्रत्येक अभियान दल अगार्कटिका में कार्यकलापों के 
पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्याकन करता रहता है । 

अयर्कटिका में पर्यटन उद्योग के विकास की अच्छी सम्भावनाओं को देखते हुए 
कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अटार्कटिका आने वाले आगन्तुकों और गैर-सरकारी 
अभियानों को चौकस रहने में सहायता के लिए वथा उन्हें नयाचार के उपबन्धों का पालन 
पा लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण किए जाने की दिशा में पहल की 
गयी है। 

अयर्कटिका समुद्री सवीव ससाघधनों के सरक्षण के लिए आयोग और वैज्ञानिक 
समिति की 3वीं बैठक 24 अक्तूबर से 4 नवम्बर, ल्‍94 तक हेवर्ट (आस्ट्रेलिया) में 
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आयोजित को गयो | इसमें भारत सहित आयोग के सभो सदस्य देशों ने भाग लिया। 
इस बैठक में क्रिल ससाधनों, प्रजातियों की खेती, परितत्र का प्रबोधन, निसेक्षण, सरक्षण 
के उपायों के साथ अनुपालन, वैज्ञानिक अनुसधान के सरक्षण उपायों के अनुप्रयोग पर 
विचार-विमर्श किया गया। 


पर्यावरणीय प्रवोधन, अयर्कटिका में आकडा प्रबन्धन वथा पर्यावरणोय मामले एव 
सरक्षण,पर्यटन, आकस्मिक अनुक्रिया ठवा अयर्कटिका प्रवन्धक इलेक्ट्रानिक्स नेटवर्क 
कान विकास आदि मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए शट्ट्रीय अयर्कटिका कार्यक्रमों ठया 
अटार्कटिका सभार एव प्रचालनों पर स्थायी समिति और अयर्कटिका अनुसधान पर 
23वां वैड्ानिक समिति कौ प्रबन्ध परिषद्‌ कग्ने बेठकें आयोजित क्ये गईं जिनमें भारद ने 
सक्रिय भागीदारी निभायी । 


निष्कर्ष 


पृथ्वी के क्रमिक विकास, जलवायु एव मौसम, खनिज, भू चुम्बकीय, हिम क्रिया 
विज्ञन विषयक, जीव विज्ञान विषयक, शैल विद्वान विषयक एवं जलोच्चठा विषयक 
अनेक प्रकार की विपुल जानकारी और सम्पदा अपने गर्भ में छिपाए भू-मण्डल का 
साववा महाद्वीप अयर्कटिका अधिकाश विश्व के लिए आज घी रहस्यमय बना हुआ है 
विश्व के वैज्ञानिक इस दुरूह तथा मानव जीवन व्यतीव करने के लिए लगभग 
अनुपयुक्त महाद्वीप के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करके उसका उपयोग मानव 
हेतु करने के लिए सन्‌ 4959 से ही सवद पश्रयलशील हैं। इस क्षेत्र में किए जा रहे 
अनुसधानों एव खोजों के मामले में भारठ की स्थिति एक अग्रणी और पणमर्शदाता देश 
की है ! अयर्कटिका अनुसधान कर्र्यक्रम के अन्दर्गव भारत से 98। के बाद से अब तक 
34 अभियान दल अयर्कटिका जा चुके हैं जिनसे लगभग 45 मस्वानों/विभागों के 
3,000 से अधिक वैज्ञानिक लाभान्वित हो चुके हैं। हालाकि अंटार्कटिका की खनिज 
सम्पदा के व्यावसायिक दोहन पर अगले पचास वर्षों तक प्रतिवन्ध लगा दिया गया है, 
तथापि इस क्षेत्र की जैविक सम्पदा के दोहन में भारत की भूमिका मह्त्त्पपूर्ण हो सकती 
है। अयर्कटिका अनुसघानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भार अपने अधिक 
ऊचाई वाले इलाकों में सामरिक महत्त्व के स्थलों क्ये रखवाली अब अधिक भली प्रकार 
कर सकता है। इतना हो नहीं हियालय के अधिक ऊचाई वाले क्षेत्रों में छिपी विपुल 
प्राकृठिक सम्पदा के व्यावसासिक दोहन की सम्भावनाए भी तलाश सकता है छा 


भारत मैक्सिको की भूल नहीं दोहरायेगा 


बेद प्रकाश अरोड़ा 





उत्तर अमरीका और मध्य अमरीका को मिलाने वाले देश मैक्सिको में आर्थिक 
सुधारों का बीडा लगभग दस वर्ष पहले तत्कालीन राष्ट्रपति कारलोस सालीनास ने देश 
को मजबूत बनाने तथा उसकी छवि सुधारने के लिए उठाया था। इधर भारत चने 799 
के आर्थिक सकट से उबार कर प्रगति की डगर पर ले जाने के लिए आर्थिक सुधारों की 
शुरुआत लगभग चार वर्ष पहले को गई । मैक्सिको को अपना वित्तीय लेखा सतुलित 
रखने, व्यापार को उदार बनाने, अमरीका और कनाडा के साथ उत्तर अटलाटिक मुक्त 
व्यापार क्षेत्र 'नाफ्टा” स्थापित करने, सरकारीकरण से निजीकरण की तरफ कदम बढाने 
और आतरिक अर्थतत्र को अकुशों के घने जगल से बाहर निकालने के लिए एक आदर्श 
सुधारकर्ता देश का नाम दिया गया था। विदेशी पूजी का प्रवाह तेजी से होने, विदेशी 
मुद्रा भडार बढने और मुद्रा पैसों के मजबूत होने पर मैक्सिको के डके चारों तरफ बजने 
लगे थे। सुधार और उन्नति के शिखर को छूने के बाद पिछले दो वर्षों से उसे वित्तीय 
झझ्टों झझावातों का सामना करना पड रहा है । उसका व्यापार घाटा 990 से साढे सात 
अरब डालर से 994 में एकदम बढकर लगभग 28 अरब डालर हो गया । उसका काफी 
खाली हुआ विदेशी मुद्रा भडार उसकी अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत की मुह बोलती 
तस्वीर है । डालर की तुलना में ठसके पैसों का मूल्य एक बार फिर 7.265 से 767 पर आ 
गया है । यह गत 9 मार्च के 7 70 के उस स्तर से कुछ ही ऊचा है जब मैक्सिको सरकार 
क्ये दिसबर 994 की अवमूल्यन जैसी स्थिति पैदा होने से बचने के लिए आपात उपाय 
करने पडे थे। 


उसके वित्तीय सकट से भारत के लिए चिंतित होने का कोई कारण नही है क्योंकि 
भारत को स्थिति और मैक्सिको को स्थिति में कोई खास समानवा नहीं है। समानता मात्र 
इतनी है कि आर्थिक सुधारों से पहले दोनों ने कई उद्योगों का याट्रीयकरण कर रखा था। 
दूसरी समानता यह है कि दोनों उदारीकरण बाजारीकरण, सार्वभौमीकरण और 
निजीकरण की राह पर चल रहे हैं लेकिन जहा मेक्सिको का अर्थतत्र बुलदियों से नीचे 
'गहराइयों में जा गिय है वहा भारत का अर्थवत्र भड्डे से निकलकर विकास के राजमार्ग पर 
बछ निकला है | जमोन आसमान का यह अठर भारत में 999] और 4995 की स्थितियों 
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क्यी तुलना करने पर महज हो स्पष्ट हो जावा है । उदाहरण के लिए 99 में मुद्रास्म्रेदि 
तैज गदि से बढती हुई 87 प्रदिशत की दर ठक पहुच गई थी, लेकिन आज वहु उत्के 
आधे से भी नीचे चली गई है । दब हमारे विदेशी भडार में माज 7.4 अरब डालर रह जाने 
के कारण हमारे लिए आउक्षिव सोने तक को वेचने और मिरवी रखने को नौवत आ गई 
थी लेकिन आज इस भडार में लगभग 20 अरब डालर जमा है। 


मैक्सिको के सकट का मूल कारण आर्थिक मुघार नहीं, बल्कि नए अवसयें और 
चुनौतियों का सही सामना न करना, समावनाओं का लाभ न उठाना ठथा अर्थव्यवस्था 
क्य अकुशल प्रवधन था। पहले अठर्राष्ट्रीय मुद्रा व्वेष, विश्व बैंक और सस्थागत दथा 
अन्य विदेशी पूजी निवशकों को यह प्रचल धारणा थी कि ठेल में विपुलत आय के करण 
मैक्सिको एक अडिग आर्थिक दाकव वन गया है। इसीलिए अधिकवर विदेशी पू्ी 
निवेशकर्ता, पूरी लगाने के लिए मैक्सिको क्ये टी प्रमुखग देते थे। उसके प्राथमिकदा 
क्रम में भारत और चीन नीचे रहते थे। उधारी की रकम के बरते जाने से मैक्सिको ने 
अपने को अल्पकालिक उपायों वक सौमित रखा ठथा दीर्थकपलिक नियत्रणों और 
नीतियों क्यो गौणवा प्रदान क्यो, वरना कोई वजह नहीं थो फि वह मुद्रास्क्रीदि के खतरे से 
बचवे हुए विकास न कर पादा और भुगठान सतुलन व्यी पीडा झेले बिना आयाव का 
विस्तार न कर पाता | सरकार ने मुगमवा से कर्ज मिलते जाने से घाटे पर लगाम लगाने 
का प्रयास नहीं किया । फिजुलखर्चो बढती चली गई, सार्वजनिक क्षेत्र कौ इकाइयों में 
भजदूयें को सख्या आवश्यकवठा से अधिक होती चली गई, ऊपर से सरकार ने मुद्रास्फोति 
के प्रभाव म उन्हें बचाने के लिए महगाई भत्ते एव वेहन बढाने दे गारटी दी। 
परिणामस्वरूप व्जार में अन्येक चाज महगी होती चली गई। उसने ओलम्पिक जैसे 
आडमस्बरपूर्ण परियोजनाओं पर भारो ब्यय करने से हाथ पीछे नहीं खींचा। इतना ही नहीं 
वह्य क गज्नीतिडों नौकरशाहों और व्यापारियों ने सरकारी खजाने से धन निकालकर 
अमरीका और यूरोप में पूजोनिवेश किया! आयाव कौ दुलना में निर्याव कम होने से 
व्यापार घाटा दढठा चला गया। नठीजदन चालू खाठे व्यू घाटा बढ़ता चला गया। यह 
घाट चार वर्षों की अल्पावधि में लगभग चौगुना हो मया। फिजूलखर्ची, पूजी पलायन, 
व्यापारिक घाटे और विदेशी मुद्रा क्रेष के हास से सकट चतुर्दिक गहराद्ा चला गया। 
इस स्थिति में विदेशी पूर्जीनिवेशकों का उत्साह भी ठडा पडने लगा। वे अपने शेयर 
और प्रतिभूरियों व्ये बेचकर डालर हासिल करने के लिए दौड पडे ३ नोटों क्ये छपाई से 
खर्च चलाने पर बाजार में पैसों मुद्रा ब्ले भरमार हो गई। नठीजा यह हुआ कि 985 से 
१993 उक मुद्रास्फीदि की दर45 प्रतिशद ठक पहुच गई । इस उत्ची दर की नीचे लाते के 
लिए सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं पर आयाव शुल्कों में भार क्‍न्‍्यैठी कर दी । 982 में 
लगे 300 प्रतिशत शुल्क व्य्रे पहले 937 में घथ कर 20 प्रविशव वक और इधर कुछ 
समय पहले 30 प्रतिशत तक कर दिया गया, लेकिन वेवहाशा बढ़ रहे खर्च क्री कम करने 
के लिए ब्येई ठोस व्यावहारिक कदम नहीं ठठाया गया । कम दाम में आयादिव विदेशी 
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सामान में मैक्सिको के बाजार पट गए । इसमे मैक्मिको के अपने टद्योगों के चक्‍के की 
चाल धीमी पडठी चली गई,बेररेजगारी बढती चली गई और मदी का माहौल बनना शुरू 
हो गया। दूसरे, बढते व्यापार घाटे और मिरते पूजीनिवेश में मैक्सिको की मुद्रा पर 
उताब जढवा चला गया। आयात के भुगतान के लिए मैक्सिको सरकार और फर्मों के 
लिए पैसो का बेचना तथा डालरों का खरीदना जरूरी था। परिणाम यह हुआ कि 
मैक्सिको के बाजार में पैसो की बाढ़ मी आ गईं । ठसकी खरीद में दूर हटने जाने से 
ठमका मूल्य गिरना अनिवार्य था और ऐसा हुआ भी पैसों का मूल्य बनाए रखने के 
प्रयाम में मैक्सिको के केंद्रोय बैंक ने डालरों के बदले पैसों खरीदने शुरू कर दिए । इसमे 
विदेशी मुद्रा भडार और खाली हो गया । नतीजवन पूर्जीनियेशवों में अधिक घयराहट 
फैलनी शुरू हो गई। विदेशी पूजीनिवेशक अपने पूजी भडार और कारोयार को बचाने 
के लिए तेजी से वोरिया विस्तर बाघ कर अन्यत्र जाने शुरू हो गए। 

20 दिमब्रर, 994 को राष्ट्रपति एजेंस्यो जेडिलो की मई मरकार न पैसो का न्यूनतम 
ममर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया । पैसो के 30 प्रतिशत से अधिक अयमूल्यन से स्थिति 
बद में बदतर हो गई | पैसो के धिनिमय मुल्य में गिरावट कही सकने का नाम नहीं ले रही 
थी। पहले अगर लगभग तीन पैसे एक डालर के बरायर थे तो बाद में मात पैसों का 
विनिमय एक डालर से होने लगा। मुद्रा और पूजी बाजार में यह गिरावट तभी कुछ थम 
पाई जय अमरीका ने राहव और सहायता के एकमुश्त कार्यक्रम की घाषणा की । तब 
अमग्रैका, मैक्सिको को वेल से होने वाली आय के बदल म 40 अरब डालर दने पर राजी 
हो गया। मैक्सिको के उत्तर अमरीका मुक्त व्यापार सगठन माफ़्ठा का सदस्य होने के 
नाते भी अमरीका ठमकी महायता के लिए ठद्यत हो गया। अगर वह ऐमा न करता तो 
स्वव4 अमर्रैका में मैक्सिउ्ों के नागरिकों का दूसरा मैरकानूनी पलायन आरभ हो जाता । 
मैक्सिकों को विश्व चैंक और अ्र्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी ठीन अस्थ डालर बी एकमुश्त 
गहायता देने की योजना बनाई । 

इधर भारत में मेक्सिको जैसी स्थिति उत्पन्न होने के आमार नहीं हैं। हमारे सुधारों 
का चाल चलन और चेहरा भी कुछ भिन्‍नदा लिए है। भारत में सुधारों के दो पडाव हैं। 
पहले पढाव में हमने 99] के गहरे आर्थिक सकट से उबरने तात्वालिक ठधार चुकाने, 
दह्गी विकास प्रक्रिया को गतिशील बनाते, भुगतान संतुलन को और बिगडने से रोकने 

ओर विदेशी मुद्रा भडार में आवक की फिर शुरआव करने का प्रयास किया। दूमरे 
पदाय में हम अधेरी कोटरी से बाहर आकर प्रगति की राह पर आगे बढने लगे हैं। इसके 
लिए वित्तीय, गजकोपीय और विनिमय दर में सुघार करने, औद्योगिक और कृषि 
ठन्पादन बढाने तथा निर्यात में वृद्धि कर उसे आयात की बराबरी पर लाने का प्रयास 
किया जा रह है। कर प्रणाली को सरल बनाने तथा उसे व्यापक आधार प्रदान करने के 
माथ साथ पूजी बाजार वी कमिया दूर करने में मुम्तेदी से काम किया जा रहा है। 
भार्वेजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कुछ शेयरों की बिक्री से राजकोष बढाने के साथ साथ 
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उनके कामकाज को सुधार कर उन्हें अधिक मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों में बदला जा 
रहा है। सुधारों से मजदूरी पर कोई प्रतिकूल असर न पडे, बल्कि वे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
रूप से इनसे लाभान्वित हों--इसके लिए भी विशेष केदम उठाए गए हैं। अनिवासी 
भारतीयों तथा विदेशी सस्थागद भारतीयों तथा विदेशों सस्थागव एवं गैर-सस्थागठ 
पूजी निवेश से बचाए गए सरकारी धन से शहरी और ग्रामोण ्षेत्रों के गरौबी की रेखा से 
नीचे जिंदगी बसर कर रहे लोगों के कल्याण की अनेक परियोजनाए हाथ में ली गई हैं 
और सुधारों को मानवीय पुट देते हुए लाखों बेरोजगारों के लिए रोजगार का जुगाड 
किया गया है सरकार ने नौवीं पचवर्षीय योजना के अठ तक शिक्षा पर सकल घोलू 
उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च करने का सकल्प किया है। इसके अलावा सरकार गरीबी 
उन्मूलन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब वो 
फर्मो उद्योगों को देहाती इलाकों में बिजली पैदा करने, बागवानी, फूलों की खेती करने, 
खाद्य परिशोधन और वन लगाने जैसे कार्मो में पूजी लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा 
है। असगठित मजदूरों के लिए कल्याण कोष बनाने तथा अन्य सुविधाए देने के लिए दो 
अध्यादेश जारी किए गए हैं। सरकारी व्यय में कटौती के लिए नए आयोग और नई 
समितिया बनाने पर प्रतिवध लगा दिया गया है । यह इसलिए जरूरी समझा गया है कि 
पहले ही विभिन्‍न मत्रालयों और विभागों द्वारा गठित लगभग 900 समितियों पर अरबों 

रुपये खर्च हो रहे हैं। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष को मत्री का दर्जा और तंदनुसार 
सुविधाए दी जाती हैं। सदस्यों और कर्मचारियों पर जो खर्च होता है, वह अलग। 

सरकार अपव्यय रोकने के साथ ही रुपये का मूल्य गिरने से बचाने, वस्तुओं को अभाव न 

होने देने तथा पुनर्गठित सार्वजनिक विवरण प्रणाली द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती दरों 

पर चीजें उपलब्ध कराने के लिए प्रयलशोल है। उधर मैक्सिको में एक दशक से किए 
जा रहे ढाचागद समायोजन के दौशन आम लोगों के लिए अभावों का दौर बना रहा और 
वे मूल्यों में कमी के लिए तरसते रहे, जबकि पूजीपति और घनाढय व्यापारी बेराकटोक 
घन बटोरते रहे। इस सब ने वहा चियापास क्षेत्र के विद्रोह में समिधा का काम किया। 

इस स्थिति में मैक्सिको का निर्यात आयात से पिछडता चला गया और चालू खाते का 

घाटा निरवर बडा आकार लेता चला गया। घर्ष 994 के दौरान चद सप्वाहों में ही 

सुरक्षित विदेशी मुद्रा भडार 25-26 अरब डालर से लुढक कर साढे छह अरब डालर हो 

गया। 


जब हम मुद्रास्फीति पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि 985 से 993 तक मेक्सिको 
की मुद्रास्फीति क्यो औसत दर 45 प्रतिशत रही जो कमर तोड़ देने वाली थी। इसके 
विपरीत भारत में यह दर 7 प्रतिशत से नीचे उतर कर नौ ओर दस प्रतिशत के बीच 
चलती रही और अब यह आठ प्रतिशत के आसपास है। फिर भारत में मुद्रास्पौति का 
एक बडा कारण पिछले कई वर्षों से किसानों को उनकी ठपज कया ठचिठ मूल्य दिलाना 
रहा है। आबादी के एक बडे भाग किसानों को रबी और खरीफ फसलों कय उपज बढ़ाने 
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के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार प्रति मौसम विभिन्‍न उत्पादों के अधिकाधिक 
मूल्य निर्धारित करती चली आ रही है । बुनियादी उपभोक्ता वस्तु की इस मूल्य वृद्धि का 
प्रभाव अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर पडना स्वाभाविक है। अक्सर यह कहा जाता है कि 
भारत पर विदेशी कर्ज 980 के लगभग 24 अरब डालर से बढकर 92 अरब डालर तक 
पहुच गया है अर्थात्‌ साढे तीन गुना से भी अधिक हो गया है। विकासशील देशों में 
ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत तीसरा सबसे बडा कर्जदार देश बन गया है और 
यह कर्ज़ ठसके वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के 37 प्रविशत से भी अधिक हो चुका है। 
सह भी कहा जाता है कि अतर्राष्ट्रीय वित्तीय सगठनों से हमें जो सहायता मिलती है उससे 
अधिक राशि मूल रकम और ब्याज चुकाने में चली जाती है । लेकिन इस संदर्भ में इस 
बात को नजरअदाज कर दिया जाता है कि इसमें से काफी राशि जुलाई 99] से पहले 
उधार ली गई थी और अब उसे चुकाना पड रहा है दूसरे, इस सदर्भ में देखने की बात 
यह है कि भारत की ऋण भार चुकाने की क्षमता कितनी हो गई है। इस कसौटी पर भारत 
को कसने पर हम पाते हैं कि पिछला और वर्तमान कर्ज चुकाने की उसकी ताकत एव 
क्षमता निरतर बढदी जा रही है । विश्व बैंक ने भी दबी आवाज में कहा है कि भारत के 
ऋण फदे में फसने की आशका नहीं है । विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत पर 
993 में 92 अरब डालर का कर्ज चढ चुका था, जबकि मैक्सिको 8 अरब डालर के 
कर्ज में काफी गहरा डूब चुका था। अगर भारत पिछला क्ज चुकाए बिना 26 अरब 
डालर का कर्ज और ले ले, तभी यह मैक्सिको की इस लक्ष्मण रेखा को पार करने का 
खतरा मोल लेगा। लेकिन देश पर विदेशी ऋण का बोझ इस समय पहले से अधिक 
आसानी से उठाया और उतारा जा रहा है। 980 के दशक के 5र्तार्द्ध में विदेशी ऋण 
की राशि प्रतिवर्ष छह अरब डालर की औसत से बढती चली जा रही थी । लेकिन अब 
ऋण-वृद्धि की दर एक अरब डालर से भी नीचे चली गई है। इधर कुछ किरस्तें तो हमने 
समय से पहले चुका दी हैं । सबसे वढकर 985 से 993 तक की अवधि में मैक्सिको के 
विदेशी ऋणों के भुगतान की दर लगभग 45 श्रविशव थी तो भारत में यह उससे 5 
प्रतिशत कम अर्थात्‌ 30 प्रतिशत से भी नीचे रही है। इतना ही नहीं, कुल ऋण में 
अल्पकालिक ऋण का प्रतिशत नाटकीय ढग से बहुत कम को गया है जो वित्तीय 
स्वास्थ्य के लिए एक शुभ सकेव है। अब हम दोर्घकालीन ऋणों का या फिर विश्व बैंक 
से सम्बद्ध अवर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से प्राप्त आसान शर्दी वाले कर्जे का सहारा 
लेकर ऋण भार कम करने की सही दिशा में बढ रहे हैं | जहा तक प्रतिव्यक्ति वास्तविक 
राष्ट्रीय आय का सबध है इस अवधि में यह भारत में तीन प्रतिशत की वार्षिक दर से बढी 
है। इस वर्ष तो याष्टीय आय लगभग 5.5 प्रतिशत बढ जाने को आशा है । इसकी तुलना 
में मैक्सिको में वृद्धि दर बहुत कम यानि 090 प्रतिशद रही। भारत में औद्योगिक 
उत्पादन में भी कम-से-कम 5.5 प्रतिशत बढोतरी से उसके 2 से 3 प्रतिशव हो जाने की 
आशा है | निर्यात और आयात का अतर कम होता जा रहा है । निर्याद में 27 प्रतिशत की 
वृद्धि एक महत्त्वपूर्ण धारणा है। कृषि उत्पादन में ठो हम कीर्तिमान पर कीर्तिमान 
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स्थापित करते चले जा रहे हैं। 994-95 में सभी क्षेत्रों में वृद्धि के कारण वास्तविक 
सकल घेरेलू उत्पाद 62 प्रतिशत बढ गया । 993-94 में इससे कम अर्थात्‌ 5.3 प्रतिशव 
की वृद्धि हुई। मैक्सिको के चालू खाते का घाया सकल घरेलू उत्पाद का आठ प्रतिशत 
था, जबकि भारत में यह घाट्य निस्वर घटता जा रहा है। 3990-9 में यह घाय सकल 
घरेलू उत्पाद का ठोन प्रतिशत से कुछ अधिक था, जो इम वर्ष एक प्रतिशत से भी नोचे 
चला गया है । मैक्सिको ने अपनी बाररी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह उदारोकृत बना 
दिया है, जबकि भारत ने उपभोक्ता वस्तुओं के आयात तथा रुपये की विनिमय दर के 
नियमन का प्रयास किया है । देखा जाए तो यहा मशीनों और औद्योगिक कच्चे माल को 
छोड अन्य वस्तुओं का आयात एक तरह से बद है, इमीलिए अनेक मचचों से विकसित 
देश तथा अतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन हमसे आयान के नए नए दरवाजे खोलने का आग्रह 
करते है । रही बात हमारी मुद्रा रुपये की, वो अभी पिछले दिनों जब डालर की तुलना में 
इमके मूल्ये में कुछ गियावट आई तो रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप कर उसकी स्थिति फिर 
मजबूत कर दी। मुक्द बाजारीकरण की तरफ कदम बटाने का मदलव यह नहीं कि 
भारतीय रिजर्व बक की भूमिका समाप्व हो गई हे और स्थिति मभीर होने अथवा सकट 
उत्पन्न होने पर वह दखल न दे । भारतीय मुद्रा रूपये को गिसने से बचाना तो उसका 
परमावश्यक कार्य है। इस सब को देखते हुए ही कहा जाता है कि मैक्सिको का पिछला 
दशक खोए, लुटे और उजडे विकास का दशक रहा । लेकिन भारत के आर्थिक सुधारों ने 
एक वर्ष के अदर ही सकट को पार करते हुए विकाम कार्यों को सफलत्पूर्वक पुनर्जाविव 
कर उनमें प्राण फूक दिए | 

तो भो मैक्सिको के घटना चक्र ने कुछ साख और चेनावनी दी है। उमकी 
अर्थव्यवस्था टूटने से पहल भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था से वेहतर थी। उसवीं 
विकास दर ओर निर्वात दोनों अधिक थे, लेकिन मात्रधानी न बस्तने के कारण उनसे दुर्दिन 
देखना पडा तथा उमके यहा विदेशी पूजी प्रवाह को धारा सूखती चली गई। उसके 
आर्थिक परिदृश्य ने यह भी उजागर कर दिया है कि मुद्रास्प्रीठि, महगाई और गरीबी के 
ये लगाम बढते आकार का समय पर यथोचित तयश कर छोटा कर देना चाहिए, वरना 
लम्बे समय से खाये जा रहे लच का बिल चुकाने पर हाज्ञ ठिकाने लग जाते हैं। तब 
विदेशी मुद्रा भडार को सुखद स्थिति एक झूठा दिलासा और भ्रामक दमल्ली साबित 
हागी। अमरीका ने मेक्सिको को कुए में मिरने से बचा लिया, लेकिन हमें एसो स्थिति 
बचाने के लिए आर्थिक दृष्टि से सप्पन्त कोई भी देश नहीं। अमरीका नहीं चाहठा था कि 
उसकी सीमा पर सकेट में घिश कोई अर्थ तत्र हो और वह भी मैक्सिको जो उत्तर 
एटलाटिक मुक्त व्यापार क्षेत्र, 'नाफ्य” का सदस्य है, इसलिए भारत को अपने विदेशी 
मुद्रा भडार के लिए विदेशी उघार और पोर्टफोलियो पूजी निवेश पर अधिक निर्भर नहीं 
करना चाहिए। दूमरे, उसका विदेशी मुद्रा भडार तभी मजबूत माना जायेगा जब उसका 
निर्यात आयाद से अधिक होगा तथा उसके व्यापार के अनुकूल सतुलन होगा।.. ६) 





भारत में जनजातियां : समस्या एवं समाधान 


मनोज कुमार द्विवेदी 











भारतीय ममाज में विभिन्‍न धर्मों, जातियों और मम्पदायों के अनुयायी हैं, इसीलिए 
इसे अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। अनादिकाल से ही यद्टा के वन्य तथा 
पर्वतीय क्षेत्रों के एकात व निर्जन स्थलों में खुले आममान के नीचे, घास फूस को 
झोंपडियों व छणयें में रहने तथा जगली खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाले आदिम 
ममूहों का मिवास रहा है । ये समूह अपने पौराणिक परिवेश तथा मस्कृति के अनुरूप ही 
जीवन यापन करते हैं। इन्ही समुहों की विकसित लोगों ने आदिवासी, जनजाति, वन्य 
जाति तथा वनवासमी आदि नाम दिए हैं । 


भरत में लगभग 300 प्रकार की जन जातिया पायी जाती हैं जिनमें भील, गौंड और 
सथाल ऐसी जनजातिया हैं जिनकी जनसख्या 40 लाख से भी अधिक है । वर्ष 99] की 
जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का सबसे बडा जनजातीय राज्य है। जहा पर 
मुख्यत पाण्डों, कोरबा, मुण्डा, कोल, गौंड तथा भील आदि जनजातिया पायी जाती हैं । 
इसके बाद उडीसा का क्रम आता है जहा मुख्यत कोल और गौंड जनजातिया पायी जाती 
हैं। तीसरा स्थान विहार का है जहा मुख्यत कोरवा,वैंगा,गौंड,हो,मुण्डा व सथाल आदि 
जनजातिया पायी जाती हैं तथा इसके बाद आध्च प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र 
का स्थान है जहा चेचू, गदवा, भील, डुविया, गौंड, मीणा और भौलों के उपवर्ग की 
जनजातिया निवास करती हैं । 


विभिन्‍न अध्ययनों से स्पष्ट है कि भारत में जनजातीय गणना का कार्य सर्वप्रथम 
स्व॒रतत्रता पूर्च 488) में किया शया था किन्तु कतिपय अनिषभितत्ताओं के कारण सही 
आकलन नहीं हो पाया। 93 से जनगणना का कार्य स्थायी रूप से प्रारम्भ हुआ किन्तु 
957 में भारत पाक विभाजन के कारण इसमें बाधा आई। 96। से 99] तक की 
जनभणनाओं मे आदिवासियों की सख्या में लगातार वृद्धि देखी गयी ! इससे स्पष्ट है कि 
देश की बढती आबादी में इनकी वृद्धि दर की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है जैसा 
कि वालिका ३ से स्पष्ट है । 
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तालिका। 
घात में जरवतीय फायख्या 7227-97 
वर्ष कुल जनसख्या (करोड़ जनजातोय जनसख्या. कुल जनप्तख्या का 
में) (करोड में) प्रतिशत 
96 बउ था 3ण 6्हा 
कथा 5480 38 693 
498] 68.33 6 8०2 
99] 84 39 6.55 27% 





सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति 

आजादी के 48 वर्ष बाद भी भारत में जनजातियों कौ सामाजिक एवं सास्कृतिक 
स्थिति यथावत हे | इनकी मानसिकता रूढिवादिता, अधविश्वास तथा पूर्वाप्रह्टों से इतनी 
प्रसित है कि ये उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नही करते | विभिल 
अध्ययनों से पता चलता है कि स्थानीय भाषागत अवरोध आदिवासियों में शिक्षा एवं 
जागरूकता के अभाव होने में अहम्‌ भूमिका रखता है। अधिकाशव ये लोग अपनी 
ा का निदान आपसी प्रेम, सौहार्द तथा सहभागिता से स्थानीय स्तर पर ही कर 
लेते हैं। 


आदिवासियों के मकान मिट्टी की दीवाल, घास-फूस, बास-बल्ली के छप्परों, जगली 
झाड-फूस के दरवाजों से बने होते हैं, इन्ही छप्परों में ये रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और 
जानवरों को भी रखते हैं । इन छप्परों में रहने वाले अधनगे, भूखे, दीन-हीन तथा गरीबी 
से जूझते ये आदिवासी अधिकाशत अपने परिवार के पेट की ज्वाला शात करने के लिए 
मजदूरी, मेहनत व जगलों का सहारा लेकर मामूली आय से परिवार को बमुश्किल दो 
वक्‍त की रोटी दे पाते हैं 


भारतीय जनजातीय-समाज अपने सामाजिक, सास्कृतिक रूढियों, अज्ञानताओं से 
इतने बधे होते हैं कि बीमारियों से बचने व ठीक होने के लिये अस्पतालों की शरणन 
लेकर अपने देवी देवता की पूजा-अर्चना में विश्वास रखकर उनको शरण लेते हैं तथा 
आधध्य देव का आह्वान अपने रक्त तथा बकरे व मुर्गे की बलि देकर बडी धूमधाम से 
स्थानीय वाद्य यत्रों एव महिलाओं-पुरुषों के सामूहिक नाच-गानों के बीच करते हैं। 
जनजातीय महिलाओं में पर्दा प्रथा न के बराबर है और दैनिक पारिवारिक दायित्वों तथा 
दिनचर्या के उपरान्त निसकोच पुरुषों के साथ बराबरी से कड़ी मेहनत, परिश्रम व 
घनार्जन करवी हैं। जनजातीय महिलाओं को कहीं भी मेलों, मदिरों तथा अन्य कार्यों हेतु 
जाने में रोक नहीं होती, ये पुरुषों की भाति स्वतत्र होती हैं। इनके यहा पुत्री-जन्म पर 
खुशिया मनाई जाती हैं। महिलाओं में जेवर आदि पहनने का शौक भी बहुत होता है 
जिसे वे अपनी आय के अनुसार पहनती हैं । 


भारत में जनडातिया समस्या एवं समाधान या 


आर्थिक स्थिति ! 

भारत के वन्य एवं पहाडी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की आर्थिक स्थिति 
इतनी दयनीय है कि म्वयमेदी सस्थाओं एवं शामन द्वारा करोडों रुपये व्यय करने के 
बावजूद आज भी इनका शोषण वरकरर है । शासन ड्वास प्टे के रूप में दी गई भूमि में 
परिवार के मभी सदस्यों द्वाय कडी मेहनत व कठिन परिश्रम करने के बाद भी उत्पादन 
क्य अल्प भाग ही मिल पाठा है क्योंकि इनकी जमीनों पर अधिकाशठ स्थानीय सम्पन्न 
व दबग व्यक्तियों का कब्जा रहता है और अपनी ही जमीन में मजदूरी करके ये प्रतिदिन 
१5-20 रुपये कमाते हैं। 

आदिवासियों की आय वृद्धि के मुख्य स्नोव के रूप में बनों से लकडी काटना, 
फलों फूलों व जडी-बूटियों को लाकर सुखाना विपणन व्यवस्था के अभाव के कारण इन्हें 
बिचौलियों व ठस्करों को अत्यन्द सस्ती दर पर बेचना पडता है। ठेकेदार आदि 
बिचौलियों व तम्करों भे मिलकर मर की आउड में वन्य सम्पत्ति का सफाया कर 






लाखों कमा रहे हैं जबकि आदिवासी हरे व्सूखी लकडियों को ही 
काटकर लावे हैं जिसमे मूल वृश्ष मुरक्षित 8 । इसके अलावा 
ये वनवासी अपनी आय कि बढाने के कृषि: 50 व्यवसायों में 
कड़ी मेहनत करते हैं । इसके बाद भी आर्थिक म्थिदि यथा है । 


समस्याए ८ 
भारतीय जनजातीय समाज वर्तमान मैं.विधिल प्रकार क्यी आर्थिक और सामाजिक 
समस्याओं से ग्रसित है जो मुख्यत इस प्रकार हैं, (-____« प्र 


4 अशिश्षा जो रूढिवादिता, अज्ञानवा, पेरेम्पराओं में अघ विश्वास के कारण इन्हें 
आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के ग्रहण करने से रोकवी है तथा सरकार द्वारा 
सरकारी सेवाओं में निर्धारित आरक्षण मुविधा का लाभ ठठाने से भी वचित रखती 
है, 


2. निर्धनता जिसके कारण ये कुपोषण, ऋणमग्रस्वता, अत्याचार व शोषण के शिकार हैं, 
3 जनसप्या वृद्धि एव आवासीय समस्या, 

4 वनों तथा वन्य ठपजो परननियत्रण से आय में भारों कमों, 

5 कृषि हेतु उपजाऊ भूमि व सिंचाई व्यवस्था न होना, 

6 विकास योजनाओं में सहभागिता का अभाव, 

7 सरकारी सुविधाओं, अधिकारों व प्रबध सूचना प्रणाली की अनभिन्ञता, 

8 सरकार द्वार आवटित भूमि पर स्थानीय सम्पन्न व दवग वर्ग का अधिकार, 

9 मदिरा पान, रौवि रिवाजों, रूडियों तथा अघ विश्वासों व्ये दूर करने हेतु अनुकूल 
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अभिप्रेरणा की कमी, 
0 शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की कर्तव्य के प्रति उदासीनवा, 
॥4 विपणन एवं यातायात का अभाव । 


शासकीय प्रयास 

स्ववत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने योजना आयोग की सिफारिश पर जनजातीय 
विकास के लिए योजनाएं एवं उपयोजनाए बनाईं तथा इन्हें सरकारी व गैरःसरकाी 
सस्थाओं के माध्यम से लागू किया । सरकार द्वारा जनजातीय विकास के लिए करोडों 
रुपये विभिन्‍न पचवर्षीय योजनाओं एवं उपयोजनाओं में व्यय किए गए। इन योजनाओं 
ब उपयोजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, पशुपालन एवं आर्थिक 
उन्नयन पर विशेष बल दिया गया तथा जनजातीय विकास हेतु आदिम जाति कल्याण 
विभाग को स्थापना भी की गयी । इसका उद्देश्य भूमि हस्तातरण, साहूकारी, वन आदि 
क्षेत्रों को शोषणमुक्त कर पर्यावरण एव स्वच्छता में सुधार करना था । जनजातियों कौ 
शिक्षा में सुधार हेतु स्थानीय स्तर पर ही छात्रवृत्ति युकच स्कूलों की स्थापना, स्वास्थ्य 
सेवाओं हेतु अस्पताल एवं तस्करों तथा ठेकेदारों से बचाने हेतु विषणन सुविधाओं के 
लिये जनजातोय सहकारी विषणन विकास सघों की स्थापना तथा वित्तीय 
आवश्यकताओं की पूर्वि हेतु कम दर पर ब्याज से ऋण दिलाने के लिए सार्वजनिक बैंकों 
की स्थापना भी प्रमुख लक्ष्य था। 








हालिका 2 
जनजातीय विकास हेतु विभिन्‍न योजनाओ में व्यय राफि 
पलवर्षीय योजना यर्य व्यय राशि(करोड़ रुएद) 
प्रधप 795 56 7983 
द्वितीय 7956-6 42.92 
तृतीय 496-66 5605 
उपयोजना 966-69 68.50 
चतुर् 4969 74 36634 
पायवो 9745-279-60 489.35 
छ्ठी 980-85 47000 
साठवी 498-89 250000 





अभी हाल ही में वर्ष 995 9 के बजट में गतेवों को आवासीय समस्या को दूर 
करने हेतु इंदिरा आवास योजना के तहत वर्ष 4994-95 में चार लाख मकान निर्मित कराने 
के लक्ष्य को बढाकर 70 लाख कर दिया गया है । इसी प्रकार 65 वर्ष से उपर वृद्ध गरीबों 
हेतु 75 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है । 


गर्भवती महिलाओं क्ये पौष्टिक आहार एव स्कूल बच्चों को दोपहर का भोजन दिए 
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जाने की योजना भी प्रारभ की गयी है । वर्ष 7995-96 के बजट के अनुसार जनजातीय 
बाहुलय एक सौ जिलों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड अनुसूचित 
जनजातियों की कर्ज की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहकारी व क्षेत्रीय भ्रामीण चैंकों 
को 400 करोड रुपये की ऋण राशि देगा। केन्द्र सरकार सहित राज्य सरकारें व स्वयसेवी 
सस्थाए भी जनजातीय विकास के पुनीत कार्य में लगी हैं । 


समाधान हेतु सुझाव 

प्रथम पचवर्षीय योजना से आज तक शासन द्वारा करोडों रुपये व्यय किये गये फिर 
भी ये लोग अशिक्षा,दारिद्रय एव सामाजिक कुरीतियों से प्रसित हैं । इसलिए प्रश्न उठता 
है कि क्या केवल इनकी समस्याएं आर्थिक श्रयासों से सुलझायी जा सकती हैं) अगर 
ऐसा होता तो एक भी जनजातीय परिवार समस्याओं से जूझते हुए पाया नहीं जाता । 
आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि आज तक शासकीय व अशासकीय तत्र इनके साथ 
समरसता स्थापित करने में असमर्थ रहा है । हमारे देश में जनजातीय विकास योजना की 
रूपरेखा एव क्रियास्थयन में इनकी सास्कृतिक महत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे 
सहभागितापूर्वक स्वीकार्यता का अत्यधिक अभाव रहा है | 


विकास तो हर मानव की आवश्यकता है और वह इसे भ्राप्त भी करना चाहता है । 
वर्तमान भौतिकवाटी युग में बहुत से जनजातीय परिवार ऐसे हैं जिन्होंने वर्तमान 
आधुनिक समाज से अभिप्रेर्ति होकर अपनी सास्कृतिक रूढिवादिता, धर्मान्धता, 
भाग्यवादिता व अकर्मण्यठा को दिलाजलि देकर शिक्षा की महत्ता को समझा । देश की 
कुल आबादी का 7 76 प्रतिशत जनजातीय आबादी का बहुत बडा भाग आज भी गरीबी 
के आसू बहां रहा है। अत विकास योजनाओं एवं क्रियान्वयन में इनकी सास्कृतिक 
महत्ता एव सहभागिता को सुनिश्वित करना हमारी अनिवार्यता है। ऐसी योजना को 
कार्य रूप देने हेतु निम्न मुख्य विकास बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा 

4 जनजातीय समाज में व्याप्त रूढिवादिता, अध विश्वास एव अज्ञानता को दूर करने 
के लिए ऐसी शिक्षा पद्धति का विकाम्त किया जाना चाहिए जो इनकी मूल सम्कृति 
के अनुरूप हो तथा रोजगार एवं आय वृद्धि में सहायक हो, 

2 आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाने हेतु स्थानीय स्तर पर वन्य एवं पहाडी क्षेत्रों में 
पाये जाने वाले ससाधनों व कच्चे पदार्थों पर आधारित परम्परामद व्यवसायों को 
विकसित करने के लिए कुशल, अनुभवी तथा जनजातीय समस्याओं से परिचित 
अशिक्षकों द्वार समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम सचालित किये जाने चाहिए, 

3 स्थानीय स्तर पर समस्त विपणन सुविधाओं हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाना 
चाहिए ताकि लोग बिचौलियों का सहास न लेकर ठचित कीमत प्राप्त कर सकें, 


4 आवटित भूमि पर कब्जा दिलाने तथा कृषि से सबधित समस्त सुविधाए प्रदान 


पृ4.. मनोज कुमार द्विवेदी 


कराने हेतु सक्षम, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति कौ जानी 
चाहिए, 

5 अत्येक साह में एक बार दृश्य-श्रव्य माध्यमों द्वास प्रत्येक जनजातीय श्षेत्र में 
शासकीय नीतियों, जनजातीय सुविधाओं तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता की 
भावना विकसित की जानो चाहिए, 

6 वन्य उपजों के उपभोग हेतु आवश्यक कानून एव शर्तों के अधीन स्वतत्रता प्रदान 
की जानी चाहिए, 

7 आवासीय ठथा पशुपालन सबधो सुविधाएं सर्वप्रथम आदिवासी क्षेत्रों में 
ईमानदारी से प्रारम्भ की जानी चाहिए, 

8 बालकों/बालिकाओं को बाल श्रम से अधिक वृत्तिका देकर शिक्षा के प्रति 
ओत्साहित किया जाना चाहिए, 

9 उचित पोषाहार, पर्यावरण, स्वच्छठा तथा पेयजल आपूर्ति सबधी सुविधाएं शीघ्र 
प्रदान को जानी चाहिए, 

0 महिलाओं व पुरुषों में बढठी मद्यपान सबधी प्रवृत्तियों को येकने हेतु विभिन 
संचारमाध्यमों का प्रयोग निरन्‍्तर करना चाहिए। 
7। जनसख्या नियत्रण हेतु परिवार नियोजन के श्रति स्थानीय स्तर पर अधिक 
जागरूकता पैदा करनी चाहिए, 
32. सरकार द्वार नियोजिव कार्यक्रमों व सुविधाओं को शीघ्र ठथा ईमानदारी से 
लाभार्थियों तक पहुचाने हेतु सक्षम अधिकारियों द्वा समय समय पर मानीटरिंग 
व मूल्याकन किया जाना चाहिए, 
3 आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरठ स्वयसेवी सस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए। 
जनजातीय विकास को समस्या हमारे समाज का अभिशाप बनकर रह गई है । अब 
सरकार को इन क्षेत्रों में अपनी समस्त योजनाओं को लाघार्थी वर्ग तक पहचाने में 
अशफ्निक आधिकर्रएपें/कर्मचाफें के प्र आाणरक एल होता उाकि ये 
हमारी विकसित राष्ट्र घाय से जुड सकें तथा भारतीय समाज को विकास के मार्ग में ले 
जाने में सहायक सिद्ध हो सके । दा 


भारतीय पर्यटन उद्योग 
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किशन ओदोगिक यक्तिकियियों में गर्वटत उद्योग का अकगा अलग एव विशिष्ट महत्व है / 
प्रदूषण रहित यह उद्योग ऐोजपार के अवसर जुटाने तथा विदेशी मुद्रा के अर्जन के सम्बन्ध 
में अत्यधिक महत्वपूर्ण गाव जाता है। वर्ल्ड ट्रेवल्प एप्ड दूरिज्य कौन्सित, बुसेल्स के 
अपुसार 7995 में पर्यटन उद्योग का अशदान विरव के कुल राष्ट्रीय उत्पाद (जी एन पी, का 
409 अविशव होगा तथा यह उद्योग 27 2 करोड व्यक्तियों को ग्रेजपार प्रदान करेया। 
2905 तक यह सख्या बढकर 33 8 करोड हो जायेगी, जो कुल रोजगार का 70 श्रतिशत 
होगी, अर्थात्‌ अगली शवाब्दी में प्रत्येक 70 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पर्यटन से ऐेजगार 
आप्त करने वाला होगा । 


पर्यटन के रोजगार के महत्त्व को इस रूप मे भी समझा जा सकता है कि किसी 
उल्सादन उद्योग में 40 लाख रुपए विनियोजित करके हम 2 व्यक्तियों को रोजगार के 
अवस्नर जुटते हैं, जबकि पर्यटन के क्षेत्र में इतनी ही राशि विनियोजित कर हम 88 
व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं । जहा तक विदेशी मुद्रा के अर्जन का भ्रश्न है, 
भारत ने 994-95 में पर्यटन के माध्यम से 7,374 करेड रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित 
की | विदेशी मुद्रा की दृष्टि से पर्यटन तीसरा स्थान रखता है, लेकिन पर्यटन के बढते 
महत्त्व को देखते हुए अगले दो वर्षों में ही इसे दूसरा स्थान प्राप्त होने की सभावना है 
तथा सन्‌ 2000 तक 0 हजार कर्ेड रुपए के बग़बर विदेशी मुद्रा के अर्जन का लक्ष्य भी 
काफी पहले अर्थात्‌ 7997 में ही पूरा होने की उम्मीद है । आज विश्व के अनेक छोटे-बडे 
राष्ट्र मात्र पर्यटन के आधार पर ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सक्षम हो 
पाये हैं। इस प्रकार प्रत्पेक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्त्व बढदा जा रहा है। 


भारत पर्यटन की दृष्टि से एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रा माना जा सकता है। भारत 
की सुदृढ सस्कृति, अनूठी कला,गौरवमय इतिहास, यहा की स्वस्थ परम्पाए, भौगोलिक 
विविधग़ए आदि पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी क्षमता रखते 
हैं। पर्यटकों को देने की दृष्टि से हमारे देश में इतनी अधिक क्षमता है जिसकी एक 
पर्यटक कल्पना भी नहीं कर सकता है। हिमालय को बर्फ से ढकी पर्वत भालाए, थार के 
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तपते हुए रेगिस्तान, शाद एवं हजारों मौलों तक फैला विशाल ममुद्रतट इन सभौ का 
संगम भारत में ही सभव है । ताजमहल, कुतुवमीनार, अजन्ता-एलोरा जैसे अनेक कला व 
कार्गीगर्ी से भरपूर स्मारक, किले एव मन्दिर इत्यादि हमारा गौरवमय इतिहास दाने में 
सक्षम हैं। रामायण एवं गाता के मस्कारों वाली यह घरती जिसने जैन व बौद्ध जैसे धर्मों 
को जन्म दिया है निश्चित रूप से सास्कृतिक रूप से भी बहुत अधिक घनादय है । इसके 
अविरिक्त वीज त््यौहारों, सगीव एव नृत्य से जुडे लोगों की जीवन-शैली हमारी स्वस्थ 
परम्पण को दर्शाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतना सब कुछ होने के चावजूद 
हम पर्थटन को उन ऊचाइयों पर नहीं पहुचा पाये, जहा हम पहुचने की क्षमव रखते हैं । 
इतनी अधिक पर्यटन क्षमताएं रखने वाला भारत पर्यटन की दृष्टि से मत्त््वपूर्ण विश्व के 
अ्मुख 20 राष्ट्रों ये भी अपना स्थान नहीं रखता है । विश्व के अनेक छोटे राष्ट्र जैसे टकों, 
थाइलैण्ड, हामकाग, सिंगापुर, मलेशिया इस दृष्टि से भारत से कहाँ आगे हैं। यदि भारत 
आने वाले विदेशी पर्यटकों की सख्या पर दृष्टिपात करें तो निम्न आकडे भी उत्मारवर्धक 
नहीं माने जा सकते हैं-- 





वर्ष लक्ष्य वार्स्ताविक पर्यटक अपयमन 
7992 93 49 लाख 48 लाख 
7993-94 20 लाख ]8 लाख 
3994 १5 22 लाख 39 लाख 


इस प्रकार उपरोक्त आक्डे द्शाठे हैं कि भारत में पर्यटक आगमन में लगभग 4 
प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। जबकि एशिया के ही अन्य राष्ट्रों में वृद्धि की यह दर 5 
प्रतिशत मे 20 प्रतिशत तक है । इस प्रकार सन्‌ 2000 तक 50 लाख पर्यटकों का लक्ष्य भी 
सन्देदात्मक प्रतीत होता है । भारत में पर्यटन का घामी गति से विकास यह दर्शाता है कि 
अभी तक भी हम पर्यटन के महत्व को पूरी तरह से समझने में असफल रहे हैं,इसी कारण 
से इस क्षेत्र में आने वाली विभिन्‍न बाधाओं को तत्परता से दूर नहीं किया डा सकवा है । 


भारतीय पर्यटन उद्योग की प्रपुख वाधाएं 

आज भारतीय पर्यटन उद्योग विभिन्‍न वाघाओं से असित है । पर्यटन से सम्बन्धित 
आधारभूत ढाचे जैसे होटल, ट्रामपोर्टेशन का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। 
इक: आत्ि्बिक पर्फय्य फेल्टरें, पए झाबए्णक- पुरी कर्जे, चप आाणाद है ५ पर्यफरया: दोस्त 
अथवा ठहरने की सुविधा को लें । विगत वर्ष अनेक बडे दूर आपरेटरों को भारत पर्यटन 
का कार्यक्रम मात्र इस आधार पर रद्द करना पडा कि यहा ठहरने के लिए होटलों की कमी 
है । निप्न सारणी भारत व एशिया के कुछ अन्य राष्ट्रों में कमरों की उपलब्धता को दर्शावी 


है-- 


आरतीय पर्यटन उद्योग. 77 

















राष्ट कमरों की उपलब्धता 
पिंगापुर 27029 
मलेशिया 67 005 
चाईलैण्ड 27237 
भारत 49 068 

भारत में महानगरों में कमरों की उपलब्धता निम्न प्रकार है-- 

शहर कमरों की उपलब्धता 
दिल्ली 6722 
बम्बई 8638 
मद्रास 47] 
कलकत्ा 252 





एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 45 000 कमरों की और आवश्यकता है। 
विगत दो तीन वर्षो में एक नया आयाम और विकसित हुआ है जिसके कारण होटलों की 
कमी बहुत अधिक अनुभव की जाने लगी है । उदारीकरण एव मुक्त व्यापार के इस युग 
में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के कारण भारत आने वाले व्यापारिक पर्यटकों की 
सख्या में अत्यधिक वृद्धि हुईं हे । इस कारण से पर्यटन की दृष्टि से खाली समझे जाने 
वाले समय (अप्रैल से सितम्बर) में भी होटलों में कमरों की उपलब्धता नहीं रहती है 
फलम्वरूप परम्परागत पर्यटकों द्वारा पहले से आरक्षण के बावजूद उन्हें ठहरने का उचित 
स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है । महानगरों में स्थित बडे बडे होटल भी परम्परागत पर्यटकों 
के स्थान पर व्यापारिक पर्यटकों को अधिक महत्त्व देने लगे हैं। इसी नये आयाम के 
कारण होटल मालिकों एव टूर आपरेररों तथा ट्रेवल ऐजेन्टों से समन्वय में बाधा उत्पन्न 
होने लगती है। होटल मालिक होटलों की कमी के कारण व्यापारिक पर्यटकों से 
अधिक-से अधिक राशि वसूलने की प्रवृत्ति रखते हैं, फलस्वरूप वह टूर आपरेटरों एव 
ण्जेस्सी को अग्रिम रूप में किएया आदि बताने में विशेष रुचि नही लेते हैं। इस कारण 
दूर आपरेटर एव ट्रैवल एजेन्सियों को अग्रिम बुकिंग करने में कठिनाई का सामना करना 
पडता है। कई बार बताई गयी दर में परिवर्तन भी विषय परिस्थिति उत्पन्न कर देता है । 
इन सभी बातों से विदेशी पर्यटकों के मन में भारत के प्रति एक गलत प्रभाव पडता है । 


भारतीय पर्यटन उद्योग में ट्रासपोर्टेशन अथवा यातायात दूसरी प्रमुख समस्या है । 
पर्यदन की दुष्टि से, बा़ु रेल, तथा सडक परिवहन किसी, की, भी, सेव्यए सतोएकलक नडही, 
मानी जा सकती हैं । प्रमुख पर्यटन स्थलों का वायुमार्ग से जुडा न होना, गतव्य स्थानों के 
लिये सीमित उडानें, हवाई अड्डों पर सुरक्षा व अन्य कारणों से लगने वाला समय, 
निर्धारित समय से देरी से उडान आदि प्रमुख समस्याओं का आये दिन पर्ययरकी को 
सामना करना पडता है ! रेलों में अत्यधिक भीड भाड, आरक्षण भें असुविधा, रेलों का 
देरे से चलना रेलीं में आरामदायक सफर का अभाव आदि अनेक समस्‍यायें पर्यटकों पर 
एक त्तिकूल प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार सडकों का खराब रख रखाव आरामदायक 
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बसों व कारों का अभाव द्वुतगामी सेवाओं का अभाव आदि सडक मार्ग की प्रमुख 
स्पस्यायें हैं जिनका एक आम पर्यटक को सामना करना पडता है। इस प्रकार हमारी 
यातायात व्यवस्था पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल नहीं मानी जा सकती है । 


इनके अतिरिक्त और भी अनेक अनगिनत समस्याए हैं जो पर्यटकों के मन में एक 
खीझ उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिये होटल में रुचिकर भोजन का न मिलना, होटल 
में आवश्यक सुविधाओं का अभाव, पर्यटन स्थलों पर व्याप्त गदगी व दूषित वातावरण, 
योप्य एवं अनुभवी गाइडों का अभाव, ट्रैवल एजेन्सें अथवा गाइडों द्वारा पर्यठकों की 
ठगने की प्रवृत्ति, विदेशी-मुद्रा परिवर्तन में कठिनाई आदि अनेक समस्‍यायें हैं जिन पर 
अविलम्ब चिंतन कर इनके समाधान की आवश्यकता है । 


नवीनतम प्रयास एवं सुझाव 

पर्यटन के बढते महत्त्व को देखते हुए इसकी समस्याओं के अविलम्ब समाघान हेतु. 
पर्यटन मत्रालय द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके मिकट भविष्य में अच्छे 
परिणाम प्राप्त होने की सभावना है। होटलों की कमी को देखते हुए निजी उद्यमियों की 
भागीदारी से नये होटलों के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अनेक 
विदेशी होटल श्रखलाओं व अप्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर होटल 
निर्माण के कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

यातायात व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से हवाई अड्डों के विस्तार और 
आधुनिकीकरण, विमान सेवाओं की सख्या में वृद्धि,सडक और रेल परिवहन के विस्तार 
के सम्बन्ध में अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। पर्यटन मत्रालय के अनुसार जून 
996 तक देश में 20 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे तैयार करने का आवधान हैं ! विमान 
सेवाओं के विस्तार की दृष्टि से मरकार ने निजी विमान कम्पनियों को भी आन्वरिक 
उडान की अनुमति प्रदान की है | इसके अतिरिक्त चार्टर विमान सैवा भी देश में आरभ 
की गयी । वर्ष 4994 में भारत में 980 चार्टर उडानें आर्यी जबकि 4993 में यह सख्या 605 
उडानें थी। एक अनुमान के अनुसार इन अतिरिक्त प्रयासों एव विदेशी कम्पनियों को 
अधिक उडारनों की अमुमति देने से साल भर में ।2 लाख अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। 


विदेशों में भारठ की छवि के नये रूप से प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में भी हाल में 
विदेशी दूर आपरेटरों के साथ मिलकर पर्यटन मत्रालय ने अनैक निर्णय लिये हैं। भारत 
को छवि एक अत्यधिक “वहन करते योग्य गतव्य स्थान के रूप में प्रदर्शित करने का 
प्रयास किया गया है । एक निर्धारित बजट में एक विदेशी पर्यटक जहा यूरोप में मात्र 6 
दिन व्यतीत कर सकता है वहीं इतने ही बजट में भारत में 2 दिन व्यतीत कर सकता है। 
इसके अतिरिक्त विदेशों में भारत के सम्बन्ध में प्लेग, मलेरिया, साम्त्रदायिक दर्गो आदि 
के सम्बन्ध में जो प्रान्तिया व्याप्त हैं उन्हें भी प्रभावशाली ढग से दूर करने का प्रयास 
किया जा रहा है । 
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उपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त और भी अनेक सुझाव हो सकते हैं जो हमारे पर्यटन 
उद्योग को प्रोत्साहित करने में कारगर माबित हो सकते हैं । आज भारत आने वाले 90 
प्रदिशठ पर्यटकों का आगमन दिल्‍ली अथवा वम्बई के माध्यम से होता है । इन दोनों ही 
शहरों में व्यापारिक पर्यटकों की भरमार रहने के कारण परम्परागत पर्यटकों को ठहरने की 
अमुविधा रहती है। अत इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि भारत में नवीन 
प्रवेश द्वार विकसित किये जाए। 

होटलों की कमी को देखते हुए हमें घर्रो में ठपलब्ध अतिरिक्त कमरों के प्रयोग की 
योजना 'पेड्ग गेस्ट” को और अधिक आकर्षक बनाना चाहिये। अनेक राष्ट्रों में यह 
योजना अत्यधिक लोकप्रिय साबित हो रही है। 

“ैल्ेस ऑन व्टील्स' के समान निजी उद्यमियों एबं रेल मत्रालय के सहयोग से 
अनेक रेलें चलाई जा सकती हैं। इससे जह्य एक ओर पर्यटन स्थल का विकास होगा 
वहीं दूसरी ओर ठहरने की समस्या का भी समाधान हो सकेगा । 

किसी पर्यटन स्थल के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वहा 
के स्थानीय लोगों को भी पर्यटम से जोडा जाए। पर्यटन विकास के लिए स्थानीय 
ससाधनों का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिये। 

टूर आपरेटररों व गाइडों के द्वारा पर्यटकों को ठगने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के 
लिए कारगर प्रयास की आवश्यकता है । इम सन्दर्भ में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटन 
मंत्रालय द्वारा ऐसी दुकानों का सचालन किया जाता चाहिए जहा से पर्यटक खरीददारी 
आदि कर सकें । 

पर्यटन क्योंकि राज्य के क्षेद्रधिकार के अतर्गठ आने वाला विषय है अत इस सम्बन्ध 
में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जावी है कि वे पर्यटन को भ्रोत्साहित करने के लिए 
विलाप्िवा कर में कमी करेंगी । अनेक राज्यों में आज भी कुल बजट राशि का एक प्रतिशत 
में भी कम पर्यटन पर व्यय किया जाता है,अत इसमें भी वृद्धि की आवश्यकता है । 


निष्कर्ष 

विगत तीन दशर्को से तीद्र गति से पर्यटन उद्योग का महत््व बढ रहा है तथा आने 
वाले समय में यह विश्व का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्यम होगा। अब आवश्यकता इस 
बात की है कि हम इस उद्योग के महत्व को समझें | जहा तक पर्यटन की दृष्टि से भारत 
का प्रश्न है यह बात निसन्‍्देट कही जा सकती है कि हमारे देश में पर्यटन विकास की 
व्यापक सभावनाए हैं। जरूरत मात्र इस बात की है कि हम इस उद्योग में आने वाली 
कठिनाइयों पर गभीरतापूर्वक विचार कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। आवश्यकता 
पर्यटन के मम्बन्ध में सही दिशा निर्देशन व नीति निर्माण की है, आवश्यकता “पर्यटकों 
का स्वर्ग भारत' के सपने को साकार करने की है । छ 
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भारत में पचायतें लोकतत्र की जननी रही हैं । यदि देखा जाए तो लगभग दो हजार 
वर्ष पूर्व पचायतों का वर्चस्व अपनी चरम मीमा पर था। परतु धीरे-धीरे इन सस्थाओं के 
कार्य-कलापों में खिसमतिया आने लगीं और लोकतत्र की नीव पर बनी पचायतें बश 
धरोहर बनने लगीं। देश में पचायतों के प्रति विश्वाम के पतन का यही मुख्य कारण 
था! 


स्वतज्ता के बाद हमारी सरकार ने इन्हें पुन सक्रिय और सशक्त बनाने के निरतर 
प्रयास किए हैं । योजना आयोग ने 957 मे बलववराय मेहता समिति गठित की जिसकी 
मिफारिशों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमत्री प जवाहरलाल नेहछ ने 2 अक्तूबर, 
959 को पचायती राज की तीन स्तरीय ढाचे को घोषणा की थी | परतु वित्तीय शक्त्तियों 
के अभाव में सह प्रणाली सार्थक न बन सकी | मन्‌ 978 में अशोक मेहना समिति ने 
पचायतों की आर्थिक म्थिति को सुधारने हेतु कुछ सुझाव दिए जो अगीकार न हो मक्ते 

लगभग ॥0 वर्ष बाद तत्कालीन प्रधानमत्री श्री गुजीव गाधी मे एक बार फिर 
पचायतों को अस्तित्व में लाने और उन्हें सुदृढ़ बनाने का बीडा उठाया परतु उनके 
कार्यकाल में भी संविधान सशोधन पारित न किया जा सका । कांग्रेस सरकार के मत्ता में 
आते ही प्रघानमत्री श्री पी वी मरसिम्ह राव के अथक प्रयासों का ही परिणाम रहा कि 
73वा संविधान सशोघन अधिनियम लागू हो गया। देश के सभी राज्यों में पचायत्तों के 
चुनाव हुए और लोकठात्रिक ढग से चुनी हुई पवायतें अस्तित्व में आ गई हैं । 

मविधान सशोधन के अनुरूप पचायतों को अधिकार दिया जाना, उन्हें निश्चित 
कार्यकलापों को जिम्मेदारी सौपे जाना ओर इन कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें पैसा 
दिया जाना, उन्हें सुदृढ़ और सक्रिय बनाने के लिए नितात आवश्यक है अन्यथा पिछले 
तोन बर्षे से किए गए प्रयास भी पिछले प्रयासों को भाति निरर्थक हो जायेंगे ! प्रधानमत्री 
ने यह जरूरी समझा कि इस सवध में देश के कोने-कोने से पचायतों के अध्यक्षों को 
राजधानी में बुलाया जाए, उनको कठिनाइयों को सुना जाए, उन्हें उनके कर्तव्यों और 
अधिकारों की जानकायी दी जाए तथा उन्हें वित्तेय शक्तिया सौंपी जाए। 


82. यीवषछो 


9 व 0 अक्‍नूवर, 995 क्ये राप्ट्रपिवा महात्मा माधी को 25वों जन्म शवाब्दी 
समाणेह के अग के रूप में देश के पचायत अध्यक्षों करा एक सम्मेलन नई दिल्‍ली के 
इंदिस गाधी स्टेडियम में आयोडिद हुआ जिसे राष्ट्रपति डॉ शकर दयाल शर्मो, 
बत्कालीन प्रधानमत्रो श्री पी वी नरमिम्ह राव, ग्रामीण क्षेत्र व रेजगार मत्री डॉ जगनाथ 
मिश्र,कृषि मद्री डॉ बलसम जाखड, मानव ससाधन विकास मद्री श्री माधघवराव सिंधिया, 
कल्याण मत्री श्री सौचाराम केसरी, पर्यावरण एवं वन णज्य मत्री श्री राजेश पायलट, जल 
समसाघन मत्री श्री विद्याचरण शुक्ल, ग्रामीण क्षेत्र एव येजयार राज्य मत्रो श्री उत्तमभाई 
एच पटेल, श्री विलास मुत्तेमवार, कर्नल राव गम सिंह एवं प्रसिद्ध समाजसेवो एव 
गाधीवादी श्री बीड़ी पाडे आदि नेठाओं ने सम्बोधित किया । 

सम्मेलन में उपस्थिव सभी राज्यों के पचायत अध्यक्षों का स्वागत करवे हुए डॉ 
जगन्नाथ मिन्र ने प्रतिनिधियों से कहा कि आप लोगों के यहा बुलाने का हमार आशय 
आपकी कठिनाइयों को सुनना, उनका हल निकालना और आपकी अपने कार्यों और 
अधिकारों ठथ्या विच्चय शक्तियों के बारे में जानकारी देना है । इसके वाद पाच विषयों 
पर अलग अलग झुप बनाए गए | ये पाच विषय थे 

4. पचायठी यज सम्थाए अधिकार एव कार्य 

2. योजना के विकेन्द्रीकरण में पचायठों की भूमिका 

3 आमीण विकास कर्मर्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रचार प्रसार 

4 नीति एवं योजना बनाने वालों, प्रशासकों एव पचायत प्रविनिधियों के बीच 
सहयोगी परिचर्चा 

5 सामाजिक सगठन में पचायदों को भूमिका 


पचायतों के माध्यम से मजबूत भारत के निर्माण का आह्वान 
ग्रामीण क्षेत्र एव येजगार मत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र ने सम्मेलन क्ये सम्बोधिद करवे 
हुए कहा कि पचायती राज महात्मा गाथी क्ये प्रिय था। हमारे पूर्व प्रघानमत्री स्वर्गीय 
शजीव गाधी ने इस विषय में क्ाफ़ो काम कराया। हमारे ठत्कालीन अघानमत्री श्री 
नस्भिम्ह राव जी के नेतृत्व में मजबूत पचायदी राज की स्थापना करने क्र स्वप्न साकार 
लिया गया, है. ५ इसके जिलए यह देखा या सत्ता, आएगी, सहेगए, ६ 
पफवें संविधान सशोधन के जरिए जो सबसे महत्त्वपूर्ण वाें हुई हैं वे हैं पचायतों में 
अनुमूचिव जावियों और जनजावियों के लोगों के लिए आरक्षण। इसके अलावा 
महिलाओं के लिए भी 30 प्रतिशव सोटे आरक्षित क्ये गई हैं। इस प्रकार पचायवों के 
काम-काज में वर्तमान केन्र सरकार ने पहली बार दलितों और महिलाओं को 
सम्मानवनक भागोदारी को ठय किया है । 


केद्र मरकर ने गावों के विकास के लिए विशाल घनराशि तय की है। इस साल 
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यह 7,700 करोड रुपये तक पहुचा दी गई है। आठवीं पचवर्षीय योजना में इसके लिए 
विशाल धनणशि यानी 30,000 करोड रुपये की व्यवस्था है ! इसमें से पचायती गज की 
व्यवस्था पर काफी बडी राशि खर्च की जायेगी । 

डॉ मिश्र ने बताया कि अभी हाल ही में तीन नयी योजनाए शुरू की गई हैं और इन 
पर अमल का अधिकार भी पचायतों को दिया गया है। ये योजनाए हैं राष्ट्रीय 
सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था 
और प्रामोण म्रुप इश्योरेंस स्कीम । 

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की तीन प्रमुख मर्दे इस प्रकार हैं-- 


(क)65 साल या उसके ऊपर के बेसहाया गरीब लोगों के लिए 75 रुपये प्रति माह की 
सहायता । 
(ख) गरीब परिवार के रोटी कमाने वाले की अचानक स्वाभाविक मौत पर 5,000 रुपये 
की और दुर्घटना में मृत्यु पर 0,000 रुपये को एक मुश्त सहायता । 
(ग) गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए दो बच्चों तक तीन तीन सौ रुपये की प्रसूति 
सहायता और साथ में प्रसव के बाद के सारे लाभ भी । 
इन योजनाओं पर आवेदन लेने, उन पर सिफारिश करने, बच्चों के लिए भोजन 
तैयार करने आदि का पूरा काम पचायतें ही करेंगी | बीमा की किस्तें लेने और जमा करने 
तथा दावों के निपटान कराने का काम भी पचायतें हो करेंगी । अतत ससाथनों, सत्ता 
और अधिकार पर नियत्रण के साथ साथ प्रशासनिक ठपायों और कोषों से पचायती राज 
सस्थायें मजबूत होंगी और लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनेंगी । 


पचायते लोगो का विश्वास जीते 

ग्रामीण क्षेत्र एव रोजगार शज्य मत्री श्री उत्तपाई एच पटेल ने सम्मेलन में उपस्थित 
पचायत अध्यक्षों का स्वागत करते हुए कहा कि दो हजार वर्ष से भी अधिक समय से 
हमारे देश में किसी न किसी रूप में पचायती राज व्यवस्था विद्यमान रही है। अतीत 
काल की पचायती यज व्यवस्था के उदाहरण हमें वाल्मीकि रामायण, महाभारत, कौटिल्य 
के अर्थशार में मिले हैं । सष्टूपिता महात्मा गाघी जी ने पचायतों के माध्यम से जनतत्र के 
विकेन्रीकरण पर सबसे ज्यादा जोर देकर भ्राम स्वराज 'को सर्वोत्तम माना। अब जबकि 
तत्कालीन प्रधानमत्री श्री पी वी नरसिम्ह राव के अथक प्रयासों के बाद महात्मा गाधी जी 
का भाम स्वराज का सपना साकार हुआ है, महात्मा गाधी को 25वीं जयवी के 
शुभ अवसर पर इस समारोह का आयोजन उनको सबसे बड़ी श्रद्धाजलि होगी । आज के 
शुभ अवसर पर यहा उपस्थित हम सब लोगों का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि 
महात्मा गाघी के 'प्राम स्वगज' के सपने को देश के कोने कोने में सही रूप में साकार 
करने के लिए दृढ़ सकल्प सें और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गाव के लोगों को इस 
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अभियान में एक जुम्बिश के रूप में जोड़ें 


श्री पटेल ने कहा कि आदरणीय भ्रधानमत्री ने आठवीं पचवर्षोय योजना के लिए 
ग्रामीण विकास हेतु 30,000 करोड रुपये की राशि आवटित की है जो कि पूर्व पचवर्षीय 
योजना की तुलना में कहीं अधिक है । यह भी ठय किया गया है कि गयैबी की रेखा से 
नीचे जीवन बिता रहे लोगों के लाभ के लिए जवाहर रोजपार योजना, इन्दिय आवास 
योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के लिए 
जिलों तथा पचायतों को सीधे राशि दी जाए। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि 
गरीबी उन्मूलन के सभी केनद्धीय प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हमारी पचायतों 
को महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाए। श्री पटेल ने कहा कि हाल ही में प्रधानमत्री ने यह 
निर्णय लिया है कि गरीबों के लिए शुरू की गई ठीन नई योजनाओं अर्थात्‌ शष्टीय 
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए पोपाहार कार्यक्रम एव 
ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक जीवन बीमा योजना के कार्यान्वयन में भी पचायतें महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभायेंगी। 


राज्य सरकारे पचाग्रतों को अधिक जिम्मेवारी सौपि-कर्नल राव राम सिंह 

म्रामीण क्षेत्र और रोजगार राज्य मत्री कर्नल राव राम सिंह ने कहा कि पचायती गज 
सस्थाओं को भागीदारी से सरकार की विकास योजनाओं को सफल बनाने में सहायता 
मिलेगी | शज्य सरकारों को चाहिए कि वे पचायदी शज भ्स्थाओं को 'शक्तिया प्रदान 
करें। गाव में सरकार द्वारा मुहैया कययी जाने वाली सभी सेवाओं जैसे--कृषि, 
पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा का पर्यवेक्षण पचायत द्वारा हो कराया जाना चाहिए। ग्राम 
कर्मचारियों को वेतन भी पचायत द्वारा ही दिया जाना चाहिए मुझे विश्वास हे कि इसमें 
जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा । 


प्रचायते गाव के विकास कार्यों पर पेनी निगाह रखे--मुत्तेमवार 

ग्रामीण क्षेत्र एव रोजगार राज्य मत्री श्री विलाम मुत्तेमवार ने कहा “आठवीं योजना 
में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य गाव के गरीब लोगों को 
स्व रोजगार, मजदूरी रेजगार तथा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के जरिए रोजगार तथा आय के 
साधन उपलब्ध कराना है। सरकार का यह प्रयल है कि इस सदी के अत तक सबको 
रोजगार मिले। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमने ऐसे कई कार्यक्रम चलाये हैं जो विशेष 
रूप से समाज के उपेक्षित वर्गों और पिछडे क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किए मए हे 
अनुमूचित जातियों, जनजातियों ,महिलाओं और कमजोर वर्गों के हितों को इन कार्यक्रमों 
में विशेष सरक्षण दिया गया है ।” 


“स्व ग्ेजगार कार्यक्रमों के तहव हमने एक समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाबा हे 
जिरूका लक्ष्य चयन किए गए ग्रामीण परिवारों की आमदनी को बढाकर गरीबी की रेखा 
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से उन्हें ऊर उठाने में मदद करना है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वित्तीय सस्याओं द्वारा 
सरकारी सहायदा और ऋण के माध्यम से लक्षित समूह को लाभकारी सम्पदा और 
निदेशों के रूप में मदद दी जायेगी ।” 


अवमें श्री मुत्तेमवार ने पचायत प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि 
स्वग्ेजगार के इन सभी कार्यक्रमों में पचायतों को महत्तपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्हें 
यह मुतिश्चित करना है कि योजनाओं से लाघ पाने वालों की सही सही पहचान की 
जाए। पचायवें यह काम प्राम सभाओं की खुली बैठकों में करें । वे यह भी सुनिश्चित 
करें कि ऐसे लोगों को जो कुछ भी दिया जा रह हो वह अच्छी क्वालिटी का हो। 
पचायठों को चाहिए कि वे समय-समय पर और हर स्वर पर कार्यक्रम की प्रमति की 
ममीणा करें तथा उनके क्रियान्वयन पर पैनी नजर रखें । ऐसा कस्के ही वे जमीनी स्तर के 
विकाम को मुनिश्चित कर सकती हैं । 


सम्मेलन की सिफारिशें 

चुताव--जहा कहीं पचायतों का गठन न्‌रीं हुआ है बहा चुनाव तत्काल कराये जाने 
चादिए। 

मुपुर्ददी--पचायतें गठित करने के बाद उन्हें कार्यशील बनाने के लिए पर्याण 
शक्निया,कार्य और वित्तीय मुपुर्दगी के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। 

विनीय सहायता-केवल विपयों को हस्तातरित कर देने से पचायनें तय तक सक्षम 
नहीं बन सकती जब तक कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय महायता न दी जाए। इसलिए राज्य 
वित आयोग की सिफारिशें मिलने तक पचायती राज सस्थाओं को पर्याप्त धनराशि दिए 
जाने की तत्काल आवश्यकता है । 

सापगें को जुदगा--अपने स्वय के समाषन जुटाने के लिए पचायतों को अधिकार 
दिए जाने चाहिए और उन्हें गतिशील बनाया जाना चाहिए। 

प्रशायन को सुदृढ़ वराना--पचायतों को सौंपी गई जिम्मेदारियों और निधियों को 
अधिक मात्रा में प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उन्‍हें ग्रशासनिक और 
उकतीकी तौर पर सुदृढ बनाया जाए। कर्मचारियों के सभी पद भरे होने चाहिए। ग्राम 
पचायद अधिकारियों एव कर्मचारियों का एक अलग सवर्ग बनाया जाना चाहिए। 

पचायतो के चुने प्रतिनिधियों एव अधिकारियों के यीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्य-- पचायतों के 
चुन हुए प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के सोहार्दपूर्ण ठरीके से काम करने को स्वस्थ 
फरम्पग का विकास करना चाहिए तथा नई व्यवस्था को प्रभावशाली ढग से कार्यान्विव 
करने के लिए एक-दूमरे की भूमिका के मम्मान करने की भावना होनी चाहिए। 

प्रशिक्षण एवं जागह्कता सुवत्ू-पचायवतों के नव निर्वाचित सदस्यों को अपनी 
ध्रमिक से पूर्ण परिचित कराने के लिए उन्हें सूचना एवं शिक्षा के माध्यम से अपनी नई 
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जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनाया जाना चाहिए । इसके लिए समस्त सचार माध्यमों को 
प्रयोग किया जाना चाहिए। जागरूकता सृजन को यह प्रक्रिया निरतर चलती रहनी 
चाहिए। इस सबध में भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है कि उन तक सभो सूचना 
पहुचे। 

स्थायी समितिया--उपयोगी और शीघ्र निर्णय लेने वथा सामाजिक और आर्थिक 
विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए पचायतों 
को स्थायी समितिया गठित करनी चाहिए) इन समितियों में महिलाओं, अनुसूचित 
जातियों और जनजातियों को शामिल किया जाना चाहिए। 


जिला आयोजन--सामाजिक- आर्थिक आवश्यकताओं और ससाधनों को उपलब्धता 
को ध्यान में रखते हुए जिले की योजना बनाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जानी 
चाहिए। 

ग्राम सभा-म्राम सभा को एक प्रतिनिधि जनतत्र के मच के रूप में सुदृढ किए जाने 
की आवश्यकता है। इनकी बेठकें नियभित रूप से होनी चाहिए और उनमें विकास 
कार्यों से सबधित विभिन्‍न विपर्यो पर विचार होना चाहिए प्राम सभा में स्थानीय लोगों 
को मूलभूद आवश्यकताओं पर चर्चा होनी चाहिए और इसे लोगों की आकाश्षाओं की 
पूर्ति हेतु कार्य करना चाहिए। ग्राम सभा को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का 
चयन करना चाहिए। 

पारदर्शिता--पचायतों को स्वशासी सस्थाओं के कार्यों में लोगों के विश्वास को 
सुदृढ करने में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। 

उपेक्चित समूहो के प्रति सकारात्मक कार्यवाही--पचायतों को यह सुनिश्चित करना 
चाहिए कि समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य घारा से जोडने के लिए विकास कार्यों को 
तेज किया जाए और उन्हें इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जाए। पचायतों 
को विशेष रूप से इन वर्गों के प्रति होने वाले सभी प्रकार के शोषण और भेदभाव को 
समाप्त करने तथा विकास के लाभों का समान वितरण करने के लिए कार्य करता 
चाहिए। 

सामाजिक भागीदारी--पचायतों को सामाजिक विकास, विशेष रूप से साक्षरता, 
स्वास्थ्य, महिला एव बाल कल्याण कार्यक्रम आदि के लिए लोगों को सगठित करना 
चाहिए। 

ग्रामीण विवादों का निपटान--प्रामीण स्वर के विवादों के समाधान में पचायतों की 
भूमिका होनी चाहिए | यदि सभव हो तो ग्राम पचायवों को न्यायिक शक्तिया दी जाए! 
इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और गावों पर एक सामाजिक दायित्व भी आयेगा। ग्राम 
पचायतों को विगत में चल रही श्रणाली को गहन समीक्षा करने के बाद गार्वों में न्याय 
दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए । इससे पचायती राज प्रणाली की प्रतिष्ठा 
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बढ़ेगी और गावों के दैनिक कार्यों में उनका महत्त्व बढेगा । 


भूमि सुधार--पचायवें भूमि मुयार कार्यक्रम को सफल बनाने और सीमा से अधिक 
भूमि का उचित वितरण सुनिश्चित करे में प्रभावशाली भूमिका निभा सकती हैं। 


किला थ्रापीण विकास एजेंसियों का जिला परिफ्दों के साद सम्वक-जिला प्रामोण 
विकाप्त एजेंसियों का जिला परिषदों के साथ समन्वय होना चाहिए। जिला परिषदों के 
अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के पदेन अध्यक्ष होने चाहिए। 


गयदी उन्मूलन छार्य--आम पवायद स्वर पर सत्रालिव एव कार्यान्वित हो रहे सभी 
गरैबी उन्पूलन कार्य पचायदों के अधीन होने चाहिए ॥ 


लोकतत्र की रक्षा के लिए पचास लाख सिपाही तैयार 

सम्मेलन के महत्व को रेखाकित करते हुए तत्कालीन प्धानमत्री श्री पी वी नरसिम्ह 
शव ने कहा यों ठो ससद और विधान सभाओं में जनता के प्रतिनिधि एकव होते रहते हैं 
लेकिन सारे देश के प्रतिनिधियों का पचायदी राज अध्यक्वों के सम्मेलन में एक साथ 
इकट्ठा होना बड़ा ही दुर्लभ अवसर है । इसे नये इविहास की नींव बताते हुए उन्होंने कहा 
कि 947 में देश की आजादी के बाद भारव को क्येटि-कोटि जनवा को भी अर्थों में 
स्वराज प्राप्त हो रहा है । उन्होंने करा 

“हमारे सासद 800 के करुब हैं, दिल्ली में, पालियामेंट में और सारे राज्यों को 
सरकारों में, राज्यों की विधान मभाओं में, विधान परिषदों में । कुल मिलाकर उनकी 
गिनती बनती है पाच हजार जिनके आयार पर लोकतत्र इस देश में चल रहा है। आज 
पचायती गज के आने के बाद आप हिसाब लगाइये कि कहा पाच हजार, कहा पचास 
लाख | यानी पाच रजार पर पाच लाख रुए। ज्ो सौ गुना हुए, पचास लाख हुए ठो 
हजार गुना हुए। तो हजार शुना लोग आज तेयार हैं इस देश में, जिनकी दिलवस्पी 
लोकतत्र में बन गयी है। आज पचास लाख लोग तैयार हो जाएगे, अपना सिर कटवाने 
के लिए, इस लोकतत्र को बचाने के लिए।” 


लोकतंत्र की दिश्ा में महत्त्वपूर्ण शुरुआत 

आजादी के बाद देश में पचायठी राज श्रणाली की स्थिति का जिक्र करते हुए श्री 
नरसिम्द राव ने कहा कि 959 में जब यद प्रणाली लागू की गयो वो पचायत ममितिया 
आदि बनौं। लेकिन उनका स्वरूप कुछ ओर था। उनके नियमिद चुनाव च्ते कोई 
च्यवम्धा नहीं की गयी । कई राज्यों में ठो 47-]7 साल तक पचायवें बिना चुनाव के रहीं। 
स्वर्गीय राजीव गाधी ने इस कमजोरी को दूर करने के लिए पहल कौ और पचायती गज 
सस्याओं के चुनाव नियमित रूप मे कराने के लिए सविधान में सशोधन के लिए कदम 
ठठाया। सच्चे अर्थों में लोकतत्र के विकेनद्रीकरण की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण 
शुब्भाव थी । 
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वन्कालीन अघानमत्री ने कह्य कि विकास कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं जब 
लोग उनके बे में लामरूक हो दौर उनमें दिलचस्पी लें | गरैवी दूर करने के कार्यक्रमों 
का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,“ आपके गावों में जो काम होता है वह आप जिस खूबी 
से कर सकते हैं,ठस खूबो से में नहीं कर सकवा। आपके गाव में किसी गरोन को रक्षा 
करनी हो, मदद करनी हो दो यह कम्म आप बखूबी कर सकते हैं, मैं नहीं ।” तत्कालीन 
प्रधानमत्री ने यह बात स्वीकार क्ये कि माव में कौन व्यक्ति गरीब, निराश्रित और 
सहायवा का हकदार है, यह बात गाव के लोग बेहतर जानते हैं,। इस बारे में सरकार के 
पास जो सूचनाए सरकाी रिपोर्ट के रूप में आठी हैं,ठनमें गलती की गुजाइश रहदी है । 
हो सकवा है किसी नौजवान को गतती से वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगे। सेकित जब 
इम रह के कार्यक्रमों को जिम्मेदार पचायतों को सौंप दी जाएगी वो ऐसी गलदी को 
कोई सभावना नहीं रहेगी । इस तरह लोगों को पूरा न्याय मिल सकेगा। 


वत्कालीन प्रधानमत्री ने कहा कि अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद हम गरीबी दूर 
करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं । “इसका कारण यही है कि पैसा कहीं बीच में 
लोक होता चला जा रह्म है। आज हमें मालूम हो गया है कि पचायती यज एक ऐसा 
माध्यम है जिसके यरिए हम पैसा सही तरके से खर्च कय सकते हैं॥ जो इससे 
लाभान्वित होने वाले व्यक्ति है,मार्वों में उत ठक पैसा पहुचाने के लिए हमें एक माष्यम 
मिला है। पैसा पहुचाना हमारा काम हे। लेकिन जब सही आदमी को सही मदद 
मिलती है ठो वह सफलवा आपको रहेगी और आप ही के जरिए यह काम होगा। यह 
आपका इम्ठहान भी होगा और आपकी सफलता भी होगी ।7 


तत्कालीन प्रघानमत्री ने कहा कि नयी पचायव णज श्रणाली के वहव केन्द्र सरकार 
पचायवों को घन उपलब्ध कययेगी। ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे केन्द्र ओर 
राज्यों के बीच राजनीठिक मतभेदों के कर्ण पवायतों को धनसशि मिलने में कोई 
अडचन न आने पाये । उन्होंने इस मामले में दलगठ मतभेदों को भुलाकर कार्य करने को 
आवश्यकता पर भी जोर दिया । 


जये पचायठी राज कानून के ठहठ पचायतों की जहा अनेक अधिकार सौंपे गये हें 
वहीं उनके दायित्व भी बहुत बढ गये हैं। गावों के विकास, सामाजिक सुधार और 
गआरमीण क्षेत्रों में गरोवों दूर करने का महत्त्वपूर्ण उत्तदायित्व अब काफ़ी हद तक पचायर्वी 
पर आ गया है। इस कार्य में पूरी आर्थिक सदायदा देने का आश्वासन देवे हुए तत्कालीन 
प्रधानमत्री ने पचायत अध्यक्षों से यह सुनिश्चिद करने का आग्रह किया कि केन्द्र द्वाय 
उपलब्ध करायी जा रही धनराशि सही लोगों वक पहुचे। उन्होंने कहा कि “पचायद्तों के 
चरिए ममाउ-सुधार का काम बहुव अच्छे ठेके से कया जा सकवा है । अब यदि कीं 
किसी ने कोशिश नहीं कि तो मैं समझवा ह्‌ कि यह कोशिश की जानी चाहिए।.. हमारे 
देश में एक ओर विकाम हो रहा है, लेकिन विकास केवल सडक या उद्योग के कार्यक्रम 
तक नहीं रहा है । विकाम बहुच बडी चीज है, जिसमें इसान का दिमाग भी आठा है । यह 


महत्यायांधी का सपना साकारहुआ : 89 


न हो वो देश के विकास का कुछ मतलब नहीं है।" 

नयी पचायत राज त्रणार्ली को सफल बनाने में केन्द्र की ओर से हरत्सभव सहायता 
का आश्वासन देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पचायत अध्यक्षों से कहा' कि वे पूरी 
लगन से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटजाए। छा 
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पिछले चार वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को काया पलट हो गईं है । निलबित 

अर्थव्यवस्था की जगह उदारीकृत अर्थव्यवस्था और खुले बाजार की नीति ने देश की 
आशिक गतिविधियों को नई स्फूर्ति और जीवतता प्रदान की है। आर्थिक आकड़े इस 
बात का सकेत दे रहे हैं कि आने चाला कल और अधिक चमकीला होगा । 99.92 में 
09 प्रतिशत की समग्र आर्थिक वृद्धि की तुलना में 7994-95 में 5.3 भतिशत को दर होने 
की सभावना है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षिद निधि जो जून, 994 में मुश्किल से एक अरब 
डालर थी वह फरवरी 995 के मध्य तक 79.5 अरब डालर हो गई। निर्यात के डालर 
मूल्य में 99] 92 में हुई वास्तविक गिद्ववट को तुलना में 4993-94 में 20 प्रतिशत की 
वृद्धि की गई। विदेश व्यापार में चालू खाते का घाटा 4990-97 के लगभग 30 अरब 
अमेरिकी डॉलर को तुलना में घटकर 350 लाख अमेरिकी डॉलर रह गया। भुगतान 
मतुलन की स्थिति 3994-05 में और भी मजबूत हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में 5 
प्रतिशत भे अधिक वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और विदेशी 
निवेश में ठेजी से बढती दृद्धि खुद हो मारी कहानी कह डालते हैं । 

'इन सब स्थितियों की पृष्ठभूमि में कागज उद्योग राष्ट्रीय और अवर्राष्ट्रीय स्तर पर 
अपनी छवि चेरतर करने के लिए प्रयासरत्त है । सरकार द्वार पिछले बजट में दी गई कर 
रियायवों &त्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर समेत), पूजी बाजार में सुधार से ब्याज दर में कमी और 
अनेक कपनियों द्वारा समुद्र पार से वित्तीय ससाधनों की जुटाने जैसे प्रयास उद्योग की 
सेहत की दृष्टि से बेहतर मकेत हैं। इन सब प्रयासों व गठिविधियों से उद्योग को 
अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ पहुचमे की उम्मीद है । इन सब वर्थ्यों के परिभेक्ष्य 
में हम कागज उद्योग की स्थिति पर नजर डालेंगे । 


कागज उद्योग किसी देश का अत्यव मह््वपूर्ण एव आधारभूत उद्योग होता है प्रति 
व्यक्ति कागज के उपभोग से औद्योगिक,सास्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के क्षेत्र में 
प्रगति ओर विकास का अनुमान लगाया जा सकठा है। भारत में प्रति व्यक्ति कागंज का 
उपभोग विश्व के अन्य देशों की तुलना में अत्यत कम है। भारत में 32 किग्रा कागज 
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क्ले परदि व्यक्ति खपत है उबकि अत्यधिक विकसिद देशों में 200 कित्रा कागज को हरि 
व्यक्ति खपद है। 

देश में पहली मशानी कागज मिल 832 में पश्चिम बगाल में सेशमपुर में लगाई 
गई दथी। प्रथम पचवर्षीय योजना के शुरू में (950-5) एक लाख 6 हजार टन कागव 
क्र उत्पादन होता था जबकि 90,000 टन कागज का आयाव किया जादा था कागज के 
उत्पादन में दूसरी पचवर्षाय योजना से 990 के प्रारभ ठक वेजी से बढोदरी हुई, जब 
ऊआयाव कम होकर 60,000 टन रह गया और उत्पादन में भो 0 गुना वृद्धि हुई। दूसरे 
शब्दों में, वर्ष 7980 में कागज कर उत्पादन .42 लाख टन ठक पहुच गया। ठर्ष 985 
में 560 लाख टन, 990 में 9.56 लाख टन, और वर्ष 993 में 22.00 लाख टन और 
994 में 228 लाख टन दक कागज क्य उत्पादन पहुच गया । लेकिन कागज उद्योग की 
स्थापिव शमठा और क्षमग के वास्ठविक ठपयोग के बोच का अवर बढठा चला गया। 
दूसरे शब्दों में स्थापित क्षमता में वो लगावार वृद्धि होती गई जबकि श्षमवा के उपयोग में 
गिययवट होठी भई | ठालिका 4 से हम कागज उद्योग कर स्थापित क्षमता, उत्पादन और 
क्षमद्य उपयोग का अनुमान लगा सकते हैं-- 











रालिय्या] 
डदं स्दापित झमता 0 बिका 
हि (हाख वन #) (सात में 
१970 868 758 फ्र 
95 0.68 8.80 ध्ट 
4980 75 8 22 ख 
95 23% ७5860 66 
4790 30.49 7955 ध् 
क्शो 3438 223 0 
95 कऊडा 2200 ध् 
क्ख़्व 37.58 22॥8 ७छ 
शििल ह, :.... ...-... मममम्क निकली जमीन ्मटकम पनीर "यह रमन की जी: पक चर की पक जे जम की आन 
उद्योग की मौजूदा स्थिति 


इस समय देश में 380 कागज मिलें हैं जिनमें 27 बडी मिलें हैं जबकि 359 छोटी 
मिलें हैं। इन मिलों की कुल उत्पादन श्षमठा 37.90 लाख टन है जबकि उत्पादन 2268 
लाख टन हो रहा है । कुल स्थापित क्षमता में बडी मिलों का हिस्मा 34 प्रविशव है जबकि 
कुल उत्पादन का 44 प्रविशव बडी मिलों से आठ है। कुल मिलों में से 50 मिलों में 
उत्पादन 0.66 लाख टन हो रहा है जो कि उनकी स्थापित क्षमता का 29 प्रतिशत है। 
359 छोटी मिलों में से 447 मिलें अर्धाद्‌ 4) प्रविशव मिलें बद्र पडो हैं अधवा उनमें 
उद्ादन नहीं हो रहा है । यह स्पष्ट है कि उन मिलों में जहा वार्षिक उत्पादन 33 रृद्धारटन 
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में अधिक है,वहा मिलों की रूगणवा अधिक है । 


कच्चे माल के आधार पर इकाइयो का वर्गोक्ररण 

कच्चे माल के आधार पर कापज मिलों को मोटे तौर पर तीन भागों में बाय जा 
सकता है। ये हैं--(3) लकडी पर आधारित मिलें (2) कृषि उत्पाद पर आधारित मिलें 
और बेकार (अपशिष्ट) कागज पर आधारित मिलें । कुल 380 कागज मिलों में से [87 
मिलें (29 प्रतिशत) कृषि उत्पाद पर आधघारिठ हैं,24] मिलें (63 प्रतिशठ) अपशिष्ट 
कागज पर आधारित हैं जबकि शेष 28 मिले (8 प्रदिशत) लकडी (काष्ठ) पर आधारित 
हैं। 

तालिका 2 में विभिन्‍न उत्पादों पर आधारिव मिलों का वर्गीकरण किया गया है। 
तालिका में इनकी स्थापित क्षमता पर वास्तविक ठत्पादन को दिखाया गया है-- 


तालिका? 
वर्णीकरण झमता ख़मता उत्पादन उत्पादन 
(लाखटर)  (प्रत्मितमें)  (लाखट0) _ (प्रतिशत में) 
कृषि आधार 5553 304 669 म़्प्व 
बेकार वागज पर आधारित 9 अ&6 क्या २964 
लकड़ी पर आधारित 9 49 3820 8:83 4042 
379 000 2249 400 00 


तालिका से दो बातें स्पष्ट हैं--प्रथम,कृषि और बेकार कागज पर आधारित मिल की 
कुल क्षमता 62 प्रतिशत है और उत्पादन 23 43 लाख टन है जो कुल उत्पादन का 60 
प्रतिशव है । 


कागज मिलों का भौगोलिक विभाजन 

सस्या की दृष्टि से कागज मिलों के भौगोलिक विभाजन में अत्यधिक असमानता 
नजर आती है लेकिन क्षमता और उत्पादन की दृष्टि से यह असमानवा कम है । उत्तर में 
43 मिलें, पर्शिचम में 28 मिलें, दक्षिण में 65 मिलें और पूर्व में 44 मिलें हैं। स्थापित 
क्षमता की दृष्टि से उत्तर का 2!.66 प्रतिशत, पश्चिम का 29 68 प्रतिशत, दक्षिण का 25 03 
प्रतिशत और पूर्व का 23.63 प्रतिशत है ठत्पादन की दृष्टि से उत्तर का योगदान 22.60 
प्रतिशत, पश्चिम का 26 48 प्रतिशत, दक्षिण का 2972 प्रतिशत और पूर्व का 2.2 
अतिशत है। 

कागज ठद्योग की सर्वाधिक मत्त्तपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें 33,000 टन 
प्रतिवर्ष से कम उत्पादन करने वाली छोटी कागज मिलों की काफी बड़ी संख्या मौजूद 
है। ये छोटी मिलें मुख्यत कृषि या फिर बेकार (अपशिष्ट) कागज पर आयारित हैं। कृषि 
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आधारित मिलें लाभ उत्पादन पैमाने के लाभ से तो वचित रहती ही हैं, साथ ही 
प्रौद्योगिको और पर्यावरण समस्याओं के अलावा इनमें रूगणता का अनुपात भी ज्यादा 
रहता है । 


मांग विश्लेषण 

वर्ष 993-94 में कागज व गत्ता तथा अखबारी कागज की कुल अनुमानित माग 
29 0 लाख टन थी जिसमें कागज व गत्ते की माग 22 90 लाख टन थी जबकि अखबारी 

« कागज की माग 6 20 लाख टन थी अखबारी कागज के 202 लाख टन आयात समेत 

कुल आयात 2.50 लाख टन हुआ। हालाकि माण में कुल वृद्धि 5 प्रतिशत चार्पिक रही 
लेकिन उद्योग के विभिन क्षेत्रों में यह माय अलग-अलग थी। औद्योगिक उत्पादन में 
वृद्धि के साथ हो कागज उद्योग के औद्योगिक क्षेत्र को माग ने सास्कृतिक क्षेत्र की माग 
को पीछे छोड दिया । अखबारी कागज के क्षेत्र में विकास की दर समान और स्थायी बनी 
रही । 

सास्कृतिक क्षेत्र की माग 60 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत हो गई जबकि 
औद्योगिक क्षेत्र की माग 37 प्रतिशत से बढकर 50 प्रतिशव हो गई । औद्योगिक रूप से 
विकसित देशों में पैकिग क्षेत्र में कागज की सर्वाधिक माग रही, जैसाकि निम्न तालिका ३ 
में दर्शाया गया हैं 








तालिका3 
_ वर्ष सास्कतिक पेकिय [(प्रतिशतमें) _ विशिष्ट कार्य ऐतु __ 
4960<] 60 37 3 
4970 7 56 या उ 
4980-87 49 47 3 
4990-9 46 50 4 
]993 9५ 45 50 5 





निर्यात एवं आयात 

कागज उद्योग ने पिछले पाच वर्षों में निर्यात के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन (निष्पादन) 
किया है । 2989-90 को तुलना में 7993-94 में निर्यात में 7.5 गुणा वृद्धि दर्ज की गई है। 
हालाकि वर्ष 3993-94 में निर्यात में कमी आई। सभवव इसकी मुख्य वजह विश्व 
बाजार में मदी का होना था। पिछले पाच वर्षों के दौयन कागज उद्योग के निर्यात को 
तालिका 4 में दिखाया है | 

उत्पादन में निरतर वृद्धि की वजह से देश विभिन्‍न किस्मों के कागज व गचे वेः 
उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता के मुकाम पर पहुच चुका है। कुल घरेलू माग का 
सिर्फ 2 प्रतिशत ही आयात किया जा रहा है। यह आयाव भी कुछ विशिष्ट प्रकार के 
कागज के लिए हो रहा है जैसे मार्टपेपर, फोटो पेपर अधिक मजबूती वाला क्राफ्ट पेपर 
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फिल्टर पेपर, केवल और कल्डेंसर पेपर आदि | ठालिका 5 में पिछले चार वर्षों की 
आयाठ की स्थिति को दर्शाया गया है | 

















तालिका 4 
_... ॑र्ष__/?  . 5 €सल्व(करोड़ख्यये) छ-#« 
3989 90 7 
990-9 ११. ५ 
99 92 32.7 
3992 95 604 
4993-फ्रव 53.3 
«६ ८८ अनिल - -उ-न प>--ननन + 
तालिका5 
__ वर्ष _. सारा ॒ सल्य(करोइरुपये) 
990-97 46 700 १370.3 
399 92 अबरा 347.25 
4992 93 39 759 36.55 
-.7.898 _ ४ 3४487 _ 2650 | 


भात्रा की दृष्टि से पिछले चार वर्षों में आयात लगभग स्थिर रहा है। आयात मुख्य 
रूप से चीन, जापान, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन और सयुक्त राज्य 
अमेरिका जैसे देश से हो रहा है | 

जहा तक अखबारी वग्रगज के आयात का प्रश्न है, वर्ष 7993-94 में 202 लाख टन 
अखबारी कागज का आयात किया गया। देश को इसके लिए 290 08 कग्रेड रुपये की 
राशि अदा करनी पडी । चमकौले कागज की सपूर्ण जछरत जो कि लगभग 40,000 टन 
है,का आयात करना पडा ! 


भारत विश्व उत्पादन का सिर्फ 9 प्रतिशत कागज का उत्पादन करता है और 
मूल्य की दृष्टि से भारत का योगदान सिर्फ 0 87 प्रतिशत है जबकि भारत में विश्व को 
कुल आबादी के 6 प्रतिशत लोग निवास करे हैं। यूरोप का, जो कि विश्व की कुल 
आबादी का 20 प्रतिशत है, विश्व उत्पाद में 67.5 प्रतिशत योगदान है। भारत में कागज 
मिलों को औसत क्षमता 0,000 टन उत्पादन की है जबकि एशिया-प्रशात क्षेत्र के देशों 
की मिलों की औसत क्षमता 85,000 टन और यूरेप/ अमेरिका की 3 लाख टन तक है। 


समस्याएं 


भारत का कागज उद्योग सिर्फ क्षमता के मामले में ही पिछडा हुआ नहीं है बल्कि यह 
प्रौद्योगिकी, कच्चे माल, गुणवत्ता और पर्यावरण जैसी समस्याओं से भी घिरा हुआ है। 
उत्पादन के दौगन प्राप्त आतरिक और बाहरी लाभ मिल की स्थापना और ससाधन को 


96 : अपयम्रयूत वाजप्रेयां 


प्रौद्योगिकी के निर्धारण और उपयुक्त के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभावा है। 
कुछ इकाइयों को छोडकर कागज उद्योग में पुराने सयद और अप्रचलित प्रौद्योगिकी 
कार्मरत है। आधुनिकौीकरण और प्रौद्योगिक उन्नयन में बहुत ही कम पैसा निवेश किया 
गया। फलस्वरूप, अवर्यट्टीय बाजार में भारत कहीं ठहर नहीं पावा$ घटिया उत्पादन 
और अत्यधिक मूल्य को वजह से भारतीय उत्पाद का कोई खरीददार नहीं होता 
मोटे वौर पर कागज उद्योग अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है । बडी कामज 
मिलों की निम्नलिखित समस्याएं हैं 
(7) वनों से मिलने वाले कच्चे माल कर पर्याप्द मात्रा में उपलब्ध न होना। कामज 
उद्योग 70 के दशक के मध्य तक वन उत्पादों विशेषकर बास औरबाद में लकी 
पर निर्भर था। लेकिन 4975 के बाद से अपरपग्रगत कच्चे माल जैसे खोई, जूट, 
पुआल और बेकार कागज का भी ठपयोग होने लगा | लेकिन इन कच्चे मारलों की 
उपलब्धता और लागत के मोर्चे पर कागज उद्योग मार खा रहा है । 
(2) प्रौद्योगिकी की पुरानी खपठ । 
(3) ऊर्मा की अधिक खपद 
(4) आधुनिकीकरण की अधिक पू्जीगठ लागत 
&) निवेश की ऊची लागत 5 
(6) प्रबंधकाय विसगतिया और 
(7) कुशल श्रमिकों का अभाव। 
छोटी कागज मिलों की निम्नलिखित समस्‍्याएँ है 
(3) अकुश्नल रसायन स्किवर्री प्रणालिया--जिनकीं वजह से उत्पादन लागत अधिक 
हो जाती है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। कागज उद्योग पर्यावरण के मामले 
में वायु, जल और भूमि के मामले में कोई खास चिंदित नजर नहीं आता। बड़ी 
मिलीं की सोडा निकास व्यवस्था न होने से पर्यावरण को मर्भीरखतर उत्पन्न होते 
का अदेशा है। 

(2) पुराने उपकरण जिनवंदे उत्पादकता कम है और उत्बी की खपत अधिक हे 

0) कच्चे माल को कमी । 

(4) ्रष्टीय वन नौंठि में औद्योगिक प्रयोग के लिए औद्योगिक वनों को अर्वैध घोषित 
कर दिसा गया हैं। कामज ओर अन्य वन-आधारित उल्योगों के लिए यह 
आवश्यक कर दिया गया है कि दे अपना कच्चा माल प्राप्त करने बेस लिए वृक्ष 
उगाने वाले व्यक्दिगत उत्पादकों से सीधे सपर्क स्थापिठ करें। यद्यपि सह प्रबंध 
व्यावह्मयरिक सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि पेड बनने में 7-8 वर्ष लग जाते हैं। 
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समाधान हेतु उपाय 
उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक वृक्षारोपण के लिए 
ठ्योगों को घटिया और बेकार भूमि उपलब्ध कराने पर विचार किया खाए। निजी भूमि 
का वृक्षागेपण के लिए ठपयोग करने की भी अनुमवि दी जानी चाहिए। कागज उद्योग के 
लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे अपनी मौजूदा क्षमता में बह्य दक मभव हो,खोई 
और अन्य कृषि के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने के लिए परिवर्दन करें और उसकी 
आवश्यकता अनुरूप अपने उपकरणों का आधुनिक्ौकरण करें । 
चौनी उत्पादन में लगातार वृद्धि मे कच्चे माल के रूप में खोई का ठपयोग करते हुए 
अप्रिम योजना बनाने और चीनी ठत्पादन के साथ कागज उत्पादन क्प्रे जोडने की 
आवश्यकता है। ऐमा एक सयत्र तमिलनाडू राज्य में चलाया जा रटा है। ऐसे और 
अधिक सयत्रों की योजना बनाने और उसे व्यवहार में लाने की आवश्यकता है | इसे 
चीनी मिलों के बायलगों में डालने और कामज के उत्मादन के वास्तरे विद्युत का 
सह ठत्पादन करने के लिए कोयले को पर्याप्ठ आपूर्ति अथवा किसी अन्य वैकल्पिक 
ईंधन की जरूरत है । 
इसके अतिरिक्त, कागज उद्योग को अपने उत्पादन और वित्तीय स्थिति में सुधार में 
मदद करने के लिए हाल के वर्षों के दौरान विभिन्‍न नीति सवधी उपाय किए गए हैं 
() प्रतियोगी लागत पर कच्चे माल की निरवर आपूर्ति । 
(2) कच्चे माल के आयात के लिए उदारीकृत सुविधाएं । 
(3) गैर-पारपरिक कच्चा माल इस्तेमाल करने के लिए ठत्यादन शुल्क में रियायतें । 
(4) कागज और गत्ते की विभिन्‍न किस्मों की अलग-अलग पट्टी (बैंडिंग) बनाना | 
(5) गले की खोई, कृषि सबधी अवशेषों से न्यूनतम 75 श्रविशत लुगदी पर आधारित 
कागज के विनिर्माण की लाइकों से मुक्त करना । 
(6) स्थापना स्थल सवधी नीति की शर्तों के आधार पर गैर पारपरिक कच्चा माल 
उपलब्ध कराना। 
(7) प्रौद्योगिकी और उत्पादकता के जरिए उत्पाद व प्रक्रिया का उनयन | 
(8) अनुकूलत्म आकार के सयत्रों के जरिए लागत प्रतियोगी बनाना और 
(9) पर्यावरण व प्रदूषण नियत्रण उपायों के जरिए उद्योग को नियत्रित करना ! 
कागज उद्योग की ममस्याओं को दूर करने में सिर्फ सरकारी उपाय ही प्रभावी सिद्ध 
नहीं हो सकते वल्कि दद्योग को निजी प्रयास भी करने होंगे । चूकि खुले वाजार की नीति 
ओर आर्थिक उदारीकरण ने कागज उद्योग को जहा एक ओर अपनी स्थिति सुधारने का 
मौका दिया हे वही दूसरी तरफ उन्हें अ्र्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के मैदान में ला खडा क्रिया 
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है। अत आवश्यक है कि वे समय रहते सरकारी और अपने निद्धी प्रयासों के जरिए 
उद्योग का पुनर्निर्माण और नया रूप प्रदान करें जो कि गुणवत्ता और लागत के स्तर पर 
अवठर्यद्टीय बाजार में ठहर सके। साथ ही पर्यावरण के पक्ष पर भी ध्यान देने की 
आवश्यकता है। इसके लिए उद्योग को उपयुक्त प्रौद्योगिकी भी तलाश करनो पडेगी। 
वित्तीय स्थिति में मुघार लाने का वेहतर मौका है ! 


आने वाला दशक कागज उद्योग के लिए न सिर्फ महत्तपूर्ण साबित होने वाला है 
बल्कि निर्णायक भी | विश्व बाजार से मदी के बादल छट चुके हैं। खुले बाजार की 
जीवि,युरुग्वे दौर का सहमतिपूर्ण समझौता, विश्व व्यापार समझौदा और आर्थिक सुधार 
ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व में आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान की है। देश 
के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5 6 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत और 
साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। देश की आर्थिक विकास को वृद्धि दर लगभग 2 
प्रतिशत के आस पास अनुमानित है जबकि देश की जनसख्या इस सदी के अत तक एक 
अरब तक पहुच जाएगी। कागज का उपभोग मौजूदा 3.2 किम्रा प्रति व्यक्ति से बढकर 
5 किग्रा होने की उम्मीद है। इस सदी के अव तक कागज की माग 50 लाख टन वक 
पहुचने की सभावना है । इसमें अखबारी कागज की माग भी शामिल है। 


इस समय अखबारी कागज समेत कुल उत्पादन 20.8 लाख टन है। अठ आगामी 
6 वर्षों में कागज व गत्ता तथा अखबारी कामज की माग में 20.2 लाख टन की बढोतरी 
होने की उम्मीद है। वर्ष 2000 तक 509 लाख टन कौ स्थापित क्षमता की जरूरत 
पडेगी । 
देश और विश्व में हो रहे आर्थिक मुधार, खुले बाजार को नीति, प्रशुल्क की टूटठी 
दीवारों ने आर्थिक गतिविधियों को तेज कर दिया है, लोगों की उपभोग क्षमता को 
बढाया है । इसका मकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पडने की सभावना 
है | सकारात्मक प्रभाव के अवर्गव बढती माग उत्पादन में वृद्धि को प्रेरित करेगी । वहीं 
दूसरी तरफ नकारात्मक प्रभाव के अतर्गत घरेलू बाजार के ठत्पादों के मर जाने की 
आशका है। अत विकास के इस्र विरोधाभास पर नजर रखना आवश्यक है। कागज 
उद्चोग को इन सब जमीनी रकोकर्तो पर नजर रखते हुए सतुलित विकास को दरफ बढने 
के प्रयास करने चाहिए । निश्चित रूप से राजकीय सहायदा के लिए उद्योग की अपेक्षाए 
जायज हें लेक्लि उद्योग को स्वय प्रयास भी करना होगा। अत उचित समन्वय और 
नीवियों के क्रियान्वयन से म्ौद्योगिकी उन्नयन, लागत को न्यूनतम करने,ठत्पादन में वृद्धि, 
गुणवत्ता में मुधार, कीमतों में कमी के जरिए अवर्राष्टीय बाजार में कागज उद्योग अपने को 
स्थापित कर सकठा है । 


अखवबारी कागज 
498] तक नेशनल न्यूजप्रिंट एड पेपर मिल्स लिमिटेड लिपा) देश में अखबारी 
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कागज का उत्पादन करने वाली एकमात्र इकाई थी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इस मिल 
ने 955 में अपना उत्पादन शुरू किया था। 


इस समय देश में अखबारी कागज की 2॥ मिलें (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में 4, राज्य 
सरकार के क्षेत्र में 2 और निजी क्षेत्र में 75 हैं जिन्हें अखबारी कागज नियत्रण आदेश 
4962 की अनुसूची- के अनुसार अखबारी कागज उत्पादन मिलें घोषित किया गया है) 
उनकी कुल स्थापित क्षमता 5 40 लाख टन है । 


वर्ष 994-95 के दौरान अखबारी कागज का अनुमानित उत्पादन 4 00 लाख टन है 
जबकि 993-94 के दौरान इसका कुल वास्तविक उत्पादन 3 6 लाख टन था। 


देश मे अखबारी कागज की आवश्यकता को स्वदेशी उत्पादन और आयात दोनों 
प्रकार से पूरा किया जा रहा है। देश अखबारी कागज के आयात पर प्रतिवर्ष लगभग 
300 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च कर रहा है। वर्ष 993-94 में 202 लाख टन 
अखबारी कागज का आयात किया गया। 


आठवीं योजना में अखबारी कागज की दो प्रमुख परियोजनाए कार्यान्विठ को 
गईं--89,000 टन प्रतिवर्ष और 200 टन प्रतिदिन कम्पोजिट अखबारी कागज की थ्षमता 
के साथ नेपा की “उत्तर प्रदेश व गैस बेस्ड न्यूजप्रिंट परियोजना” और पजाब एप्रो 
न्यूजप्रिंट लिमिटेड की “प्रिंटिंग एड राइटिंग पेपर परियोजना” इन दोनों परियोजनाओं 
का आठवीं योजना के अत तक यानि 99 में पूरे होने की बात है । 

अखबारी कागज के उत्पादन में अत्यधिक पूजी लगती है और उद्योग को स्थापित 
करने में काफ़ी समय लगता है| यद्यपि, मूल्यों पर नियत्रण नहीं हैं लेकिन लाभप्रदता 
अपेक्षाकृत कम है और निजी क्षेत्र अखबारी कागज के उत्पादन कार्य में आगे नही आता 
है। नई चीनी क्षमता के साथ खोई पर आधारित अतिरिक्त क्षमता के सृजन को बढावा 
देने की आवश्यकता है । ऐसी समन्वित चीनी अखबारी कागज यूनियों को कई प्रकार के 
बाहरी लाभ होंगे और दोनों उद्योगों की क्षमता में सुधार होगा । 


दूसरी तरफ, सरकार ने अखबारी कागज के आयात को कम करने के उद्देश्य से 
ओधोगिक लाइसैंस/ आशयपत्रों द्वारा 690 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति 
दी है। इसके अलावा 577 लाख उन की क्षमता के लिए अक्टूबर, 4994 तक 30 
औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल किए जा चुके हैं। जो मिलें बी आई एस मानक के 
अनुरूप अखबारी कागज बना रही हैं और जो सपाचार-पत्रों के लिए सत्तोपषनक 
गुणवत्ता वाला कागज मुहैया करा रही हैं, उन्हें अखबारी कागज नियत्रण आदेश 4962 
को अनुसूची में शामिल करने के लिए विचार किया जा रहा है। 

अखबारी कागज मिलों के उत्पादन में सुधार करने और उनकी वित्तीय स्थिति 
सुधारने के लिए विभिन्‍न नीति सबधी उपाय किए गए हैं जैसे कि खोई कृषि, अवशिष्ट 
पदार्थ और अन्य गैर पारम्परिक किस्म का कच्चा माल प्रयोग करके बनाई गई 75 
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प्रतिशत लुगदी, अखबारी कागज को लाइसेंस मुक्त करना, अखबारी कागज के 
विनिर्माण के लिए लकड़ी, लुगदी का शुल्क मुक्द आयाठ और अखबाएं कागज के 
उत्पाद शुल्क से छूट देना । (| 


72 
भावी ऊर्जा संकट और उसका समाधान 


धनंजय आचार्य 





किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास वहा के ऊर्जा ससाधनों के 

विकाम से जुडा होता है। सच तो यह है कि सामाजिक-आर्थिक विकास और कर्ना का 
विकास तत्सम्बन्धित देश की उन्लति के सन्दर्भ में एक दूसरे के पर्याय हैं। आज हमारी 
90 प्रतिशत ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्वि कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक 
गैस जैसे परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से हो रही है, किन्तु परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के भडार 
सीमित हैं। साथ ही ऊर्जा को खपत में भी प्रतिवर्ष 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही 
है। अत यदि वर्तमान दर से ही, परम्परागत ऊर्जा ससाधनों का ठपयोग होता रहा तो 
आगामी 50 वर्षों में कोयला,5 वर्षों में खनिज तेल,20 वर्षों में प्राकृतिक गैस और 00 
वर्षों में यूरेतियम तथा परमाणु ईंघन के भडार समाप्व हो जाएगे | स्पष्ट है, भविष्य में हमें 
गहन ऊर्जा सकट का सामना करना पडेगा। भावी ऊर्जा सकट से निपटने के लिए हमें 
अभी से सच्ेष्ट होकर निम्न तीन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है-- 

() नए परम्परागत र्ऊ्न्जा स्नोव भडाएें का पता लगाना 

(2) ऊर्जा का सरक्षण, तथा 


(3) कर्जा के नए विकल्पों को खोज । 


नए परम्परागत ऊर्जा स्रोत भंडारों का पता लगाना 

भावी ऊर्जा सकट के मद्देमजर, हमें पूरी तत्यरता एवं ठन्‍्मयठा से अभी से ही नए. 
परम्परागत कर्जा सखोद भडाएों की खोज प्रास्प्प कर देनी चाहिए। चर्तमान कोयले, 
पेट्रोलियम, प्राकृतिक मैस, यूरेनियम तथा धोरियम के ज्ञात भडारों के अतिरिक्त हमारे 
देश में इन खतिजों के पर्याप्त सचित भडार मिलने की प्रबल सभावनाए है। 
आवश्यकता है नवीन तकनीकों का भ्रयोग कर उनकी खोज करने की | यहा जल विद्युत 
हु विकाम की भी पर्याप्त भौगोलिक दशाए मौजूद हैं, जिनका समुचित उपयोग अपेक्षित 

] 


॥02 : पदवर झकर्य 


ऊया दा संरक्षण 









भडार एवं माव अपने सम्बन्ध में सोचने 
ममस्या खड़ी कर दी है॥ उठ: झा उरी सकमट 
मरक्षण भी अत्यावश्यक है! ऊर्या 
प्राकृटिक मैस टया वक्त विद्युद पर ध्याद 
मूतभूद परम्पपगद ऊर्जा छोट हैं। कोयले के मरबत के लिए निनति 


हो रूकदे हैं-- 
















दर्समे करपगर स्ख्धि 

खानों से खुदाई के मनय क्ेयले कर बर्चाक व्ये क्र जार, कोयले के र॒ुर्द्धींक्रन 
के लिए क्येल-त्रिपरेशन प्लान्ट का ठपयोग किया जार॥ घटिया किन्म के व्येयले को 
वैवानिक अनुरुधानों के द्वम उपयोगी बनाया जार, कोयले के ठप्ेलादन कर मदुविर 
उपयोग क्या जाए। भट्टियों में स्वचालिट स्पेक्‍्स प्रयुक्त किए जार । क्परेयला खाने 
में लगने वाली उगग को य्रेकयाम कद जाए। 

हमे देश में कोयले के कद पेट्योलियम दूसय महत्त्वपूर्ण ऊर्जा क्ोव है। खासकर 
सडक दया रेल परिवदन के थेत्र में दे; इसका योगदान कार महत्वपूर्ण है। ऊषी देश में 
मडकों द्वार केये जाने वाले 80) प्रदिद्व बाजी दया 49 प्रदिशठ माल डोवल या पेद्रेल 
चालितव बहनों में ह ढोये जा रहे हैं। वर्दमान में हमें ऊपनी माग व्ये पूर्ठि के लिए 
विदेशों के टेल आयाद करना पड रह हे, जिमरें प्रदिवर्ष लगभग 6,000 करोड रुपये 
मूल्य के बयपर विदेशी झुद्मा व्यय करना पड रहें है। इटना 
प्रतिवर्ष 85 प्रतिशत छटये दर में बढ भी रहो है । इन बे 
दैल के नए भडायें का पता लगाने के सयव-माय इसका सरबद करना भी अत्यावरशयक 
है निम्नाकित ठपय अमल में लाकर हम खदिय देल का सरक्षण करसकतठे हैं-- 




























$ तेल को हर प्रकार की बर्बादी को रेक्य जार। 
# देल निकालने के लिए उच्च दकीररे, यद्यों एव ठपकरणों का प्रयोग किया 
जार 





० वेल निकालने के क्रम में ठेलकुरों से निकलने वाल गैस का सचयन ्रीििद 
रुके से किया जाए। 








० सेल उत्पादन पर दियवय 





पर्वकय तथा आप क्षेत्रों में ऊर्वो का एक महत्वपूर्ण सोद लकडी है! लेकित 
विषद दे दशकों से हमारे देश में इसका अत्यधिक दुरूपयोग प्रारभ हो गया है। इसके 
दुरूपयोग में जहा पर्यावरण प्रदूषण वे मर्पेर समस्या उत्पन्न हो गई है, वहीँ सर्व 
परिकायें के ममक् ऊर्जा संकट मो उत्पन्न हो सा है । अठ ऊर्जा के इस को का सरबद 
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भी अत्यावश्यक है | इसके सरक्षण के लिए निम्न तरीके अपनाए जाने चाहिएं--- 
७ व्यापारिक विदोहन पर नियत्रण रखा जाए। 
७ उतने ही पेड काटे जाए जितने लगाए जाए] 
#» चाण व इंधन के लिए उपयोगी ,दीर्घकाल तक पुनर्जीवित होने की क्षमता रखने 
वाले वृक्ष लगाये जाए। 
# वृक्षाग्रेषण कार्यक्रम की पूरे देश में एक जन-आन्दोल़न का स्वरूप देकर 
चलाया जाए। 


जलविद्युत हमारे देश में ऊर्जा का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। इमके सरक्षण के लिए 
आवश्यक कदम उठाकर अनावश्यक खपत एव बर्बादी को नियत्रित कर नए स्रोतों का 
पता लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार अणु शक्ति का भी समुचित उपयोग एवं सरक्षण 
जरूरी है। आशा ही नहीं,पूर्ण विश्वास है कि ठपरोक्ठ सुझावों को ध्यान में रखकर हम 
परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का सरक्षण कर सकते हैं। 


ऊर्जा के मए विकल्पो की खोज 

औद्योगिक वथा घरेलू कार्यों के लिए ऊर्जा की दिनोंदिन बढती माग को ध्यान में 
रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प खोजे जाए 
क्योंकि वर्तमान ह्वाठ परम्पसमत ऊर्जा खोत दीद्रगति से समाप्त होते जा रहे हैं । साथ ही 
परम्पशणत ऊर्जा ,पर्यावरण प्रदूषण को भी जन्म दे रही है,जो आज जीव समुदाय के लिए 
गभौर समस्या बनी हुई है । 

जब हम भावी ऊर्जा सकट के विकल्पों की बात सोचते हैं तो सर्वप्रथम हमारा ध्यान 
गैर-परम्पागत ऊर्जा स्रोतों को ओर जाता है। इसमें पवन, सूर्य, जल, लकडी, गोबर 
आदि से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। ये कभी न समाप्त होने 
वाले ऊर्जा स्रोत हैं। भारत में गेर पारम्परिक ऊर्जा की कुल सभावित क्षमता लगभग 
2,00,000 मेगावाट के बशबर है, जिसमें 3। प्रतिशत सौर ऊर्जा मे,37 प्रतिशत समुद्र जल 
से,25 प्रतिशव बायोफ्यूल से,2 प्रतिशव वायु से तथा 2 प्रतिशव अन्य दरीकों से प्राप्त 
की जा सकती है । गैर परम्परामत ऊर्जा खोतों का विवरण निम्न प्रकार से है-- 


सोर उल्लों--आज सोर ऊर्जो, ऊर्जो के सबसे बडे स्रोत के रूप में ठभर कर सामने 
आयी है। सूर्य एक विशाल परमाणु रिएक्टर है जिसमें हाइड्रोजन लगातार उच्च तापमान 
तथा दाब पर जल रहा है और ऊर्जा को उत्पन्न कर ठत्पर्जित कर रहा है। स्पष्ट है,सूर्य 
ऊर्बा का अगाघ भडार है,जो कभी न खत्म होने वाला है। सौर ऊर्जा का उपयोग समुद्र 
जल से ताजा जल तैयार करने, खाना पकाने, य्रेशनी करने, छोटे पम्प एवं मोटर वाहन 
चलाने, कारखानों, होटलों और सरकाये भवनों में पानी गर्म करने आदि में सुगमतापूर्वक 
किया जा सकता है। 


ग04.... मनजय आचार्य 


खासकर अतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का महत्त्व तो और भी अधिक है 
क्योंकि इसके द्वाग वायुयानों, राकेटों तथा कृत्रिम उपग्रहों में ईघन की समस्या का 
समाधान अवरिक्ष में ही सभव हो सकता है। अत इसके उपयोग से भासी मात्रा में 
कोयले, पेट्रोल, जल विद्युत एव लकडी को बचत होगी वथा पर्यावरणीय सतुलन भी 
कायम रहेगा। 


हमारे देश में इस दिशा में केनद्रीय भवन अनुसघान सस्थान, राष्ट्रीय भू भौदिक 
प्रयोगशाला तथा केद्रीय नमक व समुद्री रसायन सस्थान के वैज्ञानिक शोधरव हैं तथा 
इस दिशा में वैज्ञानिकों को आशिक सफलता मिल भी चुकी है । वर्तमान में हमारे देश में 
सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर तथा आशिक रूप से जल को गर्म करने,वाजा जल 
तैयार करने आदि में हो रहा है ! निसदेह भविष्य में सौर-ऊर्जा भावों ऊर्जा सकट का एक 
सशक्त विकल्प साबित होगा ! 


ज्वारीय ऊर्जा--भारत का समुद्री ठट काफी विस्तृत है और हम जानते हैं कि समुद्री 
ज्वार में असीम शक्ति है। अब समुद्री ज्वार से कर्जा प्राप्त करने के लिए यहा पर्याप्त 
भौगोलिक सुविधाए हैं। साथ ही इसके विकास के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान भी 
हमारे पास उपलब्ध है । इस तकनीकी ड्वान के सहारे भौगोलिक सुविधाओं का उपयोग 
कर यहा वृहद पैमाने पर विद्युत उत्पादन की सभावनाए हैं। खुशी की बात है कि इस 
दिशा में हमारे वैज्ञानिक शोधरत हैं। अनेक परीक्षणोपरान्‍्त अब तक चार समुद्री 
तटस्थलों का चुनाव किया गया है, जहा ज्वारय विद्युत उत्पादन के सर्वाधिक अनुकूल 
भौगोलिक परिस्थितिया हैं। ये वट स्थल हैं--सुन्दरवन स्थित गगा डेल्या का क्षेत्र, 
खम्भाव की खाडी का क्षेत्र, कच्छ की खाडी का क्षेत्र वधा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह 
के चारों ओर का क्षेत्र । समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत को पहला सयत्र को 
उत्पादन क्षमवा 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन की है। अभी कच्छ की खाडी में भी एक 
ज्वारीय विद्युद उत्पादन सयत्र निर्माणाधीन है । इस सयत्र की सस्थापित उत्पादन क्षमता 
900 मेगावाट की है । परियोजना के पूर्ण हो जाने के उपयन्त यहा सस्थापित विजली घरों 
में कुल 36 यूनिटें होंगी, जिसमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट की होगी | इसका 
निर्माण कार्य नेशनल पावर कारपोरेशन द्वारा सम्पादित किया जा रहा है तथा दिसम्बर 
995 तक इसके पूर्ण हो जाने की सभावना है 

भारत में ज्वारीय विद्युत उत्पादन न केवल खर्च के हिसाब से व्यावहारिक हे,बल्कि 
गैस और कचरे पर आधारिठ अन्य परियोजनाओं के मुकाबले उपयुक्त और सस्दी भी 
होगी । इसका सर्वप्रमुख लाभ यह होगा कि इससे प्राप्त होने वाली विजली प्रदूषण मुक्त 
होगी तथा विद्युत उत्पादन के लिए मौसम पर भी निर्भर नहीं रहना पडेगा। पर्यावरण 
विशेषज्ञों के अनुमार इससे पर्यावरण या जलवायविक दशाओं पर भी कोई बुर श्रभाव 
नहीं पडेगा। समुद्री जीव-जन्तुओं,निकटस्थ जीव समुदायों अथवा वन्य प्राणियों पर भी 
इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। ज्वारीय विद्युत उत्पादन से, पारम्परिक ऊर्जा 
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स्रोतों के अधिक इस्तेमाल से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं से भी छुटकारा 
मिल जाएगा। भूमि के घसने, वर्नों के विमाश होने ठथा लोगों के विस्थापन की समस्याए 
जो मुप्य रूप से जल विद्युत परियोजनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं,से भी हम लोग बच 
जाएगे । स्पष्ट है,कि भारत के लिए ज्वारीय विद्युत उत्पादन एक लाभकारी योजना है । 


भू-तापीय ऊर्जा--भूपर्पटी के नीचे भूगर्भ ठक तापमान में उत्ते्तर वृद्धि होती जादी 
है। पृथ्वी के अदर यह उष्मा, रेडियो सक्रिय खनिजों के विखडन अथवा विविध प्रकार 
के चुम्बकीय, यात्रिक या रासायनिक भ्रतिक्रियाओं द्वारा ठत्पन होती है।इस उष्मा का 
उपथोग भी ऊर्जा समाधन के रूप में किया जा सकता है। हमारे देश में भू-तापीय ऊर्जा 
प्राप्ति के विस्तृत सभाविव क्षेत्र है, जिसमें हिमालय नागा सुशाई भू तापीय प्रदेश, 
पश्चिमी तटीय भू वापीय प्रदेश, पूर्वी भारत आर्कियन भू वापीय प्रदेश, अण्डमान 
निकोबार भू तापीय प्रदेश, उत्तर भारतीय प्री-केम्ब्रियन भू-तापीय प्रदेश, केम्वे-मेवर 
भू-तापीय प्रदेश आदि विशेष रूप से मतत्त्वपूर्ण हैं 


यहा भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग भवनों को उष्मिव करने, फल सब्जी आदि के 
शीतलन भडारों को शीतल करने के लिए, हरित कृषि तथा अतरण, सुख साधनों और 
अप्रत्यक्ष ठप्मा उपयोगों में करके वृहद्‌ पैमाने पर परम्पणग॒त ऊर्जा की चचद की जा 
'मकती है। वर्तमान में भारत में इस प्रकार की परियोजनाएं लद्दाख की पूणा घाटी ठथा 
म्रणिकर्ण में क्रियाशील हैं । 


परमाणु ऊर्जा-परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणुओं के विखण्डन से ग्राप्त होती 
है। परमाणु ऊर्जो के लिए यूरेनियम, धोरियम, लिथियम, बेरिलियम आदि खनिजों को 
आवश्यकता होती है । सौभाग्य से हमारे देश में इन खनिजों के पर्याप्त रचित भडार हैं। 
अत यहा वृहद्‌ स्तर पर अणुशक्ि द्वारा विद्युत उत्पादन कर उद्योग-घधों एवं अन्य 
प्रयोजनों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए वर्तमान में अशणुशक्ति का अत्यधिक महत्व है । 
यह टेक्नोलाजी की ऐसी नवीनतम कडी है,जिस पर 2[वीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति 
निर्भर है। देश के मीमिव ऊर्जा समाधनों को देखते हुए इसकी महत्ता और भी बढ गई 
है । इसका समुचित ठपयोग किया जाना चाहिए। 

शोबर गैस ऊर्जा--भारत में पर्याप्त सस्या में पशु पाले जाते हैं। इससे प्राप्त 
अधिकाश गोबर तथा मलपृत का ठपयोग जलाचन ठथा फसलें, में खाट के रूप में, किया. 
जाता है । गोबर से बहुत कम लागत पर गोबर गैस क्या उत्पादन होता है, जिसका उपयोग 
खाना पकाने, रोशनी करने तथा छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में सफलवापूर्वक हो सकवा है । 
भारत में राष्ट्रीय बायोगेस विकास परियोजना इस दिशा में क्रियाशील है। मार्च 993 
तक देश में 7 63 लाख बायोगेस सयत्र स्थापित किए जा चुके थे 993-94 में और 
5 लाख बायोगेस प्लान्ट लगाए गए। एक अनुमान के अनुसार भारत में बायोगैस से 
]7 रजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन को सभावना है । गोबर गेस प्लान्ट का अपविष्ट उत्तम 
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खाद भी होता है । जिसका प्रयोग कर फसलोत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि सभव है । 


पवन ऊर्जा--ऊर्जा के गैर-परम्पणागत खोतों में पवन शक्ति का महत्तपूर्ण स्थान है। 
पवन में असीम शक्ति है, जिसका उपयोग पवन-चक्‍्की सयत्र द्वारा विद्युत उत्पादन कर 
कूर्पो से जल निकालने, आटा-चक्की चलाने, फसलों की कटाई और उसे तैयार करे में 
किया जा सकठा है। एक अनुमान के अनुसार देश में पवन शक्नि से 30,000 मेगावाट 
बिजली उत्पादन को क्षमता है। इस क्षेत्र में सरकार सकारात्मक प्रयास कर रहो है। 
दिसम्बर 4994 तक देश में कुल 802 पवन चक्की केन्द्र तथा लगभग 300 वायु सचालन 
केन्द्र स्थापित किए जा चुके थे। 994 के अन्त तक पवन चक्कियों द्वारा कुल 62 
मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाने लगा था । 


अपविष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा---भारत में विविध ऐसे अपविष्ट पदार्थ हैं, जिनका 
उपयोग नहीं होता है, वे यू ही बर्बाद होकर पर्यावरणीय असतुलन की अभिवृद्धि हो 
करते है इन अपविष्ट पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक अब विकसिद हो चुकी है। 
अठ इसका ममुचित उपयोग अपेक्षित है। कुछ प्रमुख अपविष्ट पदार्थ जिमसे विद्युत 
उत्पादन या ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित हैं 


लिग्नाइट कोयला में तेल निकालना--हमारे देश में लिग्नाइट कायला भ्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध हे ! देश में ऊर्जा समाधनों की कमी को देखते हुए इम प्रकार के कोयले में वैल 
तथा कृत्रिम पेट्रोल वनाया जा सकता है | जर्मनी और इग्लैंड में घटिया किस्म के कोयले 
में भारी मात्रा में तेल निकाला जा रहा है। अत भारत में भो लिग्नाइट कोयले का 
उपयोग वेल तथा पेट्रोल बनाने में किया जाना चाहिए। 

पावर अल्कोहल बयाना--भारत में आलू, गन्ना, चुकन्दर तथा निलहन का पर्याप्त 
उत्पादन होता है इन पदार्थों की जडों तथा तने से अल्कोहल स्मिट बनाई जा मकठी हैं, 
जिमका उपयोग पेट्रोल के साथ मिलाकर कई प्रकार को मशीनों एवं इजनों में किया जा 
सकता है। यहा शक्कर तथा चीनी के कारखानों से प्राप्त करोडों टन शीश से उत्तम 
किस्म का स्प्रिट बनाया या सजता है | यद्यपि अब महाराष्टू, उत्तर प्रदेश एवं विहार में 
कुछ स्थानों पर शीय्य से अल्कोहल स्प्रिट बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं तथापि 
भविष्य में अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के कारखाने स्थापित किये जाने का 
आवश्यकता है, ताकि प्रतिवर्ष करोडों टन शीय का उपयोग ऊर्जों प्राप्ति के लिए किया 
जा सके। 

विमिन प्रकार के वुग्द्य से तेल प्राप्ति--वेज्ञानिक परीक्षणों के उपरान्त अब यह 
अ्रमाणित शो गया है कि लकडो के युरादों, व्यर्थ होने वाले पत्तों, विभिन्‍न प्रकार का 
वनम्पतियों की जडो से भी तेल बनाया जा सकता है । हमारे देश में इन पदार्थों कमी नहीं 
है। अत इन पदार्थों का उपयोग तेल बनाने में किया जाना चाहिए । 


धान की भूसी से विद्युन उपादक-विगत वर्षों में भारतीय प्रौद्योगिकी सस्वात, नई 


भावी ऊर्जा सकट औरठसका समाधान. ॥07 


दिल्ली के रसायन इजीनियरी विभाग के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी भ्रौद्योगिको विकसित की 
है,जिसके द्वार चावल की भूसी से बिजली पैदा की जा सकदी है। अध्ययनों के अनुसार 
अतिबय 250 किलोग्राम धान की भूसी समाधित करने बाले मयत्र से 22 किलोवाट 
विद्युत उत्पादित हो सकदी है । यदि इम विद्युत उत्पादन का कुछ भाग चावल मिल की 
चलाने में भी प्रयुक्त किया जाए, वो भी अतिरिक्त बिजली बचेगी,जिसका उपयोग अन्य 
कार्यों में किया जा मकठा है । चावल की भूसी को हवा कौ अनुपस्थिवि में 390 सेंटीग्ेड 
तापमान पर जलाने पर ज्वलनशौल गैसें--हाइड्रोजन, कार्वन डाई आक्साइड, कार्बन 
मोनो आक्साइड तथा मिथेन का मिश्रण होता है। इस गैस का उपयोग जेनरेटरों में 
जिममें इंधन के रूप में डोजल व गैस दोनों प्रयुक्त होते हैं,किया जा सकता है । 


ठोम छथरे से ऊर्जा--आज नगरीय जनसख्या तीव्र गति से यढ़ रही है। जनमख्या 
वृद्धि से अनेक नई-नई समस्याओं का ठद्भव भी होता जा रहा है । इसमें अब एक नई 
ममस्या और जुड गई है--ठोस कचरे को ठिकाने लगाने की | कलकता और वम्बई जैमे 
महानगों में हर दिन सैकडों टन ठोस कचरा निकलता है । वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार 
पर ठोस कचरे को इसीनरेटरों में जलाकर प्राप्त ठप्मा को अन्य प्रकार की ऊर्जा में 
परिवर्तित किया जा मकता है । 


साधारणत नगरीय कर में कार्यनिक पदार्थों को मात्रा अधिक रहती है, इसलिए 
इसे ईंधन गैसों में बदलना आर्थिक और तकनीकी रूप से सुविधाजनक होवा है। कचरे 
में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों को वायु की अनुपस्थिति में 530 से 600 सेन्टग्रेड तापमान 
पर गर्म करने मे कचरे की प्रकृति के अनुमार हल्के तेल, कार्बनिक एसिड,एल्कोहल तथा 
इंधन गैसें आप्त होती हैं । ये सभी आर्थिक दृष्टि मे अत्यन्त लाभदायी होते हैं । 

शुष्क एवं कम आर्द्रता वाले कचरे को उच्च ताप एंव दाब पर हाइड्रोजन गेस में 
उपचारित करने से मिथेन नायक अत्यधिक ज्वलनशील मैस प्राप्त होठी हे, जिसका 
उपयोग भिन्न भिन कार्यों में हो सकता है । इसी प्रकार गौले कचरे के छोटे छोटे दुकडों 
को बन्द कुन्दों में मिथेन उत्पन करने वाले बैक्टीरिया की उपस्थिति में सडाने पर ये 
बैक्टीरिया कचरे में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को मिथेन कार्बनडाई आक्साइड में 
बदल देते है । इन मैसों के मिश्रण का ईंघन मान भी काफी ठच्च होठा है । 


निष्कर्षपत--यदि दम अभी से उपरोक्त बातों के प्रति सचेष्ट होकर सकारात्मक प्रयास 
आ्रारभ कर दें तो आने वाले वर्षों में हम न सिर्फ ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएँगे, 
भावी ऊर्जा के सकट की सभावना भी खत्म हो जाएगी। हमारे देश में ऊर्जा स्रोतों की 
कमी नहीं है। आवश्यकवा है उन समस्त खोों के महोी एवं सुनियोजित ढग से उत्पादन 
एवं उपभोग करने की । 

यह हर्ष की बात है कि भारत सरकार ऊर्जा के विकल्प की खोज में सतत्‌ 
प्रयलशील है। मरकार ने ऊर्जा के गैर परम्परागत स्नौतों के अन्वेषण एवं उनकी 
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कार्यशीलठा के लिए 2 भार्च,4987 को एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित करके 
तथा सितम्बर 982 को गैरूपारम्परिक ऊर्जा खोत विभाग का गठन कर इस क्षेत्र में 
तन्मयता से प्रयास प्रार्भ कर दिया है । जुलाई 992 में इस विभाग को मत्रालय को दर्जा 
अदान कर सरकार ने इसे और प्रभावी तथा महत्त्वपूर्ण बना दिया है । छा 
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जी.एल. झारिया एवं आर के; तिवारी 








देश में ममृद्धि लाने गरीबा दूर करने व स्प्रमाजिक न्याय स्थापित करने को बातें 
काफी हो चुकी हैं और कुछ हृद तक सफलता भी मिली है लेकिन इस समृद्धि से उन 
लोगों की क्‍या हामिल हुआ जिनके परिश्रम के बल पर म्ृद्धि आई है | चे तो आज भी 
यथा स्थान हैं, वस्तुठ ठपभोक्‍्तावार्दी मस्कृति मे केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को जन्म दिया, 
परिणामस्वरूप विश्व के सर्वाधिक समृद्धशाली राष्ट्र अमरीका के पास विश्व के 
ममाधनों का 55 प्रतिशत भाग केद्धित है, ज्वकि विश्व को मात्र 5 प्रतिशत जनसस्या हो 
वहा निवास करता है। इतना ही नहीं बल्कि वे सभो विकसित राष्ट्र जिनकी जनसंख्या 
मात्र 5 4 अतिशव है, विश्व के 78.2 प्रविशव मसाधनों पर अधिकार जमाये बेठे हैं । ये 
शर्ट कमी न किसी प्रकार से विश्व के विकामशोल एवं अविकमित देशों को अपने 
मकडजाल में फस; कर इस सीमा को बरकरार बनाये रखना चाहते हैं । इस स्थिति में 
विकास के माथ माय मापाजिक न्याय में विमगतियों का होना स्वाभाविक है । 


आर्थिक वृद्धि से आशय 

वृद्धि एक मामान्य प्रक्रिया है जो स्वत सचालित होठी रहती है। इसमें जनसप्या, 
बचत, आय में वृद्धि की गवि प्राकृतिक होती है । अर्थात आय के माथ प्रति व्यक्ति आय 
के बढने से जीवन स्तर में वृद्धि हो ज्यती है तथा जीवन म्तर मुप्यत उपभोग के स्तर पर 
निर्धर करता है। अत उपभोग व जीवन स्तर में वृद्धि आ्थिक विकास का सही मापदण्ड 
है। आधुनिक अर्थशारू प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का अच्छा 
मापदण्ड मानते हैं, बरतें न्‍्यायोचित वितरण एवं जीवन स्वर में वृद्धि होनों चाहिये। 
मयुकत राष्ट्र सघ की एपोर्ट के अनुमार--/ विकास मादव की भौतिक आवश्यकताओं से 
नहीं अपितु उनके जीवन की सामाजिक दशाओं के सुधार से मम्बन्धित है। अद विकास 
न वेबल आर्थिक वृद्धि हो है, अपितु आर्थिक वृद्धि और मामाजिक-सास्कृतिक सस्थागत 
तथा आर्थिक परिवर्तनों का योग है।” इस प्रकार स्पष्टत कहा जा सकवा है कि चन्द मुट्ठी 
भर लोगों के पाम सम्पत्ति का केद्रोकरण हो जाने कली आर्थिक विकाम नहीं कहा जा 
सकता, अपितु सम्पत्ति में वृद्धि के माथ साथ ठमके समान वितरण से जीवन स्वर में वृद्धि 


ग0... जीएल ब्ञारिया एक आरके ठिवारी 


को ही आर्थिक समृद्धि कहा जायेगा। 


सामाजिक न्याय से आशय 


वैदिक काल से ही सामाजिक न्याय व्यवस्था, भारत की विशेषता रही है। वेदों में 
इसका उल्लेख मिला है, “सर्वेभवन्तु सुखिन, सर्वे सम्तु निसमया। सर्वे भद्राणि पश्यलु, 
मा कश्चित्‌ दुख भाग भवेत्‌ ॥ अर्थात्‌ सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें,सत्का कल्याण 
हो,कोई भी दुख का भागीदार न बने | स्पष्ट है कि वैदिक दर्शन में सामाजिक न्याय की 
प्रधानवा रही है। इसी घारणा को भारतीय सविघान में भी साकार रूप प्रदान करते हुए 
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत कहा गया है कि “राज्य ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय गष्टीय जीवन की सभी 
सस्थाओं को अनुप्रमाणित कर, भरसक कार्यसाघधक रूप में स्थापना और मरक्षण करके 
लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा ।” इस प्रकार सामाजिक न्याय से आशय है 
कि, एक रशष्ट्‌ के सभी नागरिकों को बगैर भेदभाव के जीवन-यापन हेतु यथेष्ठ दथा 
समान अवसर दिये जाए, समान कार्य के लिये समान मजदूरी दी जाए, आर्थिक उनति 
करने के लिये सबको रोजगार के समान अवसर दिये जाए, इसके साथ ही समाज के 
पिछडे कमजोर वर्गों को सरक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे अन्य नागरिकों की भाति 
अपना विकास कर सकें! 

भारत के सदर्भ में कहा जा सकता है कि स्वतत्रता भ्राप्ति के पश्चात्‌ योजनाबद्ध 
विकास के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, किन्तु इसके साथ साथ आर्थिक एव सामाजिक 
'सरचना के विविध घटकों भें विषमठा बढी है, परिणामस्वरूप देश में केन्द्रीकरण की 
स्थिति उत्पन्न हुई और समयानुसार वलवती होती गईं। आर्थिक विपमता को जन्म देने 
वाले घटक निम्नानुसार हैं-- 


विनियोग नीति मे विसमति 

वास्तविक भाग्त मार्मो में निवास करता है । यहा की 80 प्रतिशत जनसख्या ग्रामीण 
है, किन्तु हमारे सारे विनियोजन 20 प्रतिशत जनसख्या के लिये है । स्ववत्र भार में देश 
के सर्वांगोण विकास के लिए यीज्नावद्ध विकास की रूपरेखा रखी गई है, उसमें काफी 
विसगविया रही हैं। प्रथम पचवर्षीय योजना में श्रामों को वरीयता देकर कृषि और 
ग्रामोद्योगों पर विशेष बल दिया गया और कृषि एव लघु आरमोद्योग, सगठिव उद्योग, 
खदानें इन चार्ये मर्दों में कुल विनियोग का क्रमश 749 और 09 प्रविशव कृषि एव 
लघु ग्रामीण उद्योग इन दो मदों पर विनियोजित किया गया | सगठित उद्योग एव खानों 
में मात्र 442 प्रतिशत घन लगाया गया। किन्तु ट्वितीय पचवर्षय योजना से लेकर 
आठवीं पचवर्षीय योजना तक कृषि में विनियोग विपरीत हो गया। सातवीं पचवर्षीय 
योजना में इन चार मर्दों में से कृषि एव ग्रामीण उद्योगों पर कुल व्यय का क्रमश 34.8 
दथा 4.5 प्रतिशत व्यय हुआ। जबकि खान एवं सगठित उद्योगों में 60 7 श्रतिशत तक 


आर्थिक विकास एव सामाजिक न्याय. ]॥] 


धन लगाया गया । 


आठवीं पचपर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 992 93 में ग्रामोण विकास के लिये 300 
करोड रुपये व्यय करते का प्रावधान रखा गया है, जबकि 99.92 में यह सशि 3508 
करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार कृषि हेतु 049 करोड 75 लाख रुपये आवशिव किये गये 
जो पूर्व वर्ष की तुलना में मात्र 3 प्रिशव अधिक हैं, किन्तु विडम्बना यह है कि प्रामीण 
विकाम के लिये बजट का मात्र 20 प्रतिशत भाग रखा गया। उद्योग नियोजित तथा 
आश्रित जनसप्या अवलोकन से पता चलता है कि कृषि एव ग्रामीण ठटद्योगीं में लगभग 
86 प्रतिशत लथा 4 प्रतिशठ जनसस्या विनिर्मित उद्योगों में लगी हुई है । जिन थेत्रों में 
4 प्रतिशत जनसंख्या लगी है, ठसमें 60 प्रतिशव से अधिक, तथा जिनमें 86 प्रतिशत 
जनमय्या लगी है, ठममें 40 प्रतिशत से कम पूजी विनियोजिव की गई है | विनियोजन 
मौति का अर्थव्यवम्था पर व्यापक प्रभाव पडा । जहा अधिक विनियाग हुआ वहा प्रगति 
की गति अधिक तेज हो गई, वह क्षेत्र विकास में आगे बढ गया। यही कारण है कि 
औद्योगिक क्षेत्र में 9%) 5] को अपेक्ा 990-9] में ठत्यादन में 0 गुना वृद्धि हो गई है। 
कृषि क्षेत्र विभेद के कारण पीछे रह गया,यृषि क्षेत्र में ठीन सुना वृद्धि हो पायी । 

कृषि पर आश्रित जनसप्या के अनुपात में कृपि का वियास न हीने के काग्ण राष्ट्रीय 

उत्पादन में कृषि का योगदान कम हो गया । औद्योगिक क्षेत्र का अश अपेक्षाकृत बढता 
चला गया, परिणामस्वरूप प्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निसलर विषमता का विस्तार होता 
चला गया। हमारी आर्थिक विषमठा कः चित्र यह दर्शाता है कि आधी जनसस्या की 
आय 5 प्रतिशत सुविधा मम्पन्न लोगों के बराबर है । राष्ट्रीय मम्पत्ति के लगभग आधे के 
मालिक सम्पन्न वर्ग के 0 प्रतिशठ लोग हैं जबकि सबसे गरीब ]0 प्रतिशत लोगों के 
ाम गट्टीय भम्पत्ति का 0] प्रतिशत ह₹ै। देश को आबादी का लगभग आधा हिस्मा 
केबल 6.8 प्रतिशव गद्दीय सम्पत्ति का मालिक है, जबकि एक प्रतिशत सम्पन्न लोगों के 
पाम राष्ट्रीय सम्पत्ति का 5 प्रतिशव भाग है । यह हमारी अधिक प्रगति एवं सामाजिक 
न्याय का एक चित्र है जो यह बतलाता है कि योजनाबद्ध विकास ने गरोब को और 
अधिक गरीब तथा अमीर को और अधिक अमीर बनाया हैं। मसकारी आक्डों के 
अनुमार देश को 37 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर 
रसे है। अत विनियोग की इस विसगति को दूर कर समाज के 80 प्रतिशत लोगों को 
लक्षित कर विनियोजन किया जाना चाहिये। तन्नी सामाजिक न्याय के माथ अधिक 
ममृद्धि को प्राप्त क्या जा सकता है 


आयानित तकनीक वनाम बेरोजगारी मे वृद्धि 


स्वदेशा तकनीक को विक्मम आधार न मानकर विदेशी ठऊनीक पर निर्भरता बढ़ने 
मे जहा एक ओर देश म तकनीकी विकास अवरूद हुआ है, वर्ही दूसरी ओर विदेशों पर 
निर्भरता में वृद्धि होठी जा रही है। वर्ष 980 के बाद देश में ठदारीकरण को नीति 


॥7 . जीएल झातियि एवं उफ्लन्‍के ठिकते 





आदाठिव करने वर छूट दी गई इससे प्राय उ्धी 

उकसोंक क्या उपयोग छोड़कर विदेशी उकनोक अपनाने लगे, 
परिग्रन्वरूप उनके लामों में वृद्धि हुईं कि्तु देश के मानवीय ससायत व्ये शक्ति व्यर्य 
झेने लगी। ऋज १0 ऊरब मानक श्रम दिन रर वर्ष बिना कर्म के नष्ट हो रह्म है। 
आठवीं पदवर्षीय योजना कल वक पहुचवे-पहुचते देश की यह स्थिति हो गई कि देश 
में 40 करोड के लगभग लोग बेक्वर ओर अर्दध-बय्रेजगार हो गए। साथ ही बाबर में 
गया। देझ्ष में लगभग 700 विदेशों कम्पनियों ने 
प्रवेश कर लिया जो गावों के घरों क्दे ठजाड रहे हैं॥ अठ देश के श्रमजीवी, मानवीय 
अन्मिद्य से ठखडी हुई जिंदगी जाने के लिये विवश हो गये हैं । क्रमश एव प्रदिध 
विवश, कुठिद तथा निरुपयोगी हो गई है| इसके साथ ही झायीे मात्रा में देश के सम्पदि 
विदेशों को जाने लगो, तकतीक के आयाव्र दया विदेशों कापनियों क्ये स्दापता में 
अर्पदिक सपृद्धि दो बढ़ी है किन्तु इसका बहुठ बडा भाग विदेशों के चला जा रह है,रे५ 
यो भाग भार में बच झादा है,वह कुछ गिने चुने औद्योगिक घरानों में केन्द्र होद्ा या 
रहा है। आज देश जिस रास्ते पर बटठा जा रहा है, क्या यह देश के आम नागरिददे क्या 
सम्दा हे ? अथवा 05 केड लोगों क्य रास्ता है,इस कार देश पूडोवाद वये गिरस्त में 
ऊादा जा रहा है, जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। सामाजिक न्याय वे स्थापटा के 
लिये हमें देश में स्वदेश श्रम प्रधान दकनीक के प्रयोग व्दे दढादा देना होगा 


























विदेशी ऋण भार में वृद्धि 

विदेशी ऋण छठे राशि ठथा ठपक्य म्वरूप हा अर्थव्यवस्था के लिये दिदा व्य 
विषय बन्य हुआ्य है । विकासशील देशें में भारत सवसे अधिक ऋणमस्त देझों में मे एक 
॥ घारत में विदेशी ऋण के आकडे विवादास्पद हैं 


ढके क्रय सम्बन्ध आकडा म॑ 


मै. रिउर्व ट्य 
भारठ सरकार आर रिउ 








7,00,429 करोड हो गईं। जबकि मार्थिक सहयोग एवं विकास सगठन, पेरिस ने अपने 
सर्देद्ठप में भारद के विदेशी ऋष्गें के, 7989 के अठ में देय यश 7.5 अरब डातर 
बोपिद करे है । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊनुदार 997 में भारत पर 70:876 मितियत 
डात्तर विदेशी कर्ड है। जो हमारे निर्याव के लगभग 4 गुना हैं वदा कुल ब्याज व्यू 
भुगठान कुल व्यवों के 24 अविशव तक पहुच गदा है | विदेशों मे डो ऋप लिया बाद है 
डद्का लगभग 60 प्रविशव तक पुथ्ने को करे चुकाने में खर्च हो जाता है। देश के 
फत्येक नागरिक पर लगभग 6 हजार रुपये दर विदेज्ञो कर्ज है। बढते हुए ऋषों का 
दबाव सामाजिक न्याय के विपरोत है, क्योंकि अधिकतम ऋय औद्योगिक छेजों के लिये 
ल्श्गिये हैं,खिनमें जनसख्या का अल्प भाग लगा है । हमारी आय क्य वह राय जिनका 


पकेग सामाजिक विद्ध्त कायों में किया जाठा चाहिये था, ऋणों के भुगठान में चत्ा 





प्‌ 


छा 


आर्थिक विकास एव सामाजिक न्याय. ॥3 


जाता है| इस प्रकार विदेशी ऋण जहा एक ओर आर्थिक विव्यम में अवरोधक मिद्ध दो 
रहा है व? दूसरी ओर सामाजिक न्याय के विरुद्ध भी है । 


बढ़ता हुआ काला घन बनाम सामाजिक शोषण 

काला धन, वह धन है जो समाज के जिस वर्ग क्ये मिलना घाहिये ठसे न मिलकर 
बीच के किन्हों अन्य लोगों द्वाय छोन लिया जावा है । परिणाम स्वरूप यह घन समाज के 
आर्थिक एंव सामाजिक स्वरूप क्यरे विकृठ कर देवा है। आज की अति ठपभोक्‍वावादी 
मस्वूतवत, भौठिकवाद के कारण काले धन को समस्या निरन्तर बढठी जा रही है । एक 
अध्ययन के अनुसार प्रठि घंटे 57 करोड रुपया काला धन पैदा हो रहा है । सार्वजनिक 
वित्त एवं नीति मम्थान के अनुमार प्रवि वर्ष भारत में 90,000 करोड़ रुपये करले धन बन 
निर्माण होगा है, जिममें मे 50,000 करोड़ रुपये तस्करी के ठथा 40,000 करोड रुपये 
अन्य अनुचित हथकण्डों के माध्यम मे होता है । काले धन के कारण समाज में निरन्तर 
अमौरी एवं गरीबी की खाई बढठी जा रही है। काले घन के कारण ठत्पन मुद्राम्फीति के 
परिणामम्परूप महंगाई में वृद्धि हो रही है| रोजगार के अवसरों में कमी आ रही है,तथा 
ममाज में विलासिठा एवं भ्रष्टाचार बढता जा रहा है। इस प्रकार कले धन के माथ 
मामाजिक न्याय की स्थापना करना असम्भव प्रवीत हो रा है । 


'निजीकरण का वढा स्वस्प 

किसी भी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहा की सरकार क्य महत्त्वपूर्ण 
योगदान होगा है । औद्योगिक प्रशिथण, अनुसधान वथा उद्योगों की स्थापना के लिये एव 
समाधनों को जुयने के लिये सरकार की मदत्तपूर्ण भूमिका होठी है। इसके साथ ही 
बचत विनियोग वथा पूजी निर्माण के लिये देश में ठचिव वातावरण भी सरकार बनाती 
है । निजी क्षेत्र केवल उन्हीं ठधोगों में पूजो लगावा है,जहा वत्कल लाभ की सभावनाए 
होती हैं, किन्तु जिनमें लाभ क्मे प्रत्याशा कम होठी है ठथा जोखिम अधिक दोती है। 
आर्थिक ममायतों की दृष्टि से भी इसे महत्त्व दिया जावा है, आर्थिक अममानवा में कमी, 
ग्रष्ट के सतुलिद विकस, आर्थिक स्थिस्ता,राट्रीय आय में वृद्धि,वित्तीय क्रियाशीलवा में 
समृद्धि आदि के कारण भी सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग को आवश्यकता होती है। 
इसके साथ ही कुछ क्षेत्र ऐसे भी टैं जिन्हें निजी क्षेत्रों में नहों छोडा जा सकता, 
जैसे--याठायाव एवं दूरमचार, अरू शखत, उपभोक्ता सरक्षण, गयेबी रेखा से नीचे 
जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए विकास कार्यक्रम इत्यादि 

नवीन आर्थिक नौठि 499] के अनुमार ठदायीकरण के साथ-साथ निजीकरण को भी 
हढ़ावा दिया गया है। इस नीति के तहत्‌ औद्योगिक रुग्णता की आड में सार्वजमिक 
उपक्रमों के निद्नी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिया गया । वर्तमान में सार्वजनिक उद्योगों को 
सस्या घटकर मात्र आठ कर दी गई। परिणामस्वरूप गिने चुने पूजीवादियों को और 
अधिक पूजी समूहीत करे के लिये अवसरों में वृद्धि हो गई है। अठ आर्थिक विषमता 


गर4 ६: जोएल झारिय एव आरके गिवारी 
में और वृद्धि होगा जिससे राष्ट्र में सम्पत्ति तो बढेगी किन्तु सामाजिक न्याय के वारे में 
सोचना बेसानी होगो । 


'वितरण की विस्गतियां 
शाष्टीय आय के विवरण के सदर्भ में यह कटा जाग है कि एक विश्चिव भाग 
स्वचालित रूप से समाज के प्रत्येक नागरिक दक पहुच जायेगा, व्न्तु वास्तविकता 
इसके विपयोव है । विवरण में इतनी विसगठिया हैं कि इसके द्वार सामाजिक न्याय वर 
बाव सोची भो नहीं जा सकठीं, अनुत्पादक सेवा में लगे श्रमिकों दथा उन्यक्ष में उत्पादक 
सेवा में लगे श्रमिकों के पारिश्रमिक में विषमताए विद्यमान हैं । एक ओर वे अधिकारों हैं 
जिन पर हर वर्ष करोडों रुपये व्यय करके प्रशासक, इज्नैनियर, डॉक्टर ठथा तकनीकी क्षेत्र 
के उच्च अधिकारी बनाए जावे हैं। जब वे सेवा क्षेत्र में आते हैं, उन्हें सर्वोच्च वेतनमान 
दिया जाता है। यही नहीं उन्हें मकन, चिकित्सा, वाहन, सचार साधन उपलब्ध कराया 
जाता है फिर भी वे नकावपोश हैं जी सर्वाधिक भ्रष्टाचार में लिप्ठ रहते हैं। अवैधानिक 
ठरीके से इन्हें किठनो आय हो रही है, उनके बगलों एवं अन्य सुविधाओं का अध्ययन 
कर डाव किया जा सकता है। दूरय ओर वे स्प्रमान्य श्रमिक हैं,जो नाम मात्र सह शिक्षा, 
प्रशिक्षण लेकर अपने पस्क्रिम से पूर्ण मनोबोग से कार्य करवे हैं, जिनकी कुशलवा 
सर्वर्धन में देश का नाम मात्र का व्यय होठा है, उनका वेवनमान बहुद कम होठा है,साथ 
ही मानवीय सुविधाए जैसे--आवास, शिक्षा, चिकित्सा, आदि भी बहुत निम्नस्वयैय 
होती हैं। बास्वव में जो उत्पादन करते हैं जो देश को समृद्धि बढाते हैं, और निर्माण के 
छाचे को खडा करने के लिये अपना खून पसीना एक कर देते हैं, उन्हें प्रथम वर्ग की 
तुलना में क्‍या हासिल होठा है, ऐसी स्थिति में स्वचालित विवरण पद्धवि द्वार सामाजिक 
न्याय ब्ये स्थापना के बारे में सोचा भो नहीं छा सकता । 
मूल्य नीति में विसगति 
वर्दमान में भारठ में ठौत प्रकार क्ये घूल्य नौंदि अपनाई जा रही है। सार्वजनिक 
उद्योगों के उत्पादों के लिये, निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिये वथा कृषि क्षेत्र के लिये, 
अलग्र-अलग मूल्य नोविया अपनाई जा रहो हैं। सार्वबनिक क्षेत्र का मूल्य नीवि का 
आधार, घाटे क्यो कम करना अथवा लाभ में परिवर्तित करना होता है, अर्थाव्‌ कुत्त 
देनदारियों के आधार पर मूल्य का निर्धारण होवा है । इसका स्पष्ट उदाहरण क्यैयला वधा 
लोहा उद्योग हैं। क्लेयला का उपयोग प्राय गरेव तबके के लोगों द्वार भी किया खाठा 
है। किन्‍नु 'कोयलों क्ये क्म्ेमवों में इतनी वृद्धि हो गई है कि ईंघन ठसमें पकाई जाने वाली 
गोये से अधिक महया हो गया, इसी प्रकार निजी क्षेत्र का मूल्य निर्धारण आघार उच्चदम 
लाभ वे प्राप्ति होता है,इसक्ा समर्थन सरकार द्वारा भो किया जादा है, क्योंकि साल में 
दो-ठीन वार मूल्य में वृद्धि होगा आम बाव है। इस नौति के परिधामस्वरूप आम 
नागरिकों बग्ने जेब से पैसा निकलकर पूजीपतियों बडे व्यापारियों और उध्ोगपतियों करे 


आर्थिक विकाम़् एव सामाजिक न्याय *_ ॥5 


जेब में चला जाता है। आम नागरिकों के जीवनस्तर में गिशवट आना स्वाभाविक है। 
देश में तीसग बडा कृषि क्षेत्र है जहा समर्थन मूल्य निर्धारण नीति अपनाई जाती है जो 
बाजार मूल्य से काफी नीचे रहती है । इसके साथ ही जब फसल आती है तब मूल्य काफी 
कम हो जाता है, अनाज जब व्यापारियों के पास पहुच जाता है, मूल्य में वृद्धि हो जाती 
है। इस प्रकार किसानें का निरन्तर शोषण होता है । वे बिचौलियों से बच नहीं पाते और 
सामाजिक न्याय की कल्पना धरी रह जाती है। 

सातवीं पचवर्षीय योजना अवधि में एकक्‍्रेकृव म्रामोण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, प्रामीण भूमिहीन रोजगार गासन्टी स्कोम, भूमि सुधार कार्यक्रमों 
के बावजूद देश में निर्धनता की स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है । भारतीय योजनायें अभी 
तक अतिदीनता की अवस्था को दूर कर पाने में सक्षम नहीं हो पायी हैं। इसका प्रमुख 
कारण यह है कि पूर्व में ही यह मान लिया गया था कि विकास के साथ राष्ट्रीय आय में 
वृद्धि होगी और इसके साथ ही प्रगामी कराधान और सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों द्वारा 
गरीबों का जीवनस्तर उन्नत हो जायेगा, इससे राष्ट्रीय आय भें तो वृद्धि हुई किन्तु लाभ 
का अधिकाश भाग उद्योगपतियों द्वाय हडप लिया गया । 


सारांश 

यदि पहले से ही समता के साथ लोकतात्रिक मूल्यों की स्थापना की गई होती, 
व्यक्ति की गरिमा बढाकर उनमें मानवीय मूल्यों के प्रति निरतर प्रतिबद्धता का भाव 
जगाया गया होता, तथा भौतिकवादी केन्द्रीकरण नीति के स्थान पर पुरुषार्थवादी 
विकेन्द्रित समाज की स्थापना की गई होती तो आज भारत का विकास तो होता हो,साथ 
ही सामाजिक न्याय की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती । इस सदर्भ में गाधी जी का कथन 
उल्लेखनीय है-- यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार ही वस्तुए लें दो दुनिया 
में न तो गरीबी रहेगी न कोई भूखा मरेगा ।” निसदेह आर्थिक व्यूह रचना में परिवर्तन के 
माध्यम से ही विकास दर में तेजी तथा सामाजिक न्याय स्थापित कर सकने में हम सफल 
हो सकेंगे! अत देशकाल एवं परिस्थिति के अनुरूप आर्थिक सरचना के स्वरूप में 
परिवर्तन किया जाना चाहिये। आर्थिक सरचना में परिवर्तन के समय भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था की विशेषताओं को ध्यान में रखकर नीतिया निर्धारित की जानी चाहिये। 
तभी भारत में विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकेगी। [] 


॥4 
ऋल्याण की वागडोर लोगों के हाथों पें 














लेखक का बहय है कि विग्रत्त क्या कल्याय कार्यों के लिए लोगों को स्याठित, शिक्षित, 
जागृत तथा रित करने में एवायती गज सस्थाए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं । 


73वें मविधान मशोधन के बाद पचायत्ी राज प्रणाली समूचे देश में लागू हो गई 
है। इस कदम से गावों में लाखों करोड़ों 'बेजुबान' लोगों को 'जुबान' मिल गई है। 
इसका मुघ्य उद्देश्य है सत्ता के विकेद्धीकरण, प्रस्नाए ठथा पुनर्विदरण के कार्य को आगे 
बढाना। सशोधन में त्रि स्तरोय पच्रायती गज सस्थाओं को जिम्मेद्ारिया सौंपने का 
प्रावधान है ताकि वे स्थानीय अधिकार ग्रहण करके मच्चे रूप में निर्णय लेने बाली 
मम्थाएं घन सकें। साथ हो सरकार जो अब वक मेवाओं की 'दावा' तथा लोगों के 
कल्याण कार्यों को 'मरक्षक' बनी सही है अब स्थानीय हितों ठथा कल्याण कार्यों के प्रबष 
एवं मचालन का अपना दायित्व इन मस्थाओं को सौंप देगी। 


गरिमा-मनुष्य को उसकी गरिमा ठथा जिम्मेदारी की उच्च भावना वापिस लौटाने 
वाली यह सामाजिक कार्यनीठि निश्चित रूप से मानवीय आयाम को रक्षा करेगी । गाव 
का व्यक्ति अब निर्भरता की सम्कृति से मुक्त होकर आत्मनिर्भर बन सकेगा! विश्व 
मक्कट से ठपजी सामाजिक समस्याए ऐसी नहीं हैं जिन्हें हल न किया जा सकता हो । 
वेशक हमारे मार्ग में असीम वाघाए हैं तथा हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं को 
प्राथमिकता के सरी क्रम में रख पाना कठिन है परतु हमें इस वात का पूरा विश्वास है कि 
हमारे देश की जनता ने सच्चे हृदय से जो नई आधिक व्यवम्था अपनाई है उसे सवाद के 
अवमर की ममानता तथा आपसी भाईचारे की भावना पर आधारिव रोना हेगा। अत 
विजय उसी मनुष्य की होगी जो केवल अपनी भावनाओं तथा सपत्ति में दी लिप्त न 
रहकर अपने साथियों और पडोमियों के हितों के प्रति भी जागरूक होगा 

लक्ष्य--ममाज कल्याण का क्षेत्र अत्यतठ व्यापक है जिसमें सब रह के प्रयासों और 
म्थितियों के लिए स्थान है । उसका अतिम लक्ष्य आज भी ऐसे न्यायसगत तथा सहुलित 
समाज की रचना करना है जिममें राष्ट्रीय विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलें । 
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को कल्याण गविविधिया, विशेष रूप से 29 में से चार गतिविधिया सौंपी गई हैं,जो इस 
प्रकार हैं--() परिवार कल्याण (2) महिला एवं बाल विकास (3) सम्राज कल्याण 
जिसमें विकलागों तथा मानसिक रूप से बाधिव लोगों का कल्याण शामिल है, और (4) 
कमजोर वर्गों,विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण । 


केन्द्र तथा ग़ज्य सरकारों को इन चार कल्याण क्षेत्रों की पूरी जिम्मेदागे सीधे 
पचायती राज सस्थाओं को सौंप देनी चाहिए। इन सस्थाओं में महिलाओं, अनुसूचित 
जातियों ,जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के फलस्वरूप इन वर्गों को 
अपने री विकास एवं कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्मो में सक्रिय सहयोग प्राप्त हो 
सकेगा। 


कल्याण--भारत के प्रथम प्रधानमत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था-“हम 
कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं और इस दिशा में कार्य भी कर रटे हैं । कल्याण देश 
के प्रत्येक व्यक्ति की साझी सपत्ति होनी चाहिए और आज ची तरह ठस पर केवल सपन्‍न 
बर्गों का हक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से उन वर्गों को जो इस ममय उपेक्षित हैं 
और विकास व प्रगति के अवसर्ये से वचित हैं इसके घेरे में लाया जाना चाहिए।" उन्हेंने 
आगे कहा--“समाज कल्याण का मुख्य बिन्दु मनुष्य की सब तरह से भलाई करना है 
तथा कल्याणकारी सरकार को अपने प्रत्येक नागरिक की भौतिक तथा सामाजिक भलाई 
के लिए न्यूनतम अवमर अवश्य उपलब्ध करानें चाहिये । इससे शोषण और विपमताएं 
मपाप्त होंगी और व्यक्ति के आत्मविकास के लिए प्रावधान होगा ।” उन्होंने सामाजिक 
मेवाओं तथा समाजकल्याण कार्यों के बीच स्पष्ट अतर किया । सामाजिक मेवाए वे हैं जो 
ममूचे समाज के लिए होती हैं, जबकि समाज कल्याण का उद्देश्य उन सेवाओं को बढावा 
देना है जो उन व्यक्तियों और समूहों को सामाजिक आवश्यकताए पूरी करें जो 
सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कारणों से सामान्य समाज के लिए उपलब्ध 
कराई गई सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते। उनके अनुसार महिलाओं बच्चों तथा 
विकलागोी के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। 


उद्देश्य--समाज कल्याण को अवधारणा के दो पहलू हैं--(7) परिवार को, जिसके 
माध्यम से आवश्यकताए पूरी होती हैं सामाजिक संस्था के रूप में मुदृढ एवं समर्थ 
बनाने के लिए कल्याण उपायों का उपयोग करना, और (2) जीवन यापन की 
परिस्थितियों का सामना करने को व्यक्ति की क्षमठा को बढाना। समाज कल्याण 
प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ऐसी बुनियादी परिस्थितियों का निर्माण करना है जिनमें समाज 
के सूभी सदस्य उन्नति व पूर्णता प्राप्त करने कौ अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकें। 
यही सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका है जो पचायती राज सस्थाओं को निचले स्तर पर माम 
पचायतों और प्राम सभाओं के सहयोग से निभानी चाहिये । कल्याण के चार माडल हैं 
जिनमें से किसो भी माडल को ग्राम पचायतें अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप 
अपना सकती हैं। 
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पक्की सडक बनेगी परतु उसके लिए खर्च उठाना सस्कार के बूते से बाहर है । इसलिए 
हमें खुद सडक बनानी होगी जिसके लिए मैं पत्थर एकत्र कर रहा हू ।” इस कहानी में 
पचायती राज सस्थाओं के लिए. यही सदेश छिपा है कि सहायता के लिए बाहर देखने के 
बजाय लोगों के कल्याण का काम वे अपने हाथों में लें । 


कल्याण का आत्मनिर्भर मॉडल ग्रामीण समुदाय के सक्रिय सहयोग तथा 
सहभागिता पर आधारित है। पचायवें अपने कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारिया संभालने के लिए 
गैर सरकारी समितिया और ठप समितिया बनाने को दिशा में पहल कर सकती हैं या 
सरकारी तथा अन्य बाहरी एजेंसियों के कार्मो में पूरक भूमिका निभा सकती हैं। धन का 
अबध अत्यत व्यवस्थित ढग से किया जाना चाहिए। कल्याण मेवाओं की जिन लोगों 
को जरूरत है उन तक पहुचने के लिए स्थानीय उपसमिति में उसके क्षेत्र में पडने वाले हर' 
25 परिवारों के लिए एक स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए । इन प्रतिनिधियों को स्थानीय 
समम्याओं तथा आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए, योजनाएं तैयार करनी चाहिए 
और गाबों के लोगों तथा किसान सघ से उपलब्ध समठनों के सहयोग से उन्हें 
क्रियान्वित करना चाहिए। 


अध्ययनों के परिणाम--भारत के गावों में हुए विकास तथा कल्याण के तुलनात्मक 
मूल्याकन के लिए. जो अध्ययन किए गए हैं उनक आधार पर पचायतों को दो वर्गों में 
बाटा जा सकता है। पहले वर्ग की पचायतों में विकास तथा कल्याण की आत्मनिर्भर 
विधि के अतर्गत समाज के सक्रिय सहयोग तथा उसके प्रभाव के बारे में एक-दूसरे से 
जानकारी लेने देने का तरीका अपनाया गया । इस वर्म में सस्थाओं पर लोगों का अपना 
नियत्रण रहा । 

विकास और कल्याण की योजना का खाका सस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया गया 
परतु सबसे अधिक महत्त्व इस बात का हे कि इन सस्थाओं ने औपचारिक समितियों या 
नियत्रण मडल के ही नहीं, आम कार्यकर्ताओं के सुझावों को भी माना। 

केन्द्र, सज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से नेताओं ने सहायता उसी ढग से मागी 
जिस ढंग से समितियों (पचायतों) और निकायों (ग्राम सभाओं) ने उन्हें लेने को कहा । 


नेवा अधिक लोकतात्रिक थे और उनके फेसले आपसी सबधों तथा एक-दूसरे की राय 
पर आधारित थे | 


दूसरे वर्ग की पचायतों में कुछ बाहरी लोग थे जिन्होंने पचायतों के कुछ नेताओं के 
माध्यम से काम किया । उनका पवायतों पर नियत्रण था। विकास एवं कल्याण की 
विधि उन्होंने ही तय को । वित्तीय ससाधन राज्यों द्वाय उपलब्ध कराए यए। सरकार, नेता 
और सस्थाए एक-दूसरे से गहरे जुडे रहे तथा जिस प्रक्रिया से वे एकजुट रहे वह परस्पर 
निर्भरता से युक्त लोकवात्रिक प्रक्रिया नहीं थी ! पहले वर्ग में विकास और कल्याण का 
केद्ध स्थानीय सस्थाएं थीं। योजनाएं बनाने दथा उनके क्रियान्वयन का काम सस्थागत 
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ढग से हुआ हालाकि उनमें घीमापन रहम जिससे कल्याप कार्य ठेजो से नहीं चतार जा 
सके। 
आन्म नहयद्य दथा स्वावतम्बन के दृष्टिक्रेण के कारण पहले वर्ग की पचादर्द 
राज सस्दाए दूसरे वर्ग व्ये संस्थाओं क्ये दरह अनुदान कर मुह ताकने वालो नहीं ढनें। 
आत्पनिर्भरग दया कल्याय क्ये भावता औपचारिक प्रशासव और समान कल््याद 
जहों रही । इसकी जडें अन्य क्षेत्रों में फेली और मनोरजन,शिद्य 
अदि अनेक तरह के कल्याय क्र्यक्रमों क्या रचना के साय इस भावना क्या और विस्टर 
हुआ। 
पहले दर्प ब्यवे पचायतों ट्वाए किये रये परिवर्दन ठदा कल्याय में भौतिक लक्षदों कई 
प्राप्ति क्ये प्रमुखठा नहीं दी गयी । उनका उद्देश्य समुदाय के सदस्यों में निहित छमदाओ 
व्यू इस हृद ठक विक'स करना रहा कि वे समाज कल्दाय सबधों अपनी आवश्यकटाओं 
तथा सम्ाघनों क्ये मटचान लें और उसके बाद अपनी कोशिशों से परिवर्तन लाते के 
कार्यक्रम खुद देैयार कर सकें । इसके क्लिए समाज कल्दाय व सामाजिक परिवर्दन कई 
मम्दागठ रूप देना ही नहीं बल्कि उसद्य समाउीकरण करना भी जरूरो है 
ममाजीकरण च|े अक्रिया की उतर से नहीं थोषा दाता चाहिए। दूसरे वर्ग क्ये सस्दाओं में 
क्यम कड़े प्रक्रिया नेदा-केमद्धित और सनुदानोन्मुखो थो। इससे अधिक लोग प्रेरित ने 
हो सके,जर्वाकि पहले वर्ग क्ये अक्रिया जन-नेदद्रव उथा समुदायोन्सु खो थी। 
महिला एव वाल कन्य्यण--भारत में महिलाउें द्वे दशा का अनुमान पुरुषों 
तुलना में महिलाओं को सख्या के कम अनुपाद से लग्पया डा सकता है जो 987 में 95 
हज्पर से घट कर 3997 में 929 प्रति हजार रह गया है, और 97 के 952 के स्टर से 
भी कम है। इस भेदभावपूर्ण अनुपाद कया मुख्य चरण लडकितयों के प्रति उपेद्य का 
दृष्टिकोप है । 
अभी स्ठरों की पदायत सस्याओं के सदस्दों को महिलाओं दे स्थिति सुघारते से 
मबधित विभिन्‍न कल्नूलों कौर कल्याणकारी उपायों ब्चे पूरी जानक्ूय दो जानी 
महिला नदन्यों को कऊपने अधिकारों के लिए सबर्य करने 
विशेष रूप से घ्यान देना चाहिए। 
पचाणओं छा हम्तक्षेप--पचायतों को महिलाओं ठथा बालिकार्कों के ऊथिकार्यो कर 
बढावा देने के प्रयास करने चाहिये । आठवों योज्ना में दि्घोरित निम्नलिखित लद्दा के 
प्राप्त के लिए सब ररह के व्वेशिशों के जल्नी चाहिए। 
(7) अनुसूचित ावि/चनजावि के सभी बालकों और बालिकाओं ब्ये स्कूलों 
व्यामक भरठोी | 
(2) मूर्भी वच्चों के लिए एक किलोमीटर क्ये दूरो उक फ्रथमिक विद्यालय खोलना दवा 
पटाई दाच में छोडने वाले बच्चों, क्रमकाजो नच्चों ठधा स्कूल न जा सकते वाट 














































3४ 








कल्याण की बायडोर लोगों के हाथों में--पवायतों की भूमिका. 23 


लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का प्रबध। 


(3) ठच्च शिक्षा के मुकाबले प्राथमिक शिक्षा का अनुपात वर्दमान 4 से बढाकर 2 
4 करना जो प्राइमरी से ऊपर की कक्षाओं ठथा अन्य क्षेत्रों में अधिक लडकियों को 
पढ़ाई के अवसर देने के लिए आवश्यक है। 


इन कार्यों को पूय करने के लिए पचायतें सरकारों और स्वयसेवी सगठनों से 
वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता ले सकती हैं। 


परिवार नीवि एव वाल कल्याण--चालिकाओं की उपेक्षा का शिकार होने से बचाने के 
लिए पचायवों को आवरिक व बाहरी ससाधनों की सहायवा से निम्नलिखित उपाय करने 
चाहिए-- 


(3) बालघर, शिशुकेनद्र तथा इस प्रकार की अन्य सेवाओं को सस्थागव रूप दिया 
जाए। 
(2) कामकाजी महिलाओं के काम का स्वरूप तथा समय इस वरह तय किया जाए कि 
वे बच्चों की आवश्यकताए पूरी कर सकें । 
(3) काम करने वाले मा वाप, विशेषकर भूमिहीन मजदूरों के लिए आराम का समय 
बढाया जाए। 

पदायतों को सरकार की ओर से सहायता तथा विभिन्‍न परिवार कल्याण कार्यक्रमों 

के माध्यम से सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा निम्नलिखित रूपों में उपलब्ध होनी चाहिए, 

(क) टीकाकरण, (ख) परिवार नियोजन तथा गर्भनिगेधक ठपायों की जानकारी, (ग) 

व्यावसायिक चिकित्सा सेवाओं को व्यवस्था, (बघ) पोषाहार, स्वास्थ्य रक्षा एव रोगों के 

बारे में जानकारी,(च) प्रसव पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल के लिए सम्थागत सहायता एव 
मुविधाए। 


महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सुझाई गई अन्य नौतिया इस प्रकार 
हैं--कामकाजी महिलाओं के लिए. () पुरुषों के समान वेतन/दिहाडी, (2) चेतन सहित 
मातृत्व अवकाश का कानूनी अधिकार, (3) घर के निकट काम का स्थान (4) स्त्री पुरुष में 
किए जाने वाले भेदभाव का मुकाबला करने के सस्थागत उपाय । 


सामान्य () विधवाओं, विकलागों, वृद्धजनों आँद को सहायता, (2) दहेज, हिंसा 
तथा बहुविवाह को रोकथाम से सबधित कानूनों के बारे में जागृति लाना और जानकारी 
देना, (3) महिलाओं के प्रति सम्मान एवं गरिमा के जीवनमूल्य विकसित करना, (4) 
परिवारों के लिए परामर्श तथा परिवार कल्याण एजेंसी की व्यवस्था करना, (5) समन्वित 
बाल विकास योजना का प्रबध पचायतें के हाथ में देता । 


समच्वित वाल विकास योजना--भारत में 6 वर्ष से कम उप्र के बच्चों की सख्या करीब 
75 करोड है। इनकी बहुत साधारण किन्तु अलग अलग तरह की आवश्यकदाए 
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हैं-प्यार, देखभाल, सीखने तथा खेलने के अवसर, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और 
पोषाहार। इसके बावजूद अधिकतर बच्चे ऐसे आर्थिक व सामाजिक वातावरण में रहते 
हैं जो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधक हैं! उनकी आवश्यकदाए पूरी 
करने तथा क्षमताओं का पूर्ण विकास करने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 975 को समन्वित 
बाल विकास योजना प्रारम्भ को गई। पहले पहल 33 विकसिव खडों में लागू की गई 
यह ना अब देश के 70 प्रविशव विकास खडों तथा 260 शहरी स्लम क्षेत्रों में चल 
रही है। 


इस योजना की जिम्मेदारी पूरी तरह से पचायतों को सौंप दिए जाने से दोपहर का 
भोजन देने की इस परियोजना को पूरे साल चलाने के लिए धन आसानी से उपलब्ध हो 
सकेगा। गावों के लोग इसमें सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेंगें तथा वे इसे सरकार की 
सहायता से चलने वाली अपनी योजना मानकर चलेंगे । इससे योजना की लागव में भी 
कमी आयेगी। सक्षेप में कहा जाए तो प्राथमिक स्वर पर परिवार ही सबसे स्वाभाविक 
सगठन और समाज की बुनियादी स्वाभाविक इकाई है और इसके सदस्य साझे आर्थिक 
और सामाज्कि हितों के कारण एक-दूसरे से जुडे हुए हैं । यह अस्तित्व एवं सुरक्षा के 
लिए एक सुद्ृढ केन्र है जिसमें सभी सदस्य अभिभावकों की सामाजिक सत्ता के अपीन 
साझा मोर्चा बना कर रहते हैं। मा बाप पैतृक प्रवृत्ति से प्रेरिठ होकर बच्चों की ढब तक 
देखरेख करते हैं जब दक वे अपने बलबूवे पर काम करने लायक नहीं हो जाते। इसी 
प्रकार बच्चे भी अपने मा-बाप की जरूरतों का ध्यान रखते हैं और वृद्धावस्था में उनकी 
देखभाल करते हैं। यद्यपि सयुक्त परिवार प्रथा बिखर रही है फिर भी किसी सकट की 
स्थिति में परिवार के सभी सदस्य सहयोग करने को एक साथ आ जाते हैं। परसर 
सहयोग और सहायता की इस व्यवस्था को अवश्य ही पुष्ट किया जाना चाहिए वार्कि 
किसी बाहरी कल्याण सस्था या एजेंसी की आवश्यकता हो न पड़े । 
अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण--इस सच्चाई से इन्कार नहीं किया 
जा सकता है कि अनुसूचिव जातियों व जनजातियों के हितों को रक्षा के लिए सविधान में 
किए गए अनेक प्रावधानों तथा उनकी भलाई के लिए चलाए गए विशेष कार्मक्रमों के 
बावजूद इन वर्गों को स्थिति अभी तक शोचनीय बनी हुई है। अस्पृश्यहा पर रोक तथा 
नौकरियों के लिए आरक्षण उपायों से भी दलिठों की हालठ में खास सुधार नहीं हो पाया 
है |देशमें ,खासकर यामीण क्षेज्रें में छुआछूत किसी न किसी रूप में मौजूद है 
पचायतों के सदस्यों को चाहिए कि वे इस बात की शपथ लें कि वे छुआदूत नहीं 
करेंगे और साथ ही विशेष अभियान चलाकर और दलितों के अधिकारों की रक्षा करके 
लोगों को अस्पृश्यवा निवारण के बारे में जागरूक बनाएगे। सामूहिक भोजन वथा 
अतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पचायतों को यह भी देखना 
चाहिए कि अनुसूचित जावियों की दशा बेहतर बनाने के लिए चलाई जाने वाली विकास 
एवं कल्याण परियोजनाओं के फलस्वरूप शेष समाज से उनकी दूरी न बढते पाये। 
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उदाहरण के लिए विभिन्‍त योजनाओं के अवर्गत उन्हें दिए जाने वाले मकान या प्लाट 
आमतौर पर मुख्य गाव से दूर होते हैं जिससे अन्य जातियों के लोगों के साथ उनके 
घुल-मिल कर रहने में बाधा आती है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए विशेष 
रूप से खोले जाने वाले स्कूलों और छात्रावार्सो के कारण इन जातियों के छात्रों का दूसरी 
जातियों के साथ ज्यादा मेलजोल नहीं बढ पाता । इस तरह के अलगाव वाले काम नहीं 
किए जाने चाहिए। 
पचायतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के 
आर्थिक उत्यान के कार्यक्रम और परियोजनाए इस प्रकार क्रियान्विद की जाए कि 
धीरे धीरे वे समाज की मुख्य घाया का अग बन जाए। 
पचायतों को अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण की दिशा में कारगर 
कदम उठाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए-- 
() अनुसूचित जातियों/जनजातियों के हितों को रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को 
लागू करने में मदद करना । 
(2) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के भूमिहीन लोगों को जपीन देने और कृषि के 
लिए आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराने के तरीके दूढना । 
(3) इन वर्गों को दिए जाने वाले लाभों में चोयी या हेराफेशी को रोकमा । 
(4) जनजातीय इलाकों में प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से पाचवी अनुसूची के 
अतर्गत नियम कानून बनाना । 
($) छठीं अनुसूची के तहत उपलब्ध आत्मप्रबध से सबधित प्रावधानों को पाचवीं 
अनुसूची के क्षेत्रों पर भी उपयुक्त ढंग से लागू करना) 
(6) जनजातीय आबादी की बहुलता वाले क्षेत्रों में,चाहे वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित हों 
या नही, देसी शगब को दुकानें बद करने के लिए हर वरह के प्रयास करना । 
पचायतों को अस्पृश्यता समाप्त करने तथा उपेक्षित वर्गों को समाज के सभी लोगों 
को बराबर सम्मान एव गरिमा दिलाने के लिए निचले स्तर पर कार्यक्रम चलाकर कमजोर 
वर्गों के उत्थान में सच्ची दिलचस्पी दिखानों चाहिए। लोगों को इस प्रकार जागृत तथा 
संगठित किया जाना चाहिए कि वे प्रशासन पर उन नीतियों को बदलने के लिए दबाव 
डाल सकें जो अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण के अनुरूप नहीं हैं । 
विकलागों का कल्याण--विकलामों तथा अक्षम लोगों का कल्याण एक अत्यत 
जटिल एव चुनौतीपूर्ण कार्य है! यह काम वभी पूरा हो सकता है जब सभी नागरिक, 
म्वयसेवी. सगठन, सरकार तथा पचायतें इस बारे में सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारो 
महसूस करें । 
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राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन के अनुसार भारत में एक करोड 2 लाख लोग 
अर्थात्‌ कुल आबादी का लगभग .9 प्रतिशत हिस्सा कम से कम एक विकलागठा से 
पीडित है। 0 प्रतिशत से अधिक विकलाग ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक तरह की 
शारीरिक अपगता है | एक से 44 साल की आयु के करीब 3 प्रतिशत बच्चे बढने में देरी 
के विकार से पीडित हैं । अब अधिक से अधिक लोग यह मानने लगे हैं कि विकलागों 
बगे भी वही अवसर और अधिकार मिलने चाहिए जो समाज के अन्य लोगों को उपलब्ध 
हैं। ऐसा करने के लिए विकलागों को समाज से जोडने की दृष्टि अपनाना सबसे 
महत्त्वपूर्ण है। विकलागों को शारीरिक चिकित्सा, विशेष शिक्षा या व्यावसायिक 
प्रशिक्षण की सुविधाए देना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें अन्य लोगों से जोडने के लिए 
समाज में अलगाव पैदा करने वाले दृष्टिकोण को बदल कर नया सकल्प लेना बहुत 
जरूरी है। इसके लिए इन लोगों का इलाज तथा पुनर्वास करना ही काफी नहीं है बल्कि 
समर्थ लोगों की सोच को बदलना भी आवश्यक है ताकि विकलागगों को शेष समाज के 
साथ पूर्णरूप से जोडा जा सके । 


सर्वोदिय और विकलाग--सर्वोदय का उद्देश्य सामान्य लोगों का ही नहीं, बल्कि 
विकलागों का भी कल्याण करना है | सर्वोदय से विकलाग एव सामान्य लोगों के बीच 
की दूरी समाप्त हो जाएगी। गाधीजी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक चलता फिरता 
मदिर है। किसी भी अक्षम व्यक्ति का अपमान नही किया जाना चाहिए और किसी को 
भी अपने हार्थों अपनी जान नहीं लेने देना चाहिए। समाज के विकलाग भी ईश्वर को 
उतने हो प्रिय हैं जितने सामान्य लोग | विकलाग लोगों के काम का भी उतना ही महत्त्व 
है जितना साधारण लोगों के काम का। अत उन्हें भी अपने काम से आजीविका अर्जित 
करने का समान अधिकार है । 


उपसहार--स्वतेत्रता के बाद से, विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में अनेक कल्याण 
योजनाएं तथा कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं परतु निचले स्तर पर उनका क्रियान्ववन 
असतोपषजनक रहा है । इसलिए अब पचायतों तथा विभिन्‍न स्तरों पर क्रियान्वयन के क्षेत्र 
को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है । 


केन्द्र तथा राज्य सरकारों का पहला काम है-पचायतों के निर्वाचित सदस्यों को 
प्रशिक्षण शिविर लगाकर और स्थानीय भाषाओं में साहित्य ठपलब्ध कराकर आवश्यक 
जानकारी देना | पचायतें। के सदस्यें। को अपना दायित्व कारगर तथा ठीचत ढथ 
निभाने लायक बनाने में स्वयसेदी सगठनों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। सभी 
पचायतों केलिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में एक भी म्रामवासी भूखा न 
रहे और कोई भी किसी का शोषण न कर सके । इस मामले में कमजोर वर्गों के लोगों पर 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 


सदस्यों को कल्याण से सबधित कानूनों और विभिन्‍्र र्रोदों से मिलने वाली 
तकनीकी और वित्तीय सहायता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पचायतों 


कल्याण की बायडोर लोगों के हाथें में-"पचायरों की शूमिका. 727 


को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा मूल्याकन के लिए “निगरानी सस्था' के रूप में काम 
करना चाहिए। समूचे काम का आदर्श वाक्य “आत्मनिर्भर बनना होना चाहिए तथा 
दूमरों को ओर वाकने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। अन्य पचायती राज सस्थाओं 
से सपर्क मे वित्तीय तथा तकनीकी सहायवा के रूप में ससाधन प्राप्त करने में मदद मिल 
सकती है। इसके अलावा सरकारी तथा गैर सरकारी सगठनों से ठालमेल बनाकर चलने 
से सहयोग प्राप्त करने और विभिन्‍न स्तरों पर कल्याण कार्यक्रमों को समन्वित करने में 
मदद मिल सकती है ! इससे पचायतें अपने सदस्यों में इस बात के लिए गौरव का भाव 
पैदा कर सकेंगी कि वे अपने लोगों की कल्याण सबधी आवश्यकताए स्वय पूरी करने में 
समर्थ हैं। छा 
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लेखक ने नई आर्थिक नीति के सन्दर्भ में लोगों के सदेह को निश्षार बढाया है । लेखक के 
विचार में भारतीय उद्योगों में विदेशी वितियोग पर तियक्रणों में ढील तथा विदेशी इक्विटी 
पार्याप्िप्रेशन में उदारीकरण देश में अधिक विदेशी इक्विटी पूजी की प्रोत्साहित करेगा । 
विदेशी पूजी आवरिक पूजी की कमी को पूरा करेगी तथा वकनरीकी हस्तातरण एवं 
आएुनिक अवन्यकीय वकवीकी ज्ञान के ट्छाताण से आधुनिक 7कनीक का लाभ देश की 
मिलेगा। 


जब किसी भी प्रकार के सुधार का विचार हमारे मस्तिष्क में आता है वो उमस पूर्व 
कुछ खगबिया अवश्य ही हमें दिखाई देती हैं। जब आर्थिक मुधारों की बात इस देश में 
चली तो ठम्ममे पूर्व हमारा देश नियोजन ,उत्पादन एव वितरण के सबंध में समाजवाद के 
लुभावने आदर्श पर चल रहा था। देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। सार्वजनिक क्षेत्र में 
लगभग १2 खरब, 50 अरब,65 करोड का वितियोग था। सार्वजनिक क्षेत्र एक सफेद 
हाथी की तरह बन चुका था और हमारे विदेशी विनिषय भडार को निगल रहा था हथा 
अपनी अकुशलता के कारण उपभोक्ताओं को घटिया वस्तुए ऊचे मूल्यों पर उपलब्ध 
करा रहा था। हमारे आयात, निर्यातों से अधिक थे | सरकारी खर्च बढ रहा था ! सरकार 
पर आदरिक एवं बाह्य ऋणों का बोझ बढ रहा था। इस कारण से बजट के घाटे में वृद्धि 
हे रही थी जिससे विपरीत भुगतान सदुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तथा हम 
कीमतों की वृद्धि की समस्या मे जस्त थे। मुद्रास्फीति की दर 7% थी और हमारा 
विदेशी विनिमय कोष घट कर मात्र एक अस्ब डालर रह गया था। यह कुल आयातों के 
लिए 2 सप्ताह के भुगवान के बराबर था। इस प्रकार देश को साख दाव पर लगी हुई 

थी। ऐसे बुरे समय में देश को सौभाग्य से डॉ मनमोहन सिह जैसा वित्त मत्री मिला! 

उन्होंने डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये वथा अल्पकालीन एव दीर्घकालीन 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आर्थिक सुधारों की घोषणा की । 


विपरीत भुगतान सतुलन वथा मुद्रास्फीति जैसे राजकीपीय सकटों की प्रकृति के 
अल्पकालीन उद्देश्यों को पूर्ठि के लिये उन्होंमे भाखीय रुपये के अवमूल्यन की घोषणा 
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की । डालर के साथ रुपये के मूल्य में 25% वथा अन्य दुर्लभ मुद्राओं के माथ 20% 
अवमूल्यन की घोषणा की मई । व्यापार नीति सबधी कुछ सुधारों की घोषणा की गई। 
जुलाई 99 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई और सरकार ने 99-92 का बजट 
अ्रस्तुत किया । 


दीर्घकालीन उद्देश्य था “ढाचागत समायोजन” इस उद्देश्य को पूर्षि के लिए 
सरकार ने उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त किया, पूजी बाजार का उदारीकरण किया, विदेशी 
व्यापार को नियत्रण मुक्त किया तथा विदेशी पुजी को भारत में आमत्रित किया। इन 
कदमों के पीछे निर्यात में चुद्धि तथा भुगतान सतुलन को ठीक करने का विचार काम कर 
रहा था। इस समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
(आई एम एफ) से $ 2.3 अरब का ऋण लिया। सरकार ने विश्व बैंक से भी ढाचागत 
समायोजन ऋण $ 500 मिलियन का लिया जिसके साथ शर्ते यह थी कि राजकीपीय घाटे 
को 6.5 प्रतिशत तक नीचे लाया जाए। क्षेत्रानुसार आर्थिक सुधारों को चार श्रेणियों में 
बाटा गया-- 


(7) औद्योगिक सुधार--औद्योगिक क्षेत्र में सुधार लाये जाने हेतु जुलाई 99] में नई 
औद्योगिक नीवि की घोषणा की गई जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं--(7) उच्च 
प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी पूजोी विनियोग 40 प्रतिशत से बढाकर 5] प्रतिशत 
तक किया जा सकता है। (2) विदेशी तकनीकी समझौतों के लिए सरकार की अनुमति 
लेने की आवश्यकवा नहीं है (3) निर्यात मूलक इकाइयों को विदेशी पूजी निवेश में 
अतिरिक्त छूट दी गई है और आयात में भी काफी छूटें दी गईं हैं। (4) सार्वजनिक क्षेत्र 
के उपक्रमों के अशों को निजी क्षेत्र को भी चेचा जा सकवा है । (5) नये कारखाने लगाने 
के लिये डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डवलपमेन्ट के यहा पजीकरण कराना अब 
आवश्यक नहीं है। (6) दूसरी अनुसूची में दिये गये उद्योगों, जिनकी सख्या घटाकर 
आठ कप दी गई है,को छोडकर किमी भी उद्योग को बिना लाइसेंस लिये स्थापित क्या 
जा सकता है। (7) नये उद्योगों को अब उत्पादन कार्यक्रम बताना आवश्यक नहीं है 
और पुरानी इकाइयों को विस्तार के लिये सरकार से अनुमत्ति लेना भी अनिवार्य नहों है। 

(0) बहा क्षेत्र--इस क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये हैं। 
आयात निर्यात को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। चैलियाह समिति को सिफारिशों 
के आधार पर उत्पादन एवं तटकरों में कमी को गई है। विदेशों विनिमयों की दरों में भी 
परिवर्तन किया गया है जिससे श्रम प्रधान कृषि क्षेत्र, लघु उद्योगों तथा सेवा उद्योगों को 
प्रोत्साहन मिल सके । 


एक मार्च, 4992 से देश में विदेशी विनिमय दर नीति के अंतर्गत (लिबरलाइज्ड 
एक्सचेंज रेट मेनेजमेंट सिस्टम) लागू किया गया था जिसके अन्तर्गत रुपये को अशत 
परिवर्तनीय बना दिया गया था। 993-94 से रुपये को पूर्णत परिवर्तनीय बना दिया 
गया है। इस नौति के अन्तर्गव वर्तमान खादे पर सभी विदेशी विनिमय आप्तियों जैसे 
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निर्यातों, सेवाओं और रेमोटेन्सेज को बाजार में प्रचलित विनिमय दरें पर परिवर्धित 
किया जा सकता है। जब यह व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी, व्याप्त स्थिति में विदेशी 
विनिमय की माग उसकी पूर्ति से अधिक थी। अत विदेशों विनिमय की बाजार दर 
सरकारी विनिमय दर से अधिक थी । निर्यातकों की इस व्यवस्था से पूर्व बहुत लाभ था। 
इस पद्धति से विदेशों से विनिमय प्राप्तियों को सरकारी माध्यम से प्राप्त करने की प्रेरणा 
मिलो है। उससे विदेशी विनिमय, गैरकानूनी सौदों तथा चोर बाजारी से हट कर सरकारी 
रास्ते से देश में आना प्रारम्भ हो गया है और उन लोगों को उपलब्ध होने लगा है जो कि 
वस्तुओं और सेवाओं का आयात करना चाहते हैं,दघा विदेशों में यात्रा करना चाहते हैं 
अब वे इन उद्देश्यों की पूर्वि के लिये अधिकृत विक्रेताओं से विदेशी विनिमय प्राप्त कर 
सकते हैं ) इस पद्धति से यह लाभ हुआ है कि विदेशी विनिमय की सरकारी तथा बाजार 
दर में बहुत मामूली अतर रह गया है । प्राप्तियों की मात्रा में कई गुणा वृद्धि हुई है । चालू 
खाते का घाय 990 9 में 3 प्रतिशव से घट कर 994-95 में 0.5 प्रतिशत से भी कम हो 
गया है। हमारी आर्थिक योग्यता में भी विदेशी विनियोजकों का विश्वास बढा है और 
बाद्न क्षेत्र का भी आकार अब बहुत बडा हो गया है । 

(॥) क्तोय एवं वैंकिंग क्षेत्र--इस क्षेत्र में लाये गये सुधार नर्खसिहम समिति को 
सिफारिशों के आधार पर किये गये हैं। वैधानिक तरलता अनुपात (एस एल आर) तथा 
नकदी सचय अनुपात (सी आर आर) में कमी इन सबमें से अधिक महत्त्वपूर्ण सुधार है। 
यदि ये अनुपात अधिक ऊचे होते हैं तो बैंकों की लाभदायकता पर इसका बुरा प्रभाव 
पडता है। बैंकों को अब यह भी अधिकार दे दिया गया है कि ग्रामीण शाखाओं को 
छोडकर अपनी शाखाओं को कही भी खोल अथवा बद कर सकते हैं। उन्हें प्राथमिकता 
क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋणों के सबध मे पूर्ण स्वतत्रता दे दी गई है। ब्याज दर का 
विनियत्रण करने में भी वे स्वतत्र हैं। रिजर्व बैंक द्वारा अब व्यापारिक बैंकों को 
अपनी अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने को आज्ञा देना भी एक प्रशसनीय कदम है 
जिससे बैंकों में आपसी प्रतिस्पर्द्धा बढेगी। बैंकों द्वात आहकों को अधिक प्राहक 
सुविधायें कम खर्च पर उपलब्ध कराई जा सर्के,इस उद्देश्य से सरकार ने मार्च 995 में 5 
नये विदेशी बैंकों को भारत में बैंकिग कार्य सम्पन्न कराने की सुविधा प्रदान कर दी है जो 
कि शीघ्र ही अपना काम प्रारम्भ कर देंगे । रिजर्व बैंक ने ऐसे विदेशी बैंकों के भारत में 
प्रवेश की शर्तों को भी उदार बना दिया है। इनमें से तीन प्रमुख बैंक हैं--चैंक ऑफ 
900 (ऋछयओ), स्थाण कर्मीशयल बैंक (याइजैंड) तथा अश्व बगला देश बैंक (बगला 

श)। 


बैंकों द्वारा प्राथमिकता ग्राप्त क्षेत्र और निर्यात साख को भी बढाया जा रहा है। 
प्राइवेट बैंकों को खोलने की अनुमति हो जाने से प्राइवेट बैंक भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से 
प्रतिस्पर्द्धा करेंगे और उसमे ग्राहकों को अच्छी सेवा सस्ती दर पर मिलेगी । शष्टीयकृत 
बैंक अब निजी पूजी भी आमत्रित कर सकते हैं। अत उनमें अधिक कुशल प्रबध 
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नियत्रण एवं उत्तरदायित्व की भावना जागृत होगी । भारतीय स्टेट बैंक तथा ओरियेन्टल 
बैंक ऑफ कॉमर्स के इश्यूज वो आ भी चुके हैं। ग्रष्टीयकृत बैंकों को भी व्यक्तिगत 
लाभदायकता बढाने के लिये कहा गया है। बैंकों को आत्मनिर्भर बनाने चधा उनको 
कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन की कार्यत्रणाली का पुनर्गठन किया 
जारहा है ताकि वे अतिरेक उत्पन कर सकें और डूबते ऋणों को अधिक वसूली कर 
सकें। 

(9५) प्राथमिक क्षेन्‍र-देश के आधिक विकास में बहुत बडी वाघा है कृषि मामीण 
क्षेत्र में आधारभूत सरचना का अभाव | यह कठिनाई आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को लायू 
करने के पश्चात्‌ और अधिक मुखर होकर सामने आई है| शक्ति, सचार, रेल, सडक, 
सिचाई, भूमि-सरक्षण एवं बैंकिय आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहा पर अब भी भारी विनियोग की 
आवश्यकठा है । इसी बात को घ्यान में रखते हुए 995-9 के बजट भें यह व्यवस्था की 
गई है कि निजी क्षेत्र को इन सरचनात्मक सुविधा को कमियों वाले क्षेत्रों में विनियोग 
आकर्षित करने के लिये प्रोत्माटिठ किया जाए। इसके लिये भारत सरकार नाबार्ड 
सहयोग से एक नया श्रामीण सरवनात्मक विकास अनुदान लगभग 2,000 करोड रुपये 
की राशि से स्थापित करने जा रही है जो कि राज्य सरकारों एवं राज्यों द्वास स्थापित 
निममों को इन क्षेज्रों में चल रही ऐसी योजनाओं के लिये बैंकों के माध्यम से वित्तीय 
सहायता उपलब्ध करायेगा। वास्तव में भारत जैसे कृषि प्रधान देश में प्राथमिक क्षेत्र में, 
जहा जनसख्या में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का बहुमत है, उन क्षेत्रों में नावार्ड 
आमीण क्षेत्रीय बैंकों तथा साख सहकारिताओं के माध्यम से ऋण नमुविधायें उपलब्ध 
करायेंगे | नावार्ड इस उद्देश्य के लिये 400 करोड रुपये की व्यवस्था करेगा । 


वर्तमान स्थिति 

भारत में आर्थिक सुधार लागू होने के पश्चात्‌ अर्थव्यवस्था के कुऊ क्षेत्रों में अच्छे 
परिणाम सामने आने लगे हैं। देश में जब ये सुधार प्रारम्भ हुए थे मुद्रा स्क्रीति की दर 37 
प्रतिशत थी । जिसमें पहले दो-तीन वर्षों में काफ़ी गिरावट आई। 7993 के मध्य में 
स्फीति दर घट कर7 प्रतिशत रह गई | किन्तु 4994-95 में इस दर में फिर काफी वृद्धि 
हुई | 8 जनवरी, 995 को समाप्त हुए सप्ताह में वह बढ कर 7.55 प्रतिशत हो गई | 
इस वर्ष में विभिन्‍न महीनों में इसमें उतार-चढाव होते रहे । फरवरी,7995 में वह थोडी 
घटकर .37 प्रतिशत रह गई | भारत सरकार की सजगता वा रिजर्व बैंक द्वारा उठाये 
गये कदमों से एक अप्रेल,995 को समाप्त होने वाले सप्ताह में वह पुन घट कर एक 
इकाई में (9.38 प्रतिशव) पर आा गई । रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति को सख्त किया है। 
अत्यधिक वरलदा पर रिजर्व बैंक ने कई दिशाओं से वार किया है। मावधि जमाओं से 
ब्याज की दर में एक प्रतिशव की वृद्धि की गई है। व्यापारिक बैंकों को निर्देश दिया है 
कि वे गैर खाद्यान्न ऋण देने में सावधानी बरतें क्‍योंकि रिजर्व बैंक का यह मत है कि 
उत्पादन माग की उपेक्षा साख के विकास में अधिक वृद्धि हुई है। बैंकों द्वाय दी जाने 


भार मैं आर्थिक सुक्चत--एक समीक्षा .. 33 


वाली साख की व्याज दर में भी एक प्रतिशत वृद्धि की गई है इससे भी तरलता में 
सिकुडन आयेगी। अठ यदि उद्योग अपनी कुशलना का स्तर बढ़ा लेते हैं तो बैंकों की 
65,000 करोड रुपये की जमासशि इसके लिये पर्याप्त होगी और उद्योगपतियों द्वास 
लागत में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं होगा। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि इन 
उपायों से मुद्रास्फीति की दर को 8 प्रतिशत वक बनाया जा सकेगा । 


जहा ठक्क राजब्गेपीय घाटे का सवध है 994-95 के बजट में ठसे छह प्रतिशत तक 
लाने का लक्ष्य था किन्‍्नु वास्तव में वह 67 प्रतिशत रहा | 4995 96 के बजर में उसे 5.5 
प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य रखा गया है । स्पष्ट है हमने जो वायदा विश्व बैंक को किया 
था हमाय राजकोषीय घाटा लगभग इस सीमा के निकट ही है। 


हमारी विकास दर सुधारों को लागू करने से पूर्व एक प्रतिशत से भी कम थी। 
992 93 तथा 993 94 में हम इसे बढाकर 4.3 प्रतिशत तक ले आये थे | 994-95 में 
यह 53 प्रतिशत थी और 995 96 तक इसके छह प्रतिशत तक बढ जाने की सभावना 
है। 


जहा तक देश में खाद्यान्न का सबघ है 99] 92 में यह 68 मिलियन टत होगा। 
इसका लाभ यह हुआ है कि हमारे खाद्यान्न भडार जो 994 में 73 9 मिलन थे वे अन 
बढकर 30 मिटन हो गये है । 

नई आर्थिक नीति ने रोजगार के क्षेत्र भें अपने उत्तम परिणाम दिखाने प्राए्म्भ कर 
लिये है। वर्ष 799] 92 में तीन मिलियन लोगों को रोजगार दिया गया था जो कि 
994-95 में वढकर छह मिलियन हो गया है । 


आर्थिक नीति की आलोचना का एक और कारण यह भी ब॒वाया जाता था कि इसमें 
आयातों की बाढ़ आ जायेगी और निर्यात कम हो जायेंगे। किन्तु वस्तुस्थिति इसके 
विपरीत हैं। इस नीति ने हमारी आत्मनिर्भरता को बढाया है और हमारे निर्यात अब 90 
प्रतिशत आयातों की वित्तीय व्यवस्था करते है जबकि नई आर्थिक नीति से पूर्व निर्यात 
60 प्रतिशत आयातों को वित्तीय व्यवस्था करते थे । 


एक बान और भी उल्लेखनीय हैं कि योजना काल के प्रथम 40 वर्षों में कुल 
मिलाकर जितना श्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत को स्वीकृत हुआ था उससे कई गुणा 
प्रत्यक्ष विदेशी निविश 399] 94 की अल्प अवधि में स्वीकृत हो चुका है। 


आर्थिक सुधारों की अधिक उपयोगी बनाने के लिये सुझाव 

()) प्रत्यक्ष कर की दर्रो में विवेकीकरण--यद्यपि वित्त मत्री डॉ मनमोहन सिंह ने 
चेलियाह कमेटी के सुझावों के आधार पर प्रत्यक्ष करों में काफी छूटें दी हैं और उसे 
विवेकीकृत कल का प्रयास किया है किन्तु इस दिशा में और बहुत कुछ किया जाना शेष 
है | उन्होंने इस बार भी आयकर की अधिकतम दर में कोई कटौती नहीं की है। यदि इसे 


पउऊव ; एच्आट्यदन 


घटाकर वौम प्रतिशठ वक ला दिया जाए वो यह उत्तम होया। हमें टेक्स स्लेब्स में थी 
कमी करनी चाहिये। हमें कर आधार का विस्ठार करना चाहिये न कि वर्दमान 
करदाताओं के उत्पीडन में वृद्धि । हर्ष का विषय है कि वित्तमत्री ने व्यापारियों एव छटे 
दुकानदारों पर अनुमानित कर लगा कर कर-आधघार का विस्वार करने की दिल्ञा में सच्चे 
कदम उठाया है 

(2) विदेशी विनियय संचयों को सानोर्थरिंग करता-भारत में बढ रहे विदेशी पूछो 
आगयाठ से हमारा विदेशी विनिमय भडार निरतर बढ रहा है डो 993-94 में 5.67 अरब 
डालर था वह 994-95 में बढकर 9.6 अरब डालर हो गया है । इससे डालर दे वुलग 
में रुपये का मूल्य बढ जाने से हमारे नियांठों में कमी हो सकवी है। अव रिजर्व बैंक ते 
डालर खरीदना भी प्रारम्भ कर दिया है जिसमे मुद्रा को मात्रा में वृद्धि हो रही है। यदि 
समय रहते इस प्रवृत्ति की नियत्रित नहीं किया और विदेशी विनिमय भडार क्ये उपयुक्त 
मानोर्थरिंग नहीं को गई के इससे पुन्र मुद्रा प्रसार का खठरा पैदा हो सकठा है और 
ऋ्ैमदों में वृद्धि हो मकठी हे ॥ 

(3) आविक सुधारों दया घानवीय आधार--नई आर्थिक नौवि के आलोचकों का मत है 
कि आर्थिक मुपा्े को लागू करते समय गरीब जनता के हि्ों का ध्यान नहीं रछा जा 
रहा है ! परन्तु यह छाव सत्य नहीं है । सरकार ने तो इन सुधारों के साथ गरादी दूर करने 
तथा आर्थिक अनमानवा को कम करने के परम्परागत उद्देश्यों का भी पूरा पूरा ध्यान रखा 
है। 995-9 का वजट तो इसके प्रति पूर्णठ सजग रहा है । बजट में शामिल किये गये 
ऐसे कार्यक्रमों में इदिय विकास योजना में 30 लाख लोगों के लिए 7995-96 में रहते के 
लिये मकान उपलब्ध कराने को व्यवस्था है । एक राष्ट्रीय सेवा महायता योजना बना कर 
65 वर्ष से उपर के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन 75 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। 
प्रामीण छ्ेब्र के निवासियों क्यो सामाजिक मुरक्षा प्रदान करने के लिये एक बौमा योजना 
बनाई गयी है जिसके अन्वर्गव 70 रुपये वार्षिक प्लोमियम देकर 5,000 रुपए का जोखिम 
कवर करने के लिये एक सामाजिक बामा पॉलिसो दी जायेगो और इस 70 रुपए को 
प्रीमियम राशि में से भी आधा हिस्सा ही बीमाकृव व्यक्ति को देना होगा शेष केन्द्र एव 
राज्य सरकारें वहन करेंगी । इसी प्रकार दोपहर के खने के मबध में देहात के बच्ची क 
चास्वे एक बच्चा पौष्टिक योजना भी बनाई गई है। पिछले दो वर्षों के बजों में घी 
सरकार ने ग्रामोण क्षेत्रों के विकास के लिये का्फों बडी घनणशि का आबटन किया दा 
और शिक्षा, स्वास्थ्य,साक्षरठ तथा जल प्रदाय जैसे कार्यक्रमों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
था ताकि बनमाधारण के जीवन स्वर की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके । 

(४) आयार्तों पर में लाइसैंस हयना-आयाठों के काफ्े बडे भाग पर अब भी 
लाइसैंस प्रणाली कय प्रभुत्व है। लाइसैंस तथा व्प्रेय्ययज भ्रष्टाचार एव अकुशलग को 
जन्म देठा हैं। अत लाइसेंस के प्रतिवध यथाशीघ्र हटाये जाने चाहिये क्योंकि आयाव 
वस्तुओं पर लगे प्रतिबंध ऐसे उद्योगों को सरक्षण पदान करके उपभोक्ताओं को घटिया 
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किस्म की वस्तुओं को महगे मूल्यों पर खरोदने के लिए विवश करदे हैं और पूजी प्रवाह 
के भी लाभकाये उद्योगों में प्रवाहित होने से रेकते हैं । 


(5) क्टकरों का विवेकोकरण--इस समय स्थिति यह है कि निर्मित उत्पादों पर 
कम्पोनेन्ट्स की अपेक्षा अधिक दर से कर लगठ है । अठ जब कई दरें होती हैं तो ऐसा 
हो सकठा है कि उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली कच्ची वस्तु पर अतिम उत्पाद बत्रे अपेक्षा 
अधिक दर से कर लग जाए। अठ सभी ठटकरों करे एक री दर से लगाया जाना चाहिए 
चाहे उत्पाद को प्रकृति कैसी भी हो। इसका एक और भी लाभ होगा कि इससे वस्तुओं 
के सभी प्रकार का वर्गीकरण समाप्व हो जायेगा और वर्गीकरण के कारण होने वाली 
मुकदमेबाजी भी कम हो जाएगी । 


(6) आर्थिक सुधारों को अत्यधिक स्वीकार्य बनाना--भारत में इस समय जनसख्या का 
लगभग 30 प्रतिशठ भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा है । उसे आर्थिक 
सुधारों के लिये तब तक उत्साहित नहीं किया जा सकवा है जब तक कि ये सुधार महगाई 
को गेकने में सफल नहों हो पाते और 6 करोड बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने की 
दिशा में ठोस प्रयास साबित नहीं हो जाते। अव आधिक सुधार कर्र्यक्रम इस प्रकार 
चलाया जाना चाहिये कि इसका लाभ घनी लोगों को कम ठथा निर्धनीं को अधिक हो । 
इतना ही नहीं आर्थिक सुधारों की गति इतनी तेज भी नहीं होनी चाहिए जेसा कि लेटिन 
अमेरिका वा पूर्वी यूरोपीय देशों में हुआ है । वहा पर अवि मुद्रास्फीति की स्थिति पेदा 
हो गई है। भारत जैसे देश में तो इस सबघ में और भी सावघानी बरती जानी चाहिये 
क्योंकि हमारा आय का माफ अत्यधिक विषम है । 


(7) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का हौआ निशाधार--आर्थिक सुधारों के आलोचक यह कह 
कर इनकी आलोचना कंरते हैं कि भारत में एक 'ईस्ट इडिया” कम्पनी व्यापार करने आई 
थी जो %0 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन करने में सफल हो गई थी ॥ अब यदि उससे बड़े 
आकार की बहुत अधिक सख्या में कप्पनिया आ गईं तो देश कल प्रभुसत्ता खतरे में पड 
जाएगी । विदेशी पूजी के निर्बाध आयात से तथा बहुग्टीय कम्पनियों को स्थापना से 
देश के उद्योग बरबाद हो जायेंगे क्‍योंकि देशी कम्पनिया उनकी त्रतिस्पर्दधा का मुकाबला 
नहीं कर पायेंगी । इस सबध में तो इतना ही कहना पर्याप्त 4. “केवल बच्चे को हो 
सरक्षण दो” जब वह बडा हो जाए वो उसमें प्रतिस्पर्द्धा में खडे होने को क्षमठा होनी 
चाहिये। देशी अक्षम उद्योगपतियों को अश्षमता का बोझ बेचारा उपभोक्ता क्‍यों 
उठाये । चैसे यदि हमारे देश का उद्योगपति ईमानदारी, लग्न, निष्ठ एव नैठिकवा से क्यर्य 
करे ठो वह विश्व के किसी भी उध्ोगपदि से कम कुशल नहीं है। फिर विदेशो पूजी को 

भी भारतीय पूजी की बग़बरी पर ही रखा गया है ! एक बात और भी ध्यान देने योग्य है 
कि भारव में स्थापित होने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पतियों का प्रबंध एवं नियत्रण (कुछ 
अपवादों को छीडकर) भारदीयों के ही हाथ में होगा | उन कम्पनियों पर यह भी दायित्व 
डाला गया हे कि भारतीय प्रबधकों और तकनीकों विशेषज्ञों को उत्पादन अक्रियाओं में 
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प्रशिक्षण देंगे ताकि भारतीय विशेषज्ञ कालान्तर में विदेशी विशेषज्ञों के प्रतिस्थापन बर 
सकें। 


निष्कर्ष 


यद्यपि देश में अब भी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है और आगे आने वाले समय 
में कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य प्रचलित रहेगी किन्तु भारतीय उद्योगों में विदेशों 
विनियोग पर नियत्रणों में ढील तथा विदेशी इक्वियी पार्टीसिपेशन में उदारीकरण देश में 
अधिक विदेशी इक्विटी पूजी को श्रोत्साहित करेगा / विदेशी पूजी आन्तरिक पूजी की 
कमी की पूर्ति करेंगी । तकनीकी हस्वातरणों एवं आधुनिक प्रबधकीय तकनीकी इन के 
हस्तावरणों से आधुनिक तकनीकों का लाभ देश को मिलेगा । इस प्रकार नई आर्इिक 
नीति द्वार विदेशी पूजी को मिलने वाले प्रोत्साहन से हमारी आवरिक बचत दूरी (गैपी 
तथा विदेशों विनिमय दूरी भी भरेगा जिससे देश में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की 
गति तीब्र होगी । 


कुछ लोगों को सदेह है कि आर्थिक सुधाएं के लागू होने का वही पश्णिम यहा भी 
होगा जो कि मैक्सिको का हुआ है । किन्तु, ऐसे लोग निराशावादी हैं और उन्हें भारत एव 
मैक्सिकों की परिस्थितियों में अन्तर का ज्ञान नहीं है । मैक्सिको में आर्थिक सुधायों की 
असफलवा का कारण वहा राष्ट्रीय आय की धीमी विकास दर एव प्रतिवर्ष 45 प्रतिशत 
मुद्रास्फीति की दर रहे हैं। यहा पर आर्थिक सुधारों को अत्यधिक तीब्र गति से अचानक 
ही अल्पावधि में लागू किया गया ! किन्तु भारतीय परिम्थितिया वहा से पूर्णत भिन हैं! 
हमने अपने आर्थिक सुधार लागू करने कौ गति धीमी रखी है । यहा पर मुद्रा प्रसार को 
दर भी नियत्रण से बाहर महों है। हमारे वित्तमत्री भी अधिक मुलझे हुए एवं अनुभवी 
अर्थशार््री हैं। फिर भी हमें मेक्सिको के दुखद अनुभव का फायदा उठाना चाहिये किंतु 
दूध में जल की देखकर पूरा दूध ही गदी नाली में नहीं फेंक देना चाहिये छा 
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भारत में स्वत्त्रता प्राप्ति के बाद से ही बच्चों को सरक्षण देने, उन्हें सट्टीय निधि के 
रूप में पल्‍लवित होने देने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पर्यष्ति अवसर देने के 
अग्रेक प्रयास किए गए। सरकार द्वार देश के 6 से 4 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 
निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करमा हमारे संविधान की धारा 45 में 
उल्लिखित हैं। संविधान में हो नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में मुख्यत धारा 5(3) के 
द्वाग साकार को बच्चों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार है और सरकार ने 
इस प्रकार के कई कानून बनाये भी हैं। धाया 23 के द्वारा बच्चों के क्रय विक्रय एवं उनके 
द्वाग गैर कानूनी तथा अनेतिक कार्य कराने पर रोक है। साथ ही बच्चों को भय दिखाकर 
था बिना पारिश्रसिक के काम कराना भी प्रतिबन्धित है। इसी प्रकार धारा 24 के द्वारा 4 
वर्ष मे कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम पर 
लगा पर गेक लगी हुई है | इसके अतिरिक्द सविधान के नीवि-निर्देशक तत्त्वों में घारा 
39 के द्वारा बच्चीं के स्वास्थ्य और उनके शासैरिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध 
करने हेतु सरकार को निर्देश दिये गये हैं। घाया 39 (ई) में सरकार को बच्चों के बचपन 
की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश हैं कि उन्हें ऐसे कार्यों में न लगाया 
जाए जो उनकी ठम्र और स्वास्थ्य के लिए घातक हों | 


कानूनो द्वारा सुरक्षा 

बच्चों के लिए सविधान में प्रदह्ष अधिकारों के सुनिश्चितीकरण और उनको शोषण 
से मुक्त कराने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्‍न कानून भो बनाये गये हैं। जैसे 
949 में राजकीय विभागों एवं अय्य क्षेत्रों में श्रमिकों के नियोजन हेतु न्यूनतम आयु 74 
वर्ष निर्धारित की गई । कुछ अन्य कानूनों द्वार भी विभिन क्षेत्रों में बाल श्रमिकों को 
शोषण और पीडा से बचाने के लिए उनकी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु और सेवा शर्तें 
निर्धारित की गई हैं। इसमें बागान श्रमिक अधिनियम 957, व्यापारिक जहाजरानी 
अधिनियम 958, मोटर परिवहन अधिनियम 796(, बीडी सिगरेट सेवा शर्त नियोजन 
अधिनियम आदि प्रमुख हैं। 974 में “राष्ट्रीय बाल नौंति प्रस्ताव” भी पारित किया गया 
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जिसमें बच्चों के पर्याप्द शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करा 
के साथ-साथ शोषण के विरुद्ध उन्हें सरक्षण प्रदान करने हेतु पर्याप्त उपाय करने पर जो 
दिया गया। बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में विस्तार से अध्ययन करने हेतु 979 में गठिः 
“गुरुपदास्वामी समिति ने भी बाल श्रमिकों की समस्या को गभीर बदावे हुए शौपघ्र हूं 
पर्याप्त एव आवश्यक कदम उठाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सुझावों वे 
कार्यान्वयन हेतु प्रयास भी किए गए हैं । 

बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु सस्कार द्वारा एक महत्त्वपूर्ण प्रयास एक विस्तृर 
अधिनियम बनाकर किया गया है जिसे “बाल श्रम निपेघ एव नियमन, अधिनियम 986 
कहा जाता है। इस अधिनियम के अतर्गत 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को १९ 
हानिकारक उद्योगों जैसे कालीन बुनाई, निर्माण कार्य, साबुन निर्माण और पत्थर काटे 
आदि में कार्य करमे पर रोक लगा दी गई है। 987 में “राष्ट्रीय बाल-श्रम नीवि' की 
घोषणा और इसके क्रियान्वयन हेतु प्रभावी कदम भी उठाये गये हैं। अतर्राष्ट्रीय श्रम 
सगठन के सहयोग मे इस हेतु दो परियोजनाए--आई पीर्ड सी अर्थाव्‌ बाल श्रम की 
समाप्ति हेतु “अन्तर्यष्टीय कार्यक्रम' और सी एल एएसपी अर्थात्‌ “बाल श्रम कार्य दा 
सहयोग कार्यक्रम'--भी प्रारम्भ की गई है। सितम्बर 990 में “राष्ट्रीय श्रमिक स्थान मे 
श्रम मत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में अध्ययन, शिक्षण 
और प्रशिक्षण,शोष परियोजनाए आदि चलाने हेतु ब्ाल श्रमिक कक्ष की स्थापना की गई 
है | इस कक्ष के प्रमुख उद्देश्य हैं-- 

3 भारत में विभिन्‍न उद्योगों तथा क्षेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों की स्थिति और दशा 
के बारे में प्रकाशिव वा अप्रकाशिव शोध कार्य का विवरण त्रकाशिव करना । 

2. बाल श्रमिकों से सम्बन्धिव विभिन्‍न कर्मियों के शिक्षण और अशिक्षण के लिए 
विभिन्न सचार सामगी जैसे श्रव्य व दृश्य, वीडियो, मुद्रित सामयी आदि हैयाए 
करना। 

3 बाल श्रमिकों से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों तथा उनके कार्यानवयत्र की 
पुनशवलोकन करना । 

4 कार्यशालाओं, सम्मेलनों, गोष्ठियों द्वारा, जिनमें विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं 
योजनाकारों, प्रशासकों और बाल श्रमिकों के क्षेत्र में कार्य कर रही गैर सरकार 
समिवियों का सहयोग लिया गया हो, लोगों को जागरूक दथा शिक्षित के रे 
महायता करना। 

5 बाल श्रम पर विभिन्‍न स्वयसेवी सगठनों, विश्वविद्यालयी विभागों दया मत्रालयों 
केबीच राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना । 

6 बाल श्रमिकों के क्षेत्र में कार्यरव प्रशासकीय कर्मचारियों और गैर सरकारी सगठों 
को प्रशिक्षण प्रदान करना । 
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4 अनुसधघान और अल्पावधि फेलोशिप, अनुसधान परियोजनाओं आदि द्वारा 
प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना वाकि इस क्षेत्र में अधिक जानकार प्राप्त 
की जा सके । 

इस कक्ष द्वारा विभिन्‍न उद्योगों में कार्यरठ बाल श्रमिकों का पता लगाकर चुनी हुई 
अन्य सूची प्रकाशित की गई है । 


अनेक परियोजनाएं 


मढकों पर घूमकर जीविका कमाने वाले बच्चों के कल्याण हेतु केन्द्र सग्कार द्वारा 
आठवीं पचवर्षीय योजना में 8 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है | इम योजना को 
देश के ] बडे नगरों में लागू किया जा चुका है। गव वर्ष प्रधानमत्री द्वार" स्ववजता 
दिवम के अवमर पर घोषिठ बाल श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु 8५0 करोड 
झूपये की पाच बर्षों की व्यापक योजना के अन्तर्गत विभिल क्षेत्रों में अनेक महत्त्वपूर्ण 
कार्यक्रम लागू किये गये हैं। केन्रीय श्रम मत्री ने इस शवाब्दी के अन्त तक देश के 20 
लाख बाल श्रमिकों को घादक उद्योगों से हटा लेने का सकल्प व्यक्त किया है और इस 
सम्बन्ध में कारगर कदम भी उठाये जा रहे हैं। “यट्टीय मानवाधिकार आयोग/ द्वार भी 
विभिन थेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करके मम्बन्धित राज्य 
मरकाों के माध्यम से इनकी समस्याओं के निराकरण और बाल श्रम उन्मूलन हेतु 
विभिन प्रभावी कदम उठाने हेतु प्रयास किया जाना प्रशसनीय कदम है । 


केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मंगठन की सह्ययत्रा से राज्य सरकारों, गैर 
सरकारी संगठनों और श्रम संगठनों के सहयोग से बाल श्रम निवारण हेतु देश में कई 
परियोजनाए प्रारम्भ की गई हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य परियोजना क्षेत्रों से 
धीरे धरे बाल-श्रमिकों को हटाना है और बाल श्रमिकों के परिवारों के लिए प्रौढ शिक्षा 
की व्यवस्था करके सम्बन्धित कानून के ठचित पोषण की व्यवस्था करना है। घातक 
ठ्योगों से बाल श्रमिकों को हटाने की योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार 
द्वार राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण' का गठन भी किया जा रहा है । सरकार द्वारा 
चलाई जा रही विभिन्‍न योजनाओं ओर प्रयासों के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कुछ गैर 
सरकारी संगठनों, मजदूर सघों और श्रमिक-परिषदों ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । 
'इम समय देश में 700 से आधक गैर सरकारी सगठन बाल श्रीमके के लए कल्याण की 
योजनाए चला रहे हैं | यद्यपि इन सगठनों की पहुच केवल बडे बडे नगरों तक और बाल 
श्रमिकों की लगभग एक प्रतिशव आवादी तक ही है लेकिन जिस प्रकार अत सरकार की 
नीति इस प्रकार के सगठनें को भरपूर सहयोग श्रदान करने की है,ठससे आशा बघती है 
कि शीघ्र ही बाल श्रमिकों के उन्मूलन में इन संगठनों की और भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका हो जाएगी । 


उक्त विवरण मे स्पष्ट है कि देश को बाल श्रमिकों से मुक्त कराने और इस समस्या 
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के नियकरप हेवु अनेक प्रावधान, नियम, कानून, योजगाए और परियोजनाए परिचालिद 
हैं। सरकार, मैर सरकारों और अन्चर्राट्रीय मगठनों के सहयोग से अनेकानेक ठोच 
प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन विडम्बना यह है जितने बच्चों क्ये इन प्रभातों के 
माध्यम से श्रम बाजार से मुक्त कया जाता है उससे अधिक बच्चे श्रमिक के रूप में 
बाजार में पहुच जाते हैं और उनकी सख्दा में कमी के स्थान पर बटोरय होती जा रहे 
है। 97 की जनगणना के अनुसार यह सख्या एक करोड 7 लाख और 987 में एक 
करोड 4 लाख थी। 986 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन ड्वारा किए गये सर्वे के 
अनुसार यह सख्या करोड 73 लाख बताई गई है | वर्तमान में इस ससया के दो करोड 
तक पहुचने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय श्रम रूम्थान के मौजन्द से किए गये 
नवीनतम नमूना सर्वेक्षण के अध्ययन से विदिव होवा है कि महानगर्तें में वाल श्रम को 
समस्या और गभीर है । ऊकेले टिल्ली में बाल मजदूरों वय्े सख्या चार लाख बठाई गई 
है जिनमें में लगभग एक लाख बच्चे विभिन्‍न घरों में मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। 
शेष चाय को दुकानों, दावों, स्कूटर और कर मरम्मत को दुकानों, भवन निर्माण और 
कुलोमिरी आदि के कायों में लगे हुए हैं । 

विभिल उद्योगों में लगे बाल श्रमिकों क्ये सख्या पर यदि नजर डाले ठो पता चलटा 
है कि इनके ऊपर कई उद्योग का मीमा दक निर्भर कसते हैं। जैसे व्यलोन उद्योग में 
मिर्जापुर, भदोही (उम्र), कश्मीर और ज्यपुर में लगभग टाई लाख बच्चे कार्यरत हैं। 
बीडी उद्योग में भी ढाई लाख,पीवल और काच उद्योग में लगभग एक लाख, दियासलाई 
और आविशबाजी में 50 हजार, वृश्षारोपण में लगभग 70 हजार, जरों को कढ़ाई 
लगभग 45 हजार बच्चे श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं | इनके अतिरिक्त हीरे जवाहराद 
पर पालिश, चीनी मिट्टी, हस्वशिल्प, होजरी, हैप्डलूम, लकडी को नक्काशी, स्लैट, पत्थर 
की खुदाई आदि उद्योगों में भी का बडी सख्या में बाल श्रमिक लगे हुए हैं । 


समस्या को सुलझाने मे चुनौतिया 
देश का बाल श्रमिकों के कलक से मुक्ति दिलाने हेतु अभी तक किए गर्य प्रदान 
और उनसे मिले परिणामों के अनुभवों के आघार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं 
कि इस महत्वपूर्ण अभियान के समक्ष अनेक चुनौतिया हैं जिनके विषय में गहन 
अध्ययन किया जाना चाहिए. और उनके निशकस्प देतु व्यावद्धारिक समाधान खोजे जाने 
चाहिए। सामान्य तौर पर इस सम्बन्ध में पहली चुनौठी इनके बारे में सहों आकडों को 
उपलब्धवा की हे। श्रमिकों के सम्बन्ध में सरकारों संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, 
औद्योगिक प्रविष्ठानों अथवा अन्वर्यद्वीय एजेन्सियों आदि द्वाय प्रकाशित आकड़ों में 
बहुत कुछ मिन्‍ता मिलती है। अत समस्या के नियकरण की योजना बनाने से पूर्व 
आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में सही सही आकडे एक किए जायें । इस कार्य के लिए 
सरकार का यदि आवश्यक हो वो केवल कुछ त्रठिष्ठित एवं विश्वसनीय स्वयरसेवा 
सम्चाओं की सहायता लेनी चाहिए तथा इस ओर विशेष ध्यात देकर विभिन्‍न प्रकार के 


बालअय विवरण की चुनौतिया और समाधान... ॥4ा 


कार्यों में लगे बाल श्रमिकों की ठोक-ठीक सख्या, उनको ठीक ठीक आयु, पारिवारिक 
स्थिति, शैक्षिक स्तर,कार्य के घटे, कार्य की दशाए, वेवन अथवा पारिश्रमिक की दरें आदि 
की डीक-ठीक सूचनाए सकलित की जानी आवश्यक हैं ठभी उनके पुनर्वास और 
कल्याण की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाना सम्भव हो सकेगा। 


बाल श्रमिकों की समस्या को सुलझाने में दूसरी प्रमुख चुनौती आर्थिक विपन्नता 
अथवा बेरोजगारी से सम्बन्धित है। देश में अधिकाश बाल श्रमिक पारिवारिक गरीबी 
अथवा पारिवारिक बेरोजगारी के शिकार हैं! परिवार के सदस्यों को दो जून की रोटी 
उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभिभावकों द्वारा उन्हें अस्मय ही परिवार के बोझ को 
उठाने के लिए विवश किया जाता है ! कुछ परिवार ऐसे भो हैं जिनमें कोई प्रौढ सदस्य 
नही है और मजबूरी में उन परिवारों के बच्चों को श्रम बाजार की शरण लेनी पड रही है। 
हालाकि युवकों को रोजगार के अवसर बढाने हेतु, सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और 
सुविधाए प्रदत्त कराई जा रही हैं लेकिन जनसख्या के बढते प्रकोप के कारण उनका असर 
आशिक ठौर पर ही हो पा रहा है। इस समस्या के निशकरण के लिए भ्रत्येक परिवार के 
कम से कम एक प्रौढ सदस्य को रोजगार के अवसरों की गारटी प्रदान करने के अलाबा 
और कोई दूसरा रास्ता नही हैं। इसके लिए सरकार की अधिक प्रभावी योजनाएं बमाकर 
उनकी ठीक से क्रियान्वित करना होगा तथा ऐसे परिवारों को जिनमें कोई प्रौढ अथवा 
गेजगार युक्त सदस्य नही है, उनको नियमित आय के साधन जुटाने हेतु आवश्यक कदम 
उठाने होंगे। 

इस समस्या के लिए उत्तरदायी तीसरी प्रमुख चुनौती इन्हें रोजगार देने वालों की 
लोभी अथवा शोषण की प्रवृत्ति है! ये चाहे ढाबों और चाय की दुकानों के मालिक हों 
घरेलू नौकरों के रूप में कार्य कराने वाले सेठ, साहूकार अथवा अफसर हों अथवा काच, 
जरी, कालीन, आतिशवाजी, माचिस आदि उद्योगों को परिचालित करने वाले उद्योगपति 
हों, सभी का उद्देश्य अधिक से अधिक श्रम कराकर कम से कम पारिश्रमिक भुगतान कर 
उनका शोषण करने का रहता है । इसके लिए यदि उन्हें कानून को परिधि से बचने लिए. 
झूठे सच्चे आकडे प्रस्तुत करने पडें तो उन्हें कोई सकोच नहीं होता है। इस चुनौती का 
मुकाबला सरकार को अपने निगरानी तत्र को मजबूत करके तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं 
आदि की सहायता से दृढतापूर्वक करना होगा । 


'इस क्षेत्र में चौथी अमुख चुनौती इस समस्या के समाधान हेतु बनाये गये नियमों 
और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से सम्बन्धित है। अद्यपि बच्चों को श्रमिकों की 
दुनिया में प्रवेश से रोकने हेतु अथवा उमके शोषण को प्रतिबन्धित करने हेतु सरकार ने 
अनेक कानूनी प्रावधान किए हैं लेकिन कडवी सच्चाई यह है कि इन कानूनों और 
अवधानों का न ठो कडाई से पालन सम्भव हुआ है और न हो इनके प्रभावी क्रियान्वयन 
हेतु उपयुक्त वातावरण बनाया जा मका है। यद्यपि पिछले कई वर्षों से इस दिशा में 
सरकार ने कुछ कडे और प्रभावी कदम भी उठाये हैं और कहीं कहीं अच्छी सफलता भी 
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अर्जित को है लेकिन उपलब्ध कानूनों में खामियों का लाभ उठाकर अधिकाश्ञ दोडी 
लोगों को दडित कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस चुनौती का सामना करने हेवु 
सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि सम्बन्धित अधिनियम में सश्ोधन कर 4 
वर्ष तक को आयु के सभी बच्चों को किसी भी ठद्योग अथवा प्रक्रिया में सेडयार देने पर 
पूर्ण प्रतिबन्‍्ध लगाये और बाल श्रम शोषण को गैर जमानती अपराध घोषित कर 
कडी-से-कडी सजा की व्यवस्था करे। इसके साथ-साथ कानूनी प्रावधानों को इतना 
सशक्त और प्रभावी बनाया जाये जिससे कि अपयाधी ज्व्रे बच निकल जाते हेतु कोई 
रास्ता नहीं मिल सके । 
बाल श्रम निवाएप के क्षेत्र में पाचदीं प्रमुख चुनौठी इन्हें श्रम क्षेत्र मे हटकर इनके 
पुनर्वास अथवा शिक्षा की व्यवस्था से सम्बन्धित है | कानूनी प्रावधानों का दृढकापूर्वक 
उपयोग कर इन्हें इनके कार्यक्षेत्र मे हय कर इनके उचिव पुनर्वास एवं घिष्ठा कौ समुचित 
व्यवस्था तुरन्त उपलब्ध करना आवश्यक होगा ॥ साथ ही साथ अब आवश्यक हो गया 
है कि 4 वर्ष दक के सभी बच्चों को निश्चित रूप से सविधान में शामिल नि शुल्क और 
अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को जाये । यद्यपि स्वतत्रवा प्राप्वि के बाद से विद्यालय पाने 
वाले इस आयु वर्ग के बच्चों की मख्या 2 करोड मे वढकर 5 करोड से भी अधिक हो 
गई है लेकिन अभी तक लगभग .5 करोड बच्चे विद्यालयों में नहीं जा पाठे हैं। इन 
बच्चों के माठा पिठा को प्रौद शिक्षा के भाष्यम से जागरूक और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया 
जाना भी आवश्यक है। पर्याप्ठ प्रचार द्वारा जन भावनाओं को प्रेरित कर जनमानस को 
इस बुराई के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के 
साथ साथ जन सहयोग और जन चेवना द्वाय भी इस बुराई को समाप्व करने में सहायटा 
प्राप्व की जा सकती है । बाल अधिकारों के समर्थक अन्तर्रष्टीय सगठनों की अभी दल 
ही में बाल श्रमिकों के हाथों से वते सामान की सम्पूर्ण विश्व में बहिष्कार की घमको जेसे 
ठोस कदम भी अपने देश के नागरिकों द्वारा उठाये जा सकठे हैं 
उक्त वर्णित सभी प्रयासों से निश्चित ही हमारा समाज वाल श्रमिकों से मुक्त हो 

सकेगा और देश के मी बच्चों को उनके अधिकार प्राप्ति कम मार्ग प्रशस्त होगा। 
पिछले 5-6 वर्षों से विशेष रूप से इस मुद्दे की ओर अवर्यष्टीय झुकाव, देश के यश्टपदि 
और प्रधानमत्री द्वारा इस मसले पर दिए गए वक्तव्य और योजनाओं की घोषणा, ससद 
और कुछ राज्यों के विधान मडलों में इम मामले में छिड़ी बहस और उठाये गये ठोस 
कदम, सन्‌ 2000 ठक सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य मेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु 
सरकार का दृढ़ निश्चय, गैर मरकारी सगठनों और श्रमिक सघों की भागीदारी और जन 
सचार माध्यमों ट्वारा जन चेठना के अयासों से जो अनुकूल वादावरण बना है, उससे 
विश्वास हुआ है कि निश्चित हो गब इस दिशा में आशाठीठ सफलता भ्राप्त होगी और 
लाखों-करोडों बच्चों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सफलवा प्राप् हो सकेगो ६] 


॥7 


भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली 
का आलोचनात्मक मूल्यांकन 


एस. सी. गुप्ता 


निषण की स्थापना (:50७॥5७छत्ता न॑ फटा) 

आरतीय औद्योधिक वित्ध निमम की स्थापना स्वतन्रता प्राप्दि के तुरठ पश्चात 948 
में ससद में एक विशेष अधिनियम “भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 948” 
पारिद करके की गयी थी। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत का 
सबसे पुराना व पहला विकास बैंक है । यह औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन एव 
मध्यमकालीन वित्तीय सुविधायें श्रदान करता है। यह निगम परियोजना वित्त पोषण, 
विच्ीय सेवायें तथा प्रवर्तन सेवायें प्रदान करता है। परियोजना वित्त-पोषण (ए०॒ब्प 
॥क्णलंण() के अधीन निगमित और सहकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को उनके 
नये सिरे से स्थापित करने के लिए, विस्वार, विविधोकरण वथा आधुनिकोकरण के लिए 
वित्षीय सुविधायें उपलब्ध करवाठ्य है। वित्तीय सेवाओं (#रब्यल् $छशं०८७) में 
मर्चेन्ट बैंकिंग और समवर्गीय सेवायें, उपस्कर विठ पोषण, उपस्कर लीजिंग, उपस्कर 
ठपाजन तथा पूर्तिकार ठपघार योजना सम्मिलित हैं। प्रवर्दन सेवाओं (ए्त्फ्णधा/5 
$८४०८७) में तकनीक सलाटकार सदायठा, जोखिम पूजी, उद्यम पूजो, प्रौद्योगिको 
विकास, पर्यटन वथा पर्यटन से सम्बन्धित कार्य-कलाप, आवास, प्रतिघूति बाजार का 
विकास, निवेशकर्वाओं की सुरक्षा, अनुसघान, प्रबन्धकीय दक्षग का विकास, उद्यमियों 
का विकास इत्यादि सम्मिलिव है। भारठीय औद्योगिक वित्त निगम (८7) ये सभी 
सेवायें तथा सुविधायें औद्योगिक विकास के लिए प्रदान करता है । आईएफसी (उपक्रम 
का अवरण एवं निस्‍सन) अधिनियम 993 के अनुसार आईएफसी अधिनियम 948 के 
अधीन गठिव आईएफसी आई उपक्रम का कार्य 4 जुलाई,993 से इण्डस्ट्रियल फाइनेंस 
कॉरपेरिशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड नाम की एक नवीन कम्पनी को सौंपा गया है। गठ 
वर्षों भें निगम के कार्यक्षेत्र में इसकी भूमिका की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
काफी विस्तार किया गया है। 


444 एससी गुत्ता 


निगम के वित्तीय स्रोत (पल ए७०ण८ त॑ फ्छ) 

निगम अपने वित्तीय ससाधन अशपूजी,कोष एव अधिशेष, दीर्घकालीन ऋष,चालू 
दायित्व एव प्रावधान इत्यादि से जुटाता है। यह दीर्घकालीन ऋण बौन्डूस निर्गमिद 
करके, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा 
निगम व इसकी सहायक इकाइयों, भारत सरकार, क्रदितास्तल्व-फर- वाइडरफवक 
(700), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा निर्गमित किये गये विदेशी बौन्डप 
से प्राप्त राशि में से विदेशी सुद्दा ऋण तथा विदेशी ऋण सस्थानों से विदेशी मुद्रा में ऋष 
ले सकठा है। 


37 मार्च,994 को नियम की प्राधिकृत पूजी (७ए(॥००5०० (पथ) 000 करोड 
रुपये थी,जो दस रुपये वाले अशपत्रों में विभक्त हैं। इसी विधि को निगम की निर्गमित 
और अभिदत्त पूजी (<ाव्त & $00&०परं०८७ (0०.४४) 353 62 करोड रुपये थी ता 
चुकतवा अशपूजी (996 उछए इमक्क८ (०7४) भी 353 62 करोड रुपये थी। इसमें 
सार्वजनिक निर्मम के माध्यम से जुटायी गयी रकम 36 6 करोड रुपये सम्मिलित है। 
इनके रिजर्व एव निधिया 998.5 करोड रुपये को थी। भारत सरकार व्था रिजर्व बैंक से 
उधार 69 करोड रुपये और बौन्डस तथा ऋणपत्रों के रूप में ठधार की रकम 4455 
करोड रुपये भी सम्मिलित थे। इसी दिथि को निगम को कुल परिसम्पत्तिया 40255 
करोड रुपये की थी जिसमें 42 करोड रुपये के विनियोग और 842 करोड रुपये के 
ऋण एव अप्रिम सम्मिलित थे ॥? 


निगम का प्रवन्‍्ध एव सगठन (ह(था०इध्णथा( ब्णत 0:छ्काइबा०० 0770) 

निगम का प्रवन्ध एक सचालक मण्डल के द्वाय किया जाता है जिसमें एक 
पूर्णकालिक अध्यक्ष क अलावा 2 अन्य सचालक होते है। पूर्णकालिक अध्यक्ष को 
नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के द्वारा की जाती है तथा शेष 2 सचालकों में 4 सचालक 
पास्वीय औद्योगिक विकास बैंक () छा) के ड्वाग,2 सचालक केन्द्रीय सरकार के द्वाय,2 
सचालक अनुसूचित बैंकों के द्वारा, 2 सचालक बीमा एव विठीय सस्थाओं के द्वाय वधा 
शेष सचालक सहकारी बैंकों द्वार मनोनीत किये जाठे हैं। सचालक मण्डल नियम के 
कामों का सचालन व्यवसाय, उद्योग तथा जन साधारण के हिठों को घ्यान में रखते हुए 
व्यावसायिक सिद्धान्तों एव नोवियों के आधार पर करठा है। इसकी सहायता के लिए 
एक केद्रोंय समिति भी बनायी गयी है जिसमें पाच सदस्य होते हैं। निगम को 
पमय-समय पर परामर्श देने के लिए पाच सलाहकार समिदिया और गठिव की गयी हैं 
जो सूठी बस्तर, चीनी,इजीनियरिंग,यासायनिक उद्योग व विविध उद्योगों से सम्बन्धित हैं। 
निगम केद्धीय मरकार के द्वाय दिये गये निर्देशों का पालन करने के लिए पूर्णरूप से 
बाध्य है। 

चैसा कि ऊपर बताया गया है कि निगम का अधान कार्यालय नई दिल्ली में है । 
!. भारत में विक्यस बैंकिंग की रिपोर्ट 993-94 चेज 26 


पत्ती औद्योगिक विच नियम लिमिटेड की क्यर्ययरणाली का मूल्यकन 45 


इसके अलावा इसके 8 थषेत्रीय क्ार्यालय--वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, चण्डीगढ, 
हैदसबाद, गौहाटी वथा नई दिल्ली में हैं और 72 शाखा कार्यालय--अहमदाबाद, 
बगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कानपुर, कोचीन, जयपुर, पणजी, पटना, पुणे, शिलाग व 
शिमला में हैं। इस प्रकार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के कार्यालय मम्पूर्ण 
राष्ट्र में फैले हुए हैं । 


निगम के कार्य (60०5 जाए) 
भारतीय औद्योगिक विच निगम प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करवा 
ई< 

(3) निगम सम्पूर्ण देश में औद्योगिक विकाम के लिए मुख्य रूप से दो कार्यों के लिए 
क्रण देता है--(४) परियोजना वित्त-पोषण (#णुल्ल प्रणक्राव्पए) तथा (8) 
प्रवर्दन सम्बन्धी क्रियायें (!400700079 #पाशा८5) । 

(2) परियोजना वित्त पोषण मम्बन्धी क्रियाओं (:णलन क्न्वण्णड 0फ28705) 
में निगम श्रत्यश्व वित्तीय सहायता निगमित एवं महकारी क्षेत्रों में स्थापित होने 
वाली नवीन इकाइयों, उनके विकास एवं विस्तार, विविधीकरण तथा 
आधुनिककरण के लिए कई रूपों में देठा है। यह सहायता भारतीय रुपया, 
विदेशी मुद्रा ऋण, अभिगोपन, प्रत्यक्ष अशपत्रों एव ऋणप्रों का क्रय, स्थागित 
भुगतानों की गारण्टी तथा विदेशी ऋण के रूप में होती है । 


(3) निगम की प्रवर्तन सम्बन्धी क्रियाओं में ग्रामीण और पिछडे हुए क्षेत्रों में उद्योगों का 
डद्भव एव विकाम सम्मिलित है । इसके साथ ही निगम प्रामीण और पिछड़े हुए 
पत्रों में, अपने द्वारा म्थापित तकनीकी सलाहकार संगठन के सहयोग से साहमियों 
का भी विकास करता है। इसकी प्रवर्तन सम्बन्धी सेवायें अनुसूचित जावि, 
अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से अस्वस्थ (प्रआठा८वए79८०) लोगों के 
लिए भी उपलब्ध हैं । 


(4) वर्तमान में निगम डच मार्क लाइन साख, जो कि इसे जर्मन मघीय गणशज्य 
(#८०ा॑ स्व्फृण्णाघ८.. ण 0८०००. ऋ्रदितासतल्त फर-वाइडरफवकऋ 
(#7व्काशातञ॥)] #ए १॥६०८४४ए५००, 47५७) से प्राप्त है,में व्यवसाय करता है। 
खर्ी हाल ही में निगम को यह अनु्ीत मिली है कि वह अन्र्रक्षीय घूजी बाजार 
प्ें अपने कोष बढा सकता है 

(5) निगम ने मई दिल्ली में एक जोखिम पूजो प्रतिष्ठान (७८ (छा 
#०णा0४४० 7८7) को स्थापना, अभी कुछ वर्ष पूर्व को है, जो साहसियों को 
प्रवर्तन सम्बन्धी कोपों में अपना हिस्सा बढाने को प्रेरित करता है। 


(७) उद्योगों के प्रवन्ध में पेशेवर व्यक्तियों को बढाने तथा उनकी कार्य-कुशलता में 


६46 ; एससी. युप्ठा 


वृद्धि करे के लिए निगम ने प्रवन्ध विकस सस्दान (०णककप्णव्य 
0७:थ०फृणाव्ण ॥त्रतणव, भा)) की स्थापना की है ठदा इसकी एक विस्दार 
शाखा के रूप में विकास बैंकिंग केन्र (0७-चतहणव्ण ऐव्यॉ:पड 0८०४७ 
7080) भी स्थापिठ किया है। 


(7) निगम ने अन्य अखिल भारदीय वित्तीय सस्थाओं के साथ मिलकर भारठीद 
साहसी विकास प्रठिष्यन (ठ)ा) कौ स्थापना की है जिसका प्रमुख उद्देश्य 
साहसी विकास कार्यक्रमों को बढावा देना तथ्य साहसी विकास कार्यक्रमों में 
अशिक्षण देने वालों क्ये प्रशिक्षित करना है । 


(8) निगम, भारत सरकरर द्वाय स्थापित “शक्कर विकास व्पेष” दया “जूट 
आधुनिकीकरण क्वेष” के प्रशासन के लिए एक जिम्मेदार सस्था के रूप में भी 
कार्य कर रहा है। 


(9) निगम मर्चेन्ट बैंकिंग सेवायें भो प्रदान करठा है। 


(0) निगम ने अनुसघान सम्बन्धी कार्यों करे प्रोत्साहन देने के लिए देश के विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों और प्रबन्ध सस्दानों से सम्पर्क जोडे हैं । बम्बई,कलकदा, दिल्ली, 
गौराटी और मद्रास विस्दविद्यालयों में ठदा मारठीय अ्वघ सम्दान, अहमदाबाद 
(00%) में अपनी एक-एक कुर्सो (७०७) स्थापित की है । 


नियम की उपलब्धिया (&क्राल्च्णव्यछ त#) 

निगम के द्वाय॒ किये गये कार्यों की प्रयवि का न्यौय निम्त प्रकर है-- 

(7) कुल स्वीकृत एवं वितरि सहायता (रलपरा 5८5०च९त 2०्ते एि5फषाजथँ 
#5$5६४४०८९) 3 मार्च, 7994 को नियम अपनी स्थापना के लगभग 47 वर्ष पूरे कर 
चुका है। इस अवधि के दौरान ठिगम ने अपने उद्देश्यों के अनुसार देश में औद्योगिक 
विकास के लिए दोर्घकालीन एव मध्यमकालीन वित्तीय महायदा प्रदान की है। 3] मार्च, 
7994 ठक निगम ने देश में औद्योगिक विक्यस के लिए कुल 9793 7 करोड़ रुपये की 
वित्तीय सहायठा स्वीकृत को है तथा जिसमें से 725453 करोड रुपये को सहायता 
विवरिव का है | इसे ठालिका  द्वाय बठाया गया है । 

ठालिका के विस्लेषय से यह स्पष्ट द्वेदा है कि घारतीय ऑऔद्योगिक वित्त नियम 
लिमिटेड के द्वार अपने अब वक के सम्पूर्ण जीवनकाल में स्वीकृत एव विवरिद वित्तीय 
सहायवा में कुछ वर्षों को छेडकर अच्छी वृद्धि हुई है ठदा कुल स्वीकृद विच्चीम सहायदा 
में कुल वितरित सहायठा का प्रविशद भी सदैव लगभग दो विहाई रहा है। वर्ष 
974-72, 973-74, 982-83 ठथा 985-86 में यह अतिशत 75 से भी अधिक रहा है 
और वर्ष 974-75 में यह ऋतिशव ३2758 रहा है | निगम ने अपने द्रा स्वीकृत कुल 
वित्तीय सहायता में से 65.02 प्रविशठ विवरिद क्य है जो लगभग दो विहाई हैं 


भारतीय आद्योयिक विचर वियम लिमिटेड की कार्यप्रणाली का मूल्याकत :. ॥47 


शालिद्या 
कुल स्वीकृत एवं विवति वित्तीय सहायता 
िग्मि करोड रुपयों में) 
कुल स्वीकृद सड्मायदा का 

दर्ष कुल स्वीकृत सहायदा. कुल वितरित सहायता. वितरित सहायता में 

अ्रतिशत 
ग्क्र्ण्य 323 प74 5356 
॥ग्रा22 र्ठ.7 233 8.8 
१श्2-73 7 280 0] 
9%3-24 4१79 3]9 6.3 
क्‍974-75 292 370 प्रा58 
4975-76 ८ । आप त्ल्व 
पग्र&गा 765 549 ग्र6ठा 
797 78 734 595 507 
98-79 4385 435 53.06 
फ्र-छ 379 ग्र0 65 98 
980-8 2066 089 ह्य्या 
987-82 2787 4694 क्र 
4982-83 2302 उ967 858 
93-84 329 2245 69१4 
$984-85 45 2729 65 69 
4965-86 4992 4039 8090 
986-87 १2०१ | 456 5558 
987-88 9226 6574 गज 
988-89 6535 95 ्०छ 
3989:99 १8॥70 हरा8 673 
2222] अग्र१ जा 63 6 
439] ०2 23729 46048 67.5 
92 93 खगाड़ प7325 700 
39-फ्रव 39807 27633 शऊ 
॥948-94 .492937 )2545] 6502 





मो भारद में विकास बैंकिंग की रिपोर्ट 7973-94, ऐज 23 


(2) योजगावार स्वीकृत एवं सवित्ररित विनीय सहायता (0]97-नड९ 5द्याल|कहल्त झाते 
ए59च7560 पच्बालंग #5ड्प्रत्छ) निगम देश के औद्योगिक विकास के लिए 
दीर्बकालीन एवं मष्यमकालीन विहोय सुविधायें परियोजना वित्त (सल्व्ल 
पंष्णाव्ण8) वथा वित्रीय सेवायें (कल्ाएश 5०४०८७) के रूप में प्रदान करवा है 
निगम परियोजना वित्त-रुपया वित, विदेशी मुद्रा ऋण, हामीदारी-साधारण एवं 
पृर्वाधिकर अशपत्र, ऋणपत्र एव बोन्ड्स,प्रत्यक्ष अभिदान, गारण्टिया इत्यादि के रूप में 
प्रदान करवा है तथा वित्तीय सेवायें--ठपकरण लीजिंग, उपकरण खयैद, उपकरण ऋण, 


48 : एससी. गुप्वा 


आपूर्विकर्वा ऋण, क्रेवा ऋण, किस्द ऋण, लीजिय और किराया खरीद संस्थाओं क्ये विद 
इत्यादि के रूप में प्रदान करता है। निगम के ड्वाण योजना बार स्वीकृत, सविदि 
महायदा ठथा बकाया राशि का 5( मार्च,4994 ठक क्र ब्यौस तालिका 2 में दिया गया 
२-६ 

ठालिका2 


योज्नावार स्वीकृद सविवरतति सहायता ववा बकाया राज्ति37 मार्च 7994 को 
(परत कर्येड रुपओो में) 











योजना स्वीकृत सहायता संबवितरित सहायता _ बछाएा र्रशा 
4 परियोजगा वित : 
(क) रुपया वित्त तडा87 हडऊ0 55865 
(ख) विदेशी मुद्रा कन्य 26695 व83563 अ652 
(0) छमीदारसी . 
(0) इक्विटी/अधिमान शेयर य््का फ्र्व 629 
(७) डिबेंचर एवं बोन्ड्स 4303 बउव 8 
(छ) प्रत्यश्ठ ऋभिदात . 
(0 इक्विद्वी/अधिसात शेयर घ290 865 वुदफ़व 
(४) इडिदेंदर एव दोन्ड्स 3585 692 क्रा2 
(४) गारटिया करवा 495.0 330 
उपजोड़ 67079 ॥2735 ह्साउ 
2. चिठँय सेवाए 
(७) उपकरण लोजिग 5834 8 व694 
(ख) उर्करण खरीद ऊड 267 269 
(7) उपकरण ऋण 674 कक 3353 
(घ) आपूर्विकर्दा क्रम य्च्या उ3.3 782 
(ड) क्रेठा कप 6376 4206 ६56 
(च) किंस्ठ जन्म 05 फ््ड जय 
(8) लीजिंग और किण्या खऐद 5789 स्का छ73 
सस्दाओं को वि 
उपजोड़ ०.५६ 27)-6 76507 
__ अंश ेड | +|+ खछ्छथछ ०७७४५ ०0 





स्रोव भाख में विक्स बैंकिंग की रिपोर्ट 993-94, पेज ॥4] 


यदि हम वालिक्य 2 का विश्लेषण करें दो पता लगता है कि भारतीय औद्योगिक 
चिच निगम लिमिटेड ने 37 मार्च,994 तक कुल स्वीकृव सहायता में से 76709 करोड 
रुपये की सहायता परियोजना वित्त के लिए स्वीकृत की गयी है जो कुल स्वीकृव 
सहायता का लगभग 85 प्रदिशव है तथा 258$.7 करोड रुपये की सहायता वित्चीय 
सेवाओं के लिए स्वीकृत की गयी है जो कुल स्वीकृत सहायता का लगभग व5 प्रतिशव 


मारतीय औद्योगिक वित वियम लिमिटेड की कार्यप्रणाली का मूल्याकत_49 


है। इसी प्रकार निगम ने अपने आर्थिक जीवन काल में कुल विठरिव सहायता में से 
]2735 करोड़ रुपये की सहायता परियोजना विच को वितरित व्ये है जो कुल वितरित 
महायग का लगभग 89.86 प्रतिशत है तथा शेष लगभग 0 प्रविशव विवरित सहायवा 
वितय सेवाओं क्ये गयी है । 3] मार्च,994 क्ये नियम की कुल बकाया घनराशि 9202 
करोड़ रुपये थी जिसमें 8443 करोड रुपये परियोजना वित के ठथा 760 7 करोड रुपये 
विदीय सेवाओं के मम्मिलिव थे । 


(3) उद्योग वार स्वीकृत सहायता (परता503 भ्5९६ 527669760 #5550876०) 
निगम देश में सभी बडे उद्योगों के विकास के लिए दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय 
महायवा स्वीकृत एवं वितरित करता है । निगम ने अपने आर्थिक जीवनकाल के 46 वर्षों 
में जो विभिन्‍न उद्योगों को आर्थिक महायवा स्वीकृत की है ठसका ब्यौरा निम्न तालिका3 
में दिया गया है-- 











तालिद्धा3 
37 मार्च 4994 को उद्योग वार स्वीकृत सहायता 
(धरच्चि करोड रुपयों में) 
ब्णोग राशि कुल स्वीकृत सहायता का 
प्रतिशत 

खाद्य उत्पाद प267 7 665 

2. बस्र 2643 वा 24 

3 दागज 670 349 

4 खड़ 2797 345 

5 उर्वरक 7503 3.88 

6 रसायन एवं रसायन ढत्यद 2375 7202 

7 मीमेष्ट 4278] 632 
8 मूल धातुर्ये 

(म) लोहा एवं इस्पाठ 26590 3 78 

(ब) अलौह 3493 078 

9 धाबु उस्याद १926 ०9 

0 परीनणी 5943 308 

! दिजली और इलेक्ट्रॉनिक ठपकरण 398-2 म्5 

१7 परिवहत टए्करण 6778 352 

33 बिजली उट्यादन 7036 54 

4 सेवाएं ग्रा4 ब्रा 

45 अन्य 30534 574 

_-.  कुलंशोंग ७ >>3>37शछ7 ७ ७ ७700 | 9223 7 7000 





स्रोत भरत में विकास बै्किग की रिपोर्ट 4973-94, पेज ]45 


39 : स्वर्सो-ग्रत्य 








यदि हम टालिक्य 3 क्या विस्लेषन करें दो 
दिधिल दो के अपने आर्थिक उँवदकालस 


ठद्कर अधिकार भायनयूल घादु 









ओर इलेक्ट्रानिक उपकरण, खाद उताद 
ब्य तमभय 57 अदिशव है दवा शेष ऊूयपघय उपर्धा 


गयी है। 
(4) प्रस्खयर स्पकृत सटत्त्य (5%४:छतछ९ ६२७०७००६४ &5५७७७०७०) : निगम देर 
के स्नस्द णज्दों शरद केन्द्र शमिद प्रदेशों करे ओदोगिक विकास के लिर 














चफ्क्कयव 
खम्सदर स्वीहत परकफता (37 राच795५ वो) कि 
(टयिक्टेड रत्नों 
__  सरज्य ॒ ॒ रद कसस्टोइडस्कस्यदाश्केट: 
2. व्यध अ्टेश फ्छ्ड 05 
2 ऋशणदतलददेग 02 ण्ण 
3. ऋछन है ०0 
. सिब्टर झ्र7 प्स़ 
5. ब्पेबद ध्50 प्छ 
6 शुदुणद 3545 55 
7 दहीयण छ्ड्ा उछ 
& हिटइल अदेश ऊज पर 
9 बच्चू एव कर्पीर खड 985 
37 क्ंटक 5552 ज्ड4 
पर केरच 259 उ्यड 
7 रष्द श्देश 35%5 ग्र्छ 
उधण3 छज 
र्ढ ल्श 
80 लश्कर 
25 च्श 
45355 256 
है ०+ व 5353 
्ण््ा ्ऊु 
ञ6 वश 
हछल्लिधि 2 त्कदर 


आपतीय औद्योगिक विठ वियम लिमिटेड की कार्यप्रणाली का मूल्याकत :. 757 


27 ठमिलनम्थू ६३4 620 
22 विष बड़ 02 
28, उत्तसदेश 20696 7067 
24 परिणय बख्ाल 0009 उ्य 
25 एष्टीय रुखधाय छेज-दिल्ती 0 26 
26. सप शयसित प्रदेश: वर्ण 06 
(%) अण्डपार और फिछेन्दर श्र 00 
(य) दमत और दीव 0 073 
(ग) दादय बैर नगर हवेली प93 00 
(५) चष्डीवढ़ 372 009 
(ए) प्पडिचेरी पा? 040 
कलदोग ७ 5 3 3 27292937  32ै[600 ___ 


अग्रेठ , घारठ में विव्स बैंकिय वी रिपोर्ट 7973-94, पेज 42. 


बालिका 4 के विस्लेषण से पठा लगठा है कि निगम ने सम्पूर्ण भारत में सबसे 
अधिक वित्तीय सहायता की स्वीकृति महाराष्ट्र, गुजराठ, उत्तरप्रदेश, आप्रप्रदेश तथा 
मध्यप्रदेश को दी है जो इसकी कुल स्वीकृति सहायता का लगभग 58 प्रतिशत है जो 
आधी से भी अधिक है वथा शेष स्वीकृत सहायठा अन्य राज्यों व केद्र शासिव प्रदेशों 
के गयी है जो कुल स्वीकृत सहायदा का लगभग 42 प्रतिशद भाग है । 


(5) एिछड़े हुए थेत्रों को स्वीकृत सहायठा (8॥३5505७८६ 5०७८७४०७९१० एऐ4लेएजयक्कए 
#०६०७७) निगम देश में औद्योगिक सहायवा प्रदान करते समय पिछडे हुए एव कमजोर 
थेत्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देता है | निगम के द्वारा 37 मार्च,994 तक जो 
कुल सहायता देश में औद्योगिक विकास के लिए 9293 7 करोड़ रुपये की स्वीकृत की 
गयी है उसमें से 9086 7 करोड रुपये पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए है जो कुल 
स्वीकृत सहायता का लगभग 47 भ्रविशठ है। निगम के ड्वाग पिछड़े हुए एव कमजोर 
थेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत सहायवा का राज्यवार ब्यौरा तालिका 5 में दिया गया 


52 : स्थयी-गुप्य 











खलिका 5 
निय्प डा फिड़े हुए दत्रों को पज्दवार स्वीकृत क्‍्वीय सहायता दा ब्यौरा३! मार्च 79 ठठ 
(एच्वि बरेडकरद मे) 
तलब फायर कुल ऐिखड़े डेदे दो स्टेकूर 
8 मियफे बह बरस्टकुव पक स्पाकणदा इ््ित 
7. आधपद्देश ग्रा़ म्ह् 
2. अद्पाचन प्रदेश 02 थ्ण 
3. असम दा ऐ०४॥ 
4 डिडश अ्द्ड 052 
5 शोवा 860 ण्क्र 
& मुजण्ठ क््ड्ज वर्क 
7 हरियाध्य याउ थक 
8 हिमाचल प्रदेश £ ०) #। £2॥ 
9 बध्यू एवं करपीर 295 शा 
40. कर्च्पटक 4607 ता 
प केरत भ्र्य्ड प्र 
72 मध्यप्रदेश 7258 क्श्क 
क्‍3. महा गा&6 क्श्क 
4 पछणियुर ख्द ण्पट 
58 सेघ्घलव &0 फ्छ 
76. चाणलैब्ड 26 0 
प7 उद़ौंसा खआउ ड़ 
78, पा 4538 550 
49 राजस्थान 557 672 
2). सिक्किस 309 00 
22 ठमितनाशू 4998 550 
22 डिपुष 44 00 
23. उत्स्देश 3०52 उरछ5 
24 परिदम बणप्ल 429 455 
25 राष्ट्रीय एवचानी क्षेब-दित्ली 
2६ झरूच इडिसट केर, इ७3 336 
(क) अण्डमान और निकोबर है ०० 
(5) दपन कौर दी 60 606 
00 दादरा कर नगर हवेली ०8 ण्य़ 
(४) बडोगढ़ 
(ड़) पडिवेरे #८४॥ 656 
__  कयोेग ७ 9 शऋरहढद57 ७ >> 700 





ह्रौत भारद में विफास बकिंग करे रिप्रे्ट 7795-94, पेज [42 


भारतीय औद्योगिक वित्त विग्म लिमिटेड की कार्यत्रणाली का मूल्याकन - 53 


गलिका 5 के गहन अध्ययन से पवा लगवा है कि निगम ने अपने आर्थिक 
जीवनकाल में देश में पिछडे हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए सबसे अधिक 
सहायवा महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुवराव व आश्रप्रदेश को स्वीकृत की है जो 
पिछड़े क्षेत्रों को कुल स्वीकृत सहायठा का लमभग 60 प्रतिशत है तथा शेष स्वीकृत 
सहायता पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 40 प्रतिशत देश के अन्य राज्यों व 
केद्ग शासित प्रदेशों को गयी है । 

(6) क्षेत्रवार स्वीकृत एवं वितरित सहायता (रट्ड्ाठव् कांड $थ्राटपक्राध्त ब्रत0 
0897560 5७5७७॥८६)- निगम देश में औद्योगिक विकास के लिए सभी क्षेत्रों को 
वित्तीय सहायता स्वीकृत एवं वितरित करवा है जिससे देश में सतुलित औद्योगिक 
विकास संभव हो। यह सार्वजनिक, सयुक्त, सहकारी और निजी क्षेत्रों को वित्तीय 
सहायता स्वीकृत एवं वितरित करता है। निगम के द्वारा अपने 46 वर्ष के आर्थिक 
जीवनकाल में विभिन्न क्षेत्रों को जो वित्तीय सहायवा स्वीकृत एवं वितरित की गयी है 
उसका ब्यौरा तालिका 6 में दिया गया है-- 











तालिका 6 
नियम द्वाय क्षेत्रवार स्वीकृत एव विवरित सह्ययवा 37 मार्च 7994 तक 
(पंच्ि कय्येड रुपयों में) 
कुल स्वीकृत कुल वितरित 
क्षेत्र स्वीकृत सहायदा. सहायता का. वितरित सहायता. सहायता को 
अ्रव्णित अरतिशत: 

4 हार्वजनिक 5783 922 826 6्जा 
2. समुक्त व875 भ्र्ग़ प3067 042 
3. सहकारी ह्व75 अ-39 6835 545 
4 जिडी 34795. 2668 9423 776 
---- कलियोग __ 9297 700  7ै7255]  3000 





स्रोत भार में विकास बैंकिंग को रिपोर्ट 7993-94, पेज 46 


ग़लिका 6 के विश्लेषण से पता लगता है कि निगम के द्वारा सबसे अधिक विद्दीय 
सहायता निजी क्षेत्र को स्वीकृत एव विवरिव की है । 3 मार्च,994 तक निगम ने अपने 
सम्पूर्ण आधिक जीवनकाल में कुल 492937 करोड रुपये की सहायता स्वीकृद को, 
जिसमें से 44795.8 करोड रुपये को सहायता मात्र निजी क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गयो 

कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 7663 अ्रतिशत है तथा शेष 24.52 प्रतिशत 
सहायता अन्य तीनों क्षेत्रों को क्रमश सार्वजनिक,सयुक्त और सहकायो क्षेत्रों को स्वोकृद 
हुई हैं। ठोक यही स्थिति क्षेत्रवार विदस्दि सहायता छतरे है। निगम ने अपने सम्पूर्ण 
आर्थिक जीवनकाल में कुल 2545 करोड रुपये को सटायठा वितरित की है जिसमें से 
सार्वजनिक, सयुक्त,सहकारी व निजी क्षेत्र को क्रमश 82.6 करोड रुपये,306 7 करोड 


754 : एससी गुवा 


रुपये,683 5 करोड रुपये व 97423 करोड रुपये गयो है । निजी क्षेत्र क्ले कुल विदरिद 
सहायठा का लगमभग 77.66 अदिशव भाग गया है व ज्ञेप सहायठा 22.34 प्रविशव रे 
वीनों क्षेत्रों करो वितस्वि हुईं है । साथश के रूप में हम यह कड सकते हैं कि निमम ने नि 
क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्याल दिया है। 

(7) इ्दम्मवार स्वोकृव सहायता (एक्तकुण-०-श्रॉडट ५३घतम०0०व. #5४5एफव्चे: 
निमम राष्ट्र में औद्योगिक विकास के लिए दीर्घक्‍ालीन वथा मध्यमकालीन विरेद 
सुविधायें नवोन औद्योगिक इकाइयों को स्थापना के लिए, विस्दाएविशान, 
आधुनिकीकरण, पुनर्वास क्या उन्‍्य उद्देश्यों क्यो पूर्ति के लिए प्रदान करदा है। इन 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निमम ने अफ्ने 46 चर्ष के आर्थिक जीवन काल में जो विच्देय 
सहायवा स्वोकूत को है उसका ब्योय तालिका 7 में दिया गया है-- 





तालिका 7 
मियम द्वाय उद्देम्घवार स्वीकृत सहाय्ता३। मार्च 7994 तक 
(पश्मि करोड रुपये मे) 
५ कुल स्वीकृत सहाकत में 
उद्देश्य कुल स्वकृठ सइम्यदा डक बार प्रतेशद 
म नद्रीन परिददोजनायें ह0755-9 कम 
2 क्पटर/विश्छन 43826 य्थ्णः 
3. आधुनिकीकरण/सतुलन डपकराए उद्ध्7 79% 
4. पुजवस 7593 ण्ड2 
5 अन्य 3$0.7 02४ 
__  कुयोेग _. ७ ७ ७ _ ट7 . 2700 





ओत भारत में बिकास बेकिंग व्ये रिपोर्ट 4993-85, पेज $क. 


यदि हम उपयेक्ध वालिका 7 क्र अध्ययन करें दो पठा लगठा है कि निगम के द्वारा 
अभी तक जितनी कुल सहायवा स्वीकृत की गयी है ठघका लगभग 55 74 प्रविशव भाग 
नवीन परियोजनाओं को स्थापना के लिए गया है तथा शेष 44.26 प्रतिशव भाग 
विस्ताए/विशाखन, आधुनिक्ौकरण/सवुलन उपकरण, पुनर्वास तथा अन्य उद्देश्यों की 
चूर्वि केलिए स्वीकृत हुआ है) 


निगम की क्ार्यप्रणाली की आलोचनायें (ट्तत0555 जे छशण्मफड़ गन 2) 
उपरोक्त विवेचन से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि भारतीय औद्योगिक विंच निगम 
(८) ने देश के औद्योगिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह घारठ 
का सबसे पुराना व पदुटा विद्यस बैंक है। पिछडे व कमजोर क्षेत्रों (884ऋशएँ 
4०८०७) के विकास पर अपनी कुल स्वीकृत राशि का लगभग आधा भाग आवदिंद 
किया है। देश के आधारधघूठ उद्योगों के विकास क्ये पूरी तरह प्रोत्साहित किया है । इसके 


श्ररतीय आध्रोपिक वि नियम लिमिटेड की कार्यप्रणाली का घूल्याकत : 55 


साथ ही प्रवर्तन सम्बन्धी क्रियायें (770ऋ०४०००४ #नशशप८5) भी बड़ी मात्रा में 
औद्योगिक विकास के लिए भ्रोत्साहित की हैं, लेकिन फिर भी निगम को कर्यप्रणाली की 
निम्नलिखित आपारों पर आलोचना की जाती है-- 

(॥) ढुछ उोों पर विशेष ध्यार--निगम की कार्यप्रणाली के आलोचकरोे का यह कहना 

हक निगम ने अपने जीवनकाल में कुछ ही ठद्योगों (आधारभूत) पर अधिक प्यान 
दिया है जैसे रसायन व रसायन 2त्पाद, सूठी वर, धातु व धातु उत्पाद, बिजली 
और बिजली के उपकरण, खाद्यान्न उद्योग इत्यादि । जबकि शेष दद्योगों को पर्याप्त 
वित्तीय सहायवा नहीं मिली है। 

(2) अपर्थाप्त स्वीकृत एवं विवरित सहायता-ऐसा कहा जावा है कि निगम ने 3 मार्च, 
994 वक अपने 46 वर्ष के जीवनकाल में जो वित्तीय महायवा स्वीकृत एवं 
विवरित की है, वह काफी कम है । यह सहायठा भारतीय वित्तीय सस्थाओं के कुल 
योगदान में मात्र लगभग !0 प्रतिशव के बराबर है । 

(3) अर्मनुलित विकाम--जैसा कि पहले बठाया गया है कि निगम ने सम्पूर्ण भारत में 
केवल 4 राज्यों--महाराष्ट्र, गुजराव, आप्रप्रदेश व उत्तरप्रदेश को कुल स्वोकृव 
सदायदा का 50 प्रतिशठ से अधिक सद्ायठा दो है और बाकी की सहायता शेष 
सभी राज्यों में वितरित हुई है। यह स्थिवि देश में असतुलिद विकास को बढावा 
देगो। 

(4) फिछड़े हुए थेत्रों पर कम ध्यान--यद्यपि निगम की कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 
50 प्रतिशव भाग पिछडे व कमजोर श्षेत्रों को गया है, लेकिन यह कम है तथा इस 
ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकठा है । 

(5) विद्यो छेत्र पर अधिक ध्यान--यदि हम निगम द्वारा स्वॉकृत कुल विद्योय सहायठा 
का ध्षेत्रवार अध्ययन करें तो पठा लगवा है कि लगभग दो तिहाई सहायवा निजी 
थेत्र को गयी है और शेष मात्र एक विहाई सहायवा क्रमश मयुक्‍त, सार्वजनिक व 
सहकारी क्षेत्र को गयी है जो काफ़ी कम है। 

(6) ब्इेश्यदार सहायता का अनुचित विदरण--यदि हम निगम द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय 
महायता का उद्देश्यवार अध्ययन चरें तो पता लगता है कि कुल स्वीकृत सद्दायवा 

का लगभग दो तिदाई भाग नवीन इकाइयों को स्थापना के लिए ही है और शेष 
मात्र एक तिहाई आधुनिक्ौकरण एव पुनर्निर्माण व विस्तार एवं विविधीकरण को 
गया है,जो काफ़ी कम है । 
(7) ऋण देते में विघग्थ--निगम की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में यह आलोचना की जाती 
कि निगम ऋण स्वीकृत करने में करफी देशे करता है और फिर आसानी से 
उम्रका विवरण (0्रफड्टम्रट््ण) भी नहीं होगा दै। 


5. एससी गुप्ता 


(8) व्याज को ऊच्ी दर-चर्तमान में निगम के द्वार वसूल की जाने वाली ब्याज की दर 
काफी ऊदची है जो औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। 


(9) कुशल एव योप्य कर्मचारियों का अधाव--निभम में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचागे 
पूर्ण रूप मे योग्य एव कुशल नहीं हैं तथा इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था का भी 
अभाव है। 

(0) अनुवर्ती ढार्यवाहो असन्तोष्जनक--निगम की ऋण वितरित करने के बाद अनुवर्यों 
कार्यवाही (0009-09 &था०7) सन्वोषजनक नहीं है जिससे ऋण के दुरुपयोग 
होने का डर रहता है । 

(7) ऊची प्रबंध लागत--इस सम्बन्ध में आलोचकों का यह कहना है कि निभ्रम की 
प्रवध लागव काफी अधिक आती है जिससे इसके शुद्ध लाभों पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है। 

निगम की कार्यप्रणाली की उपरोक्त समस्त आलोचनायें नाममात्र को हैं इनकी ओर 
ध्यान नहीं देना चाहिए। निगम के कार्य काफी सन्तोषजनक चल रहे हैं जिनसे देश में 
तौब औद्योगिक विकास सभव हुआ है। नियम भारत का सवसे पुराना, पहला और 
महत्त्वपूर्ण विकास बैंक है जिसको ख्याति दूसरे देशों में भी हे । | 


78 
जमीन से रिश्ते ही भविष्य का नक्शा बनाएंगे 


जिवेद् गुप्त 














जात पाव पर आपारि मरग्मीण समाज को मामती अवृत्तियों से मुक्त करने और लोकतत्र 
की छुली हवा में लाने के लिए मवदान का अधिकार ही काज़ी नहीं या, जोत की अधिकवम 
सीमा भी जल्दी बाघी जाती और उस पर अमल होता तो इस कार्य में बडी मदद मिलती । 
यह मत व्यक्त करते हुए लेखक ने बढ़ाया है कि भूमि सुधार के 972 से पटले और बाद 
बने काूतों की गिरफ्त से बचने के लिए ध्रृमि स्वाम्ियों को बहुतेश समय मिला और 
उन्हींने बनामी हस्तावरण कया अन्य उपायों मे काबूत का पता बता दी । लेखक का कहना 
है # देश में बेऐेजयारी और बढती जरूरतों के अनुसार प्रेदावार बढाने के लिए श्रमि 
सुधारों को गति देशा आवश्यक है क्योंकि गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अतर्गत किए अन्य 
सभी उपाय अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। 
कोई ठोन मो साल पहले तक खती ही राजनेतिक ओर आर्थिक भत्ता का सबसे 
भररेसेमद आधार था--भारत में भी और सात समदर पार भी । ठद्योग थे मगर घुआ 
उगलने वाली चिमनिया नहीं थी । एक ही छत के नीचे बडे पैमाने पर माल तैयार करने 
वाले कारखाने या मजदूर नहीं थे । इग्लैंड में, फिर जर्मनी और फ्राम में आया मशीन युग, 
जिमने इन देशों में खेतिटर समाज के मूल्यों और जीवन शैली को दफनाकर औद्योगिक 
ममाज की नींव रखो | अब इस शती के आखिरी चरण में कम्प्यूटर आधारित सचार 
क्रदि एक बार फिर दूरगामी परिवर्तन का मदेश दे रहो है । आल्विन थफ़्लर के शब्दों में 
कृषि क्राति, औद्योगिक क्राठि के बाद यह मचार क्रमति विकाम यात्रा की तीमरी लदर है 
जिसमें घुद्धिनदल मत्ता का स्लोत होगा । 
भाष में कमोवेश तीनों लहरें एक साथ चल रही हैं। मकल राष्ट्रीय ठत्पाद में कृषि 
देत्र की हिस्सेदार्स एक-ठिहाई से अधिक नरीं बचो है जबकि उद्दोग और मेवा क्षेत्रों का 
योग दो-तिहाई तक पहुच गया है । उपग्रह, टी वी. टेलीफौन, फैक्स, इटरनेट द्वार तमाम 
विषयों को अधुनावन जानकारों घर बैठे प्राण को जा सकतो है। तीसरी लटर घारत और 
अन्य विकासशील देशों को अपनी लपेट में लेते जा रहो है । 
गष्टीय उत्पाद, राजस्व और व्यायसायिक लाभकारिता की दृष्टि से कृषि क्षेत्र का 


















वर्चस्व भले ही घट गया छे,प्रत्यक्ष और पय्येश्त रूप से आजोविका फ्दान करने में वह 
पहले नवर पर है। इसलिए घास में कृषि घूमि क्र दर्जा सर्वोपरि है उयेर आगे घो दद्धे 


स्थिति रहेगो। पश्चिमो देशों करे ठर्ज पर अकेले औद्योगोकरप दस अर्येव्यवस्दा का 
कायाकल्प भारत व्यैर दोन रुपैखे अधिक आबादी वाले देशों में नहों हे सकेगा क्योंकि 
बुनियादो परिस्थितियों में उमन-आसमान का अठर है। पश्चिम कटे टेक्‍्यलाजी का 
भरपूर प्रयदा अलब॒दा हम उठा सकते हैं--छुल नकल करके, कुछ अपने अनुरूप 
टालकर और काएदे कुछ स्वद नई विधिया ईजाद करके | नई और पारपरिक प्रशालियों 
में सामउम्य मिठा कर बदत हासिल क्ये जा सकठी है। 

अठर्यप्वीय परिवर्दन के आधो ने कृषि भूमि से हमारे और काश्टकर्ों के रिश्ठे केसे 
बदले, फिर केसे उन्हें सुघारे के वप्रेशिश हुई और कूद हो रही है,यह रूमझने और 


समझाने के लिए पीछे मुडकर देखना जरूये है । 

प्लामी बट लडाई (सन्‌ 7757) के अग्रेब विजेदाओं ने बयाल में लगन वदूतने का 
अधिकार हृ्चिया लिया। कुछ हो वर्षो बाद बिहार और उडोस्ा के इल्फे 
कपनी के अधिकरर में वा गर। लगान करे दरें ड्योढी से भी अधिक हो गई। लखन 
और व्यापारिक लूट का ही परिणाम था 4770 कर दुर्भिद्ष जिसमें बगाल में लाखें 
भुखमर्स के शिकर हुए । 

अग्रेजों ने इन छेंओं में लगान वसूली के लिए जमीदार नियुक्त किए और जमीन के 
मालिकाना अधिकार उनक्‍्ते सौंप दिए। भूमि पर काश्टकार का वानुवरिक अधिकार 
ममाप्त हो गया । ज्र्म्देंदार वसूली के बाद नि्घोरित भगग सरकारी खजाने में जमा करके 
शेष सशि झपने 'लिए रख लेठा | हलवाहों दे खुदक शव दाल्पे उर्मद पर 
ख्वेटी कया । प्राकृतिक विददा आदे पर भी लगान में छूट न मिलन पर कश्दकर कठ 
लेठा कौर उसे चुन्द्र न पते परबेदखल कर दिया जावा । लगान भो इदना कि किसान के 
पास अपन गुजार रायके मुझ्किल से कुछ बचठा। इं्ध टरह साहुकाश क्य धघा चमक । 
जमोंदार, कट साहुकर और रखकर सीने क्मनस्टकार के कगालो क् ओर धकेलदे रहें। 


































भारतीय उद्योग चोद छोने लगे। उनमें लगे लोग भुखररी के शिकर छोते लगे! बहुद 
से लोगों ने गावों में अक्य लिया, क्योंकि वहा उमर थो ओर मजदूरी ५४ 
गुजाइश्च भी | इस ठरह खेटिहर मजदूरों दद्े जमाठ वर्ग विश्वेप के रूप में पहचानी जात 





जमीन से रिश्ते हो भविष्य का नक्शा बनाएगे ; 59 


लगी | कृषि भूमि पर आबादी का दबाव बढता गया। 


अग्रेजों की कृषि और काझ्तकार नीति के अनेक कुपरिणाम निकले जिनमें से कुछ 

का उल्लेख अप्रासगिक नहीं होगा - 

# सन्‌ 770 से 3942 तक कई इलाकों में कई बार गभौर दुर्सिक्ष पडे जिनमें 
लगभग तोन करोड भारतीय भुखमरी के शिकार हुए । 

* 9 से 94 के बीच अनाज के उत्पादन में 29 प्रतिशठ कमी आई । नकदी 
फसलों का क्षेत्रफल तो बढ गया था, मगर वास्तविक कारण यह था कि कृषि 
क्षेत्र में जमांदार और काश्तकार पूजी निवेश नर्हीं कर रहे थे। आम काश्तकार 
की कमर लगान के बोझ से टूट चुको थी । अधिकतर किसान कर्ज के बोझ से 
कराह रहे ये। कहा जाने लगा था कि भारतीय किसान कर्ज में पैदा होता है 
और कर्जदार ही मरता है। 

० ठन्नीसवों शवाब्दी में जमींदारो और सूदखोरी के खिलाफ कई जगह किसानों 
ने विद्रोह किया जैसे कि मलाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह, छोटा नागपुर श्षेत्र में 
कोल विद्रोह आदि । 

स्वाधीनवा सघर्ष के अतिम चरण में स्वाधीन भारत को अर्थव्यवस्था के बारे में देखे 

* गए सपनों में कृषि क्षेत्र को परोपजीवी बिचौलियों के चगुल से मुक्त कराने का सकल्प 
शामिल था। राष्ट्रीय आयोजन समिति ने सभी विचौलियों को समाप्त करने, काश्तकारों 
को भू.स्वामित्व सौंपने, बटाईदारी प्रथा खत्म करने और उपज का समुचित मूल्य दिलाने 
को मिफारिश की। अंदत काप्रेस कार्यकारिणों ने 945 में जोतने वाले की जपीन 
दिलाने, लगान में कमी करने, खेतिहर मजदूरों को जोवन निर्वाह योग्य मजदूरी दिलाने 
का प्रस्ताव पारिद किया । 

सन्‌ 3947 में अग्रेजों की वापसी के बाद राज्य सरकारें ने जमींदारी उन्मूलन कानून 

बनाए। जमोंदारो प्रथा को समाप्ति निश्वय ही एक क्रातिकारी कदम था बावजूद इसके 
कि जमींदार कानून बनने और लागू होने की लबी प्रक्रिया का लाभ उठाने में सफल रहे । 
बडे पैमाने पर बेदखलिया हुई और जमीदारों ने खुदकाश्व के नाम पर बहुत-सी जमीन 
अपने कब्जे में कर ली । 

जमींदारे और जागीरदारी चली गई । उनकी जगट लेली बड़े भूस्वामियों ने जिनके 

पास पैसे, लाठो और चुद्धि का बल था। अशिक्षा, गरोबी और कर्ज के बोझ से दबी 
भामीण आबादी में केवल उन लोगों को लाभ मिला जिन्हें जमीन पर घालिकाना हक 
मिले। भूमिहोन खेतिहर मजदूर, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जावि के लोगों 
बे सख्या अधिक है, लगभग कोरे रह गए। 

जाव पाठ और जमीन पर आधारित प्रामौण समाज को सामती भ्रवृत्तियों से मुक्त 
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कराने और लोकतत्र की खुला हवा में लाने के लिए मददान व्यू अधिकार क्पफचे नहीं है । 
जोत की अधिकतम सीमा भी जल्द बाघी जाठी और ठस पर अमल होठा तो इस कार्य 
चहुत मदद मिलदी। लेक्लि ऐसा नहों हो सका । बहुत में राजनेता भूस्वामी वर्ण के दे 
उम्रका समर्थन खोने का जोखिम नहीं ठठाना चाहते थे। व्यावहारिक राजनीति 
ताजा करें या रावनैठिक सकल्‍्प का अभाव, जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर कोई कास्गर 
अ्यम राय नहीं बन पाई । 
मन्‌ 972 में व्ययोजित मुख्यमत्रीं सम्मेलन में कृषि भूमि क्या हृदबदो के लिए 
मार्गदर्शक सिद्धाव वन्‍्गए गए। दो फमली सिंचिद भूमि के लिए 0 से 8 एक्रड, 
भूमि के लिए 27 एकड और मरी प्रकार करे दूसरी के लिए54 एकड 
के मोमा वाधी गई। चाय, काफी, रणड आदि के बायान, व्यावमायिक और औद्योगिक 
इकाइयों के कब्ते वाली उमोन हदबदी से मुक्त रखी गईं। चीनी व्यरखानों व्ये 00 
एकड जमीन रखने का छूट मिली । 
राज्य सरकरें अधिकतम सीमा से कम सोमा निश्चित करने के लिए स्वठ्व थीं। 
चे्॒नल में ऐसा हुआ भो । फ्ाजिल उमीन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों ब्ये दी जानो 
खासकर अनुसूचित जानि और जनजाति के मदम्यों कछो। ज्मींदारों क्यों विदाई दो 
आसानो से हो गईं मगर फाजिल जमौन को कब्बे में लेचा और अमहायय लोगों में बादना 
दुर्गम चोटी पर चदने जैसा साविव हुआ। 
सन्‌ 972 के पहले और बाद में बने कानून की गिरफ्त से बचने के लिए भूम्वानियों 
क्ये बहुठेय समय मिल गया--चहुवों ने बेनामी हस्वावरण और हेयफेरी के जरिए ब्यवूत 
क्ने घता बदा दिया। इस तरह बहुत लोगों के पास फाजित जमीन है। ग्रामीण क्षेत्र उपर 
सेजगार मत्न डा यगन्नाथ मित्र ने हाल में राज्य सरकरों व्ये भूमि सुधार के बारे में जो 
पत्र लिखा है उनके अनुमार 0 लाख 65 हजार एकड भूमि विभिन्‍न स्तर पर मुकदमों में 
फरसी है। इन्हें जल्द निषटाने के लिए हाईकोर्ट को विशेष बेंच बनाने का सुझाव दिया 
गया है । ट्रव्यूनल भी गठित किए जा सकते हैं। इसे पत्र के अनुसार आठ लाख एकड 
जमीन बार्टी जानी है और राज्य सरकारें फाजिल जमीन क्या उपयोग दूसरे कार्यों के लिए 
कर रही हैं। भूमि के मोह से राज्य मरकरें भी मुक्त नहीं हैं 
राज्य मस्करें हदवदी कानूनों पर अमल अपनी सुविधा के अनुसार कटी रही हैं। 
राजनैतिक दल भी इसके अपवाद नहीं रहे । 990 की बात है । तत्कालीन उप प्रदानम्री 
श्री देवीलाल के मव्ालय ने भूमि सुधार और पचायती यज पर विचार के लिए आमत्रित 
मुख्यमत्री सम्मेलन में कुछ अ्रस्ताव और दस्तावेज रखे । ये दो महोने पहले राज्यों को 
भेजे जा चुके थे। इस वीच लोगों ने ताऊ (श्री देवोलाल) क्वे समझाया कि प्रस्वावित 
भूमि सुघार आपके समर्थक्नों को खार खडो कर देंगे ६ अढ॒ प-7 जून दी हुए सम्मेलन 
में देवीलाल शहरी जमीन क्यी टदवदी पर ही बोले । मुख्यमत्रियों में कम्ेस के चिमनभाई 
पटेल (गुजगव), भाजपा के सुदरलाल पटवा (मध्यप्रदेश) और जनठा दल के बोजू 
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जीत मे रिश्ते हो भविष्य का नक्शा बगाएए।... ॥6] 


पटनायक (ठडीसा) को राय थी कि भूमि मुधार कार्यक्रम का आगे बढ़ाने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । जो हो चुका वही बहुत है । 


सन्‌ 2972 के पहले और बाद में बने कानून की मिएफन से बवने के लिए पूस्कावियों को 
बहुवेध समय मिल यया--बहुवों ने बेनामी टस्तावरण और टेयफऐरेरी के जरिए कावून को 
पता बता दिया । 
माक्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के ज्योति बसु (प बंगाल) भूमि मुधारों के पक्ष में बोल 
और मुलायम सिंट यादव (उत्तर प्रदेश) का रुख सकायन्मक रहा। लालू प्रमाद यादव 
(बिहार) ने ललकारे हुए कहा कि जो कानून पर अमल नहीं करा सकता वह इस्तोफा दे 
दे। यह बाठ अलग है कि जमीन को लूट और खेव जोतने वालों को अपने अधिकारों में 
वचित रखने में उनका प्रदेश सबसे आगे है । 
भूमि सुधार का मबसे ज्यादा काम पश्चिम बगाल और केरल में टुआ है । इसका 
श्रेय वामपथी दलों की पटल को है । पश्चिम बगाल में “आपरेशन बर्गा' के नाम से 
बटाईदारों ब्ये रिकार्ड में लाने का अभियान चलाया और उन्हें काश्वकाराना हक 
दिलवाया गया। भारतीय कम्यूनिम्ट पार्टी से शहरी भूस्वामियों कौ नागजगी व्य एक 
मुख्य कारण यह भी है । 
इस मुख्यमत्री सम्मेलन में लाल बहादुर शारईी प्रशासनिक अकादमी के आई एएस 
प्रोबेशनर्े द्वाव किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रम्तुत किए गए थे। अठपर राज्यों के ॥]] 
जिलों के मर्वेक्षण मे ये वध्य उभर कर सामने आए. 
(3) जिन ध्रृस्वामियों के पास टृदबदी की मीमा से अधिक जमोन है उनमें 60 प्रतिशत 
ऊर्ची जातियों के हैं । 
(2) रृदबदों से मबधिद अधिकनर मामले 97] मे 980 के बीच दायर किए गए । 

(3) जितनी फाजिल जमीन मिलने का अनुमान लगाया गया था उसके मुकाबले बहुत 
कम जमीन फाजिल घोषित हुई । 

(4) अधिप्रहोँत फाजिल जमीन के 95 प्रतिशत भाग पर मिंचाई का कोई प्रबंध नरीं है 

(5) अधिप्रतीत भूमि का केवल 54 प्रतिशत वितरिद किया गया है । 

(6) बहूत में पुराने भुस्वामियों मे फजिल जमीन पाने वालों का कब्जा नहीं कमयम रहने 
दिया। 

(7) वास्तविक काश्दकारों या बटाईदारों के नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। असम, 
हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पिंटार में ऐसे मामलों का प्रतिशत 4] से लेकर 95 
प्रतिशत है । 

इस तरह के विशेधाभाम भारतीय जोवन की अमलियव के हिम्मे हैं। गावों में 





862 ; उजिलेद्र मु 


भ्ृस्वाकियों, साहूकररों ब्लेर अन्य टाक्तदर बर्_ों के, जिनमें सरकासे अगला भी शपम्सि 
है,हित एक्क्‍कार हे जादे हैं। राजनीवि मो इन्हें स्वोकार कर लेदी है, झलक उस पर 
दूसरे दबाव भी रहते हैं। इन दबावों के कारप ही भारत सरकर ने संविधान में संरेघर 
करके भूमि मुघार कानूनों के नोवी अनुसूदी में रखने का फेंसला किया है टाकि ऊतक 
वैधदा क्यो अदालद में चुन्तेटी न दी जा सके। 





















ऐसे कोई क्र बकदलाओं या डी वत रो छी हाय समस्याओं क्ये हत करने में सद्ददक उद्दी 
हो वकदी वो येवफ्र के अवसर बढार ऑरैश्रवराक्ति का स्पुचित उपयोए ते करे । 
भूमि सुधार में ढोल देने के करण अनेक समस्यार बट्लटर होटी जा रही ढे। 

मसलन श्रमशक्ति के समुचित ठपयोग और रोजगार के अवस्यें में वृद्धि, देस व्ये बढदी 
चबरूरदें के अनुमार खेटो के पैदावार में वृद्धि करे समस्याओं क्ये शययद हो बपई केंद 
सरकार लबे समय टक अनदेखः कर रुकठी है । इन उद्देश्यों द्ये पूर्वि के लिए भूमि सुधार 
क्ये गति देना आवश्यक ह नहीं अनिवार्य है, क्‍योंकि “गयेबो हटाओ करदेक्रम के 
अधीन किए गए सभी उड्य ऊपयोप्ठ और अधूँर सावित हुए हैं। 

एक नजर योटों के आकार और उनके सख्या पर भी डालते चले । 

प्रा की जनमनना के साथ कृति सबधों आकडे भी स्कलित किए गर। एक 
हेक्टेयर (2.47 एकड) से कम देव्रफल वाली सौमाठक जोठों का अनुपात 506 अठिराद 
था,यो 20 वर्ष बाद बढकर 59 प्रतिशत हो यया । एक से दो हेक्टेयर बे छोटे जोदों का 
प्रतिशत 9 प्रतिशठ दी बना रहा। इस प्रकर प्र्ठ फउ्िशव भूस्वामियें के पास केवल 27 
अदिशवत कृषि भूमि है जबकि 22 प्रतिशव भूस्वामियों का 78 प्रतिश्व भूमि पर कब्य है । 

छोटी जीलें के बारे में ज्ञाव हुआ कि सिंचाई और गहन खेदी के मामले में वे दूसयें 
से कहीं आगे हैं। छोर्द जो वाला किसान यी-दोड मेहनव करठा है ठाकि वह 
आत्मनिर्भप हो सके। पूरा परिवार खेक में जुट जात्य है। जबकि बडी जोब दाले 
कारवकारको दिहाडी पर मजदूर रखते पडवे हैं और वह भाय पूर ध्यान केंद्रिठ नहीं कर 
पाता। उसकी दूरूरी व्यापरिक दिलचस्पिया भी होदी हैं। जैसे साहूकारी या खेदी के 
अलावा अन्य घधे। 

दूसरी ओर यह भी सद्यी है कि बडाभ्यूस्वामी खेदी में अधिक पूजी लगा सकठग है, 
खाद और उनव बीज का और उपज की बिक्री का बेहठर प्रबध कर सकवा है। लेकित 
बह जोद के आकार के अनुपाव में श्रमशक्ठि का कमर उपयोग करवा है। श्रमिकों कहे 
जगह पूजी और मशॉनों का अधिक सहाय लेता है । इसलिए हरिव क्रावि वाले क्षेत्रों मे 
भो आरमभ में श्ररशक्ति दर उपयोग बदता है झगर जल्द हो वह घटने लगता है । रोजएर 
के अवसर बढाने में बडी और उपजाऊ जोतें अधिक सह्ययक नहीं होतीं, यह अवक 
सर्वेक्षणों से सिद्ध हे चुका है 












जीत से रिखे ही प्रविष्य का नक्ा बनाएंगे: 765 






आयादी यब मिली तब 4947 में ब्रिटिश भारत की सकल कृषि शृत्ति पर यर्मीदारी क्य 
स्वामित्र दा और 997 में दीन चौदाई कृषि क्षेत्र पर एक चौथाई से भी कम सोगों व्य 
कन्या था। इस अर्पश्रयत्ती ढांचे में प्रिवर्ति किए बित्रा खेती या गाव के विकास की 
योजनाएं रेव में नदर बनाने जैसी व्सोरियें ही साबित होंगी / 


खेती के आयुनिककरण के समर्थक, बडे काश्ठकार्स और का तक है 
कि हृदवदी खत्म कर दी जाए था उसकी सीमा इतनी बढ़ा दी जाए कि अधुनाठन विधि 
में खेतों की उत्पादकवा बढ़ाई जा सके ! नई आर्थिक नीति अपनाए जाने के बाद कृषि 
बेड करे पूरे तरद बंधनमुक्त करने का दबाव बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में प्रवेश के लिए. 
देसी और विदेशी कपनियों वी छटपटाहट बढ ण्ड हैं। 

इसके विपरीत कृषि विशेषज्ञों और अर्थशारिरयों को खासी बड़ी जमाव, जो तग 
दायरे से बादर निकल कर सोचदी है और देश के सामने खड़ी चुनौतियों का जवाब 
खोजती है,ठपरोक्‍्त विचारधारा से सहमत नहीं है । ऐसी क्योई भी टेक्नोलाजी या जीवन 
शैली हमारी समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं हो सकठी जो रोजगार के अदसर 
म बढ़ाए और श्रम शक्ति का समुचित उपयोग न करे । 

उद्योगों और भूमि स्वामित्व का विकेंद्रोकरण, सद्यायक उद्यमों का विकाम-विस्ठार, 
गांवों में सास्थानिक ढाचे की मजबूती, नई टैक्नोलाजी का प्रचार-प्रसार जैसे उपाय ही 
सह्यमक हो सकते हैं। ये भी मौजूदा स्थिति में कमरगर होते नहीं दीखते क्योंकि सरकारो 
सुविधाओं का अधिकाश लाभ बड़े और समर्थ किसान हड़्प जाते हैं। आजादी जन 
मिली तन 947 में ब्रिटिश भारत की सकल कृषि भूमि पर जर्मींदारों कय स्वामित्व था 
और॥99! में तौन चौ थाई कृषि क्षेत्र पर एक चौथाई से भी कम लोगों का कम्णा दा। इस 
अर्द सार्मती ढांचे में परिवर्तन किए बिना खेठी या गाव के विकास की योजनाएँ रैठ में 
नहर मनाने जैसी क्येशिशें हो साबित होंगी। 

भूमि सुधारों और हृदबदी के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क सार्वभौमिक अनुभव है। 
900 में न्यूयार्क से प्रबश्शित पुस्वक 'द पोलिटिकल इक्येनामी आफ झरूरल पावर्टी : द 
केम फर लेंड रिफार्म्स' में श्री घोनेमी 5 देशों के भूमि सुधार कार्यक्रमों का विश्तेषण 
करके इस नठीजे पर पहुँचे हैं कि जिन देरों में कृषि भूमि के स्वामित्व का विकेंद्रीकरण 
जिदना अधिक है उन देशों के गायों में सबसे गरीय वर्ग क्यै स्थिति उतनी ही अच्छी है। 
लेखक ने भूमि सुधार कार्यक्रम पूरे दरह लागू करने वाले देशों (चोन, क्‍्यूबा, इक, 
दष्िण कोरिया) ओर आशिक पघूमि सुधार वाले देशों (मेक्सिको, मोलीविया, पेरू,ईगन 
ओर घारत समेत सात अन्य देशों) के आंकड़े दिए हैं। 948-49 में एक साथ विकास 
दाता आप करते वाले घौन और भारठ में से चीन ने खेठी के मामले में घारत के 
मुकबले ठीन गुना अधिक प्रगति की है। अनाज की उत्पादकठा, पोषण, निरधरदा 
ड्यूलन आदि सभी यादों में घीन आगे निकल गया है, हालांकि भारत ने खेदी करी 










64 . जिवेद्ध गुप्त 


उन्नति और गरीबी उन्मूलन पर यथेष्ट थन खर्च किया है 


4948-49 में एक साथ विकास यात्रा आरभ करने वाले चीन और भारत में से चीन ने छेद 
के मामले में भारत के मुकाबले तीन गुना अधिक प्रगति की है। अनाज की उत्पादकता, 
प्रोपण, निरक्षरता उन्मूलन आदि सम बातें में चीन आगे निकल यया है, हलाकि मात ने 
खेगी की उनति और यदीबी उन्यूलन पर ययेष्ट धन खर्च किया है । 


घोनेमी ने पाया कि केरल राज्य में, जहा भूमि-सुधार कार्यक्रम अधिक उन्माह से 
लागू किए गए,घनी आवादी और बेरोजगारी के बावजूद गरौवी की गभीरता और गगवों 
की सख्या घटी है। केरल में हदबदी को सीमा अन्य राज्यों से नौची है और काश्वकरों 
को मालिकाना हक मिले हैं। भूमि विवरण का अखिल भारतीय औसन दीन प्रदिशत है, 
मगर केरल में वह सबसे अधिक 7.5 प्रतिशठ रहा | मामीण क्षेत्रों में ट्रेड यूनियनों की 
मौजूदगी और मजदूरी की बेहतर दर तथा शिक्षा के प्रसार सरीखी सहायक परिस्थितियों 
ने भी गरैबी घटाने में मदद को है,किंतु मुख्य श्रेय भूमि सुधार को दिया गया है। 

जात पात और ऊच-नीच में विश्वास करने वाले पारपरिक समाजों में घूमि सुधार 
से न केदल विषमताए घटदी हैं वरन्‌ सहकारी प्रयास और वित्तीय एवं सेवा सगठनों को 
भी अधिक सफलता मिलती है। 

आधुनिक सगठित उद्योग और मशीन बहुल खेती की आदमी कम और श्रम बचाने 
वाली पूजी अधिक चाहिए इसलिए ये दोनों रोजगार के अवसर बढाने या गरीबी घटने 
में कदापि सक्षम नहीं हैं। 

कृषि क्षेत्र में बहुराष्टीय या वडी देसी कपनियों का प्रवेश हानिकर ही सिद्ध होगा, 
क्योंकि उनके लक्ष्य और व्यावसायिक तौर तरीके ग्राम विकास के उद्देश्य से मेल नहीँ 
खाते । 

सगठित उद्योग दो बरह से किसानों को मदद भी कर सकते हैं और अपने 
दोर्घकालीन लक्ष्य भी पूरे कर सकते हैं। कृषि उपज में दिलचस्पी रखने वाले उद्योगपर्ि 
और व्यवसायी किसानों के समूहों, उनकी सहकारी समितियों को बीज, खाद, कर्ज आदि 
उपलब्ध कराने में सहायक बनकर उनसे उनकी ठपज खरीदने का युवितसगव करार कर 
सकते हैं। दोनों पक्षों को लाभ होगा--उत्पादकवा और उत्पादन दोनों बढेंगे | इसी तरह 
दूसरे उद्योग, जहा ऐसा सभव है, गावों में उत्पादन केंद्र खोल या खुलवाकर अपनी भी 
बचत करते हुए लोगों की क्रय शक्ति बढाकर बाजार का दायय और विकास की रफ्तार 
बढा सकते हैं। 

यह धयशुदा वात है कि अधिसख्य छोटे किसानों और साव करोड, भूमिहीन 
मजदूरों की फोज को अकेले खेती या पूजी बहुल उद्योगों से रोजी गेटी नहीं मिल 
सकती | छोटे उद्यम और बागवानी,पशुपालन, डेयरी उद्योग,मत्स्य पालन आदि सहायक 
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उद्यमों का फैलाव हो उनको आर्थिक सबल और खुशहाली प्रदान कर सकता है । 


आमवायी लाग, भ्राईवारे और आत्म सम्मान की प्रा जानते हैं। साथनहीत किसान और 
खेविह मजदूर में भारतीय सामाजिक व्यवस्था और सदियों की उप्रेक्षा ने बहुत सी कुआए 
इऋती है,जिन्हें पहचानत होगा। 
निजी क्षेय को कपनिया उन्नत बोज, गेर रामायनिक खाद कौटनाशक के 
लगभग अलूते क्षेत्रों में पैठकर मुनाफा कमा सकती हैं। वात्कालिक लाभ के लिए विदेशी 
सहयोग या टेक्नोलाजी का अधानुकरण दूरदेशी या बुद्धिमानी नहीं है । 

मरकारों की प्राम विकास और खेती को 3न्‍नति की योजनाएं अपेक्षित नतीजे नहीं दे 
रहीं वो इसका मूल कारण है कि सरकारी तत्र में खामी है और किसानों को यह अहसाम 
नहीं दिया जाता कि ये उनकी अपनी योजनाए हैं। इसलिए ठनका आतरिक सत्योग नहीं 
मिल पाठा। ग्रामवासी लाभ, भाईचारे और आत्म सम्मान की भाषा जानते हैं । माधनलीन 
किमान और खेतिटर मजदूर में भारतीय सामाजिक व्यवस्था और सदियों की उपेक्षा ने 
बहुत मो कुठाए भर दी हैं,जिन्हें पहचानना होगा । 

कई क्षेत्रों में आदिवासियों और अन्य गयेब वर्गों क शोषण ने नक्सलवादी जैसे 
हिमाव'दों आदोलनों को जन्म दिया है। मुख्य आर्थिक घार में से बारए किए गए इन 
तारे की अतिक्रिया सामाजिक-आर्थिक तत्र के खिलाफ है। इस तत्र वो सुधारने की 
आवश्यकता है,जिसमें भूमि सुधार को महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । 
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में घतानाक वृद्धि हुईं है । इस पर चिंता अकट करते हुए लेखक ने जनता में शेगों के अति 
पऐेवना फैलाने के साथ साथ उनकी ऐेकगाय के उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है । 
उनके अनुसार तम्बाकू आज मानवता के स््मुख सबसे व्यापक खतरा है । 
इतिदास में हर युग अपनी कला, सगीद आर सम्कृति के लिए विख्यात है | ऐसा 
सलगवा है कि अगर हम चौकस न हुए और टमने सहो दिशा में समुचित ठपाय न किए तो 
हमारा युग भविष्य में दिल के दीरे, कैंसर और एड्स के युग के नाम से विख्यात हो 
जाएगा। 
इंदय शेग,कैंसर और एड्स को नीमासे के रोकथाम के लिए अभी तक कोई टीका 
नहीं मना है। इन तीनों बीमारियों के कुल मुख्य करण हैं जिनका निश्चित रुप में एक 
बड़ो सीमा तक निवारण सभव है । 
यरष्टीय व्यावद्ारिक आर्थिक अनुसधान परिषद्‌ द्वार योजना आयोग के लिए किए 
गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 38 लाख रोगियों का क्षय के लिए इताज किया 
जद है। रोग फैलने की दर इससे दुषुनो हो सकती है क्योंकि प्रति वर्ष शय के 5 साख 
ने रोगियों यर पता चलवा है । सर्वेक्षण के दौरान पठा चला है कि 55 लाख लोग ठच्च 
रस्वबाप और 55 लाख लोग दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। सर्वेक्षण से यह भी पना 
तगा है कि काफ़ी लोग अल्पावधि नोमारियों जैसे कि अतिसार, जुकाम और बुखार से 
पोड़ित है। प्रत्येक हडर लोगों में 7] व्यक्ति बुखार से पोड़ित थे ओर 3] अतिमाए में । 
मर्वे्षत में मठाया गया है कि देश क्ये जनठा रोगों के उपयार आदि पर 42 अरब हू 
पर्व कर रही है। गरोब अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सबंधी देखभाल 
'एर घर्द बर रहे हैं। इस पर ये अपनी आय कर 8 प्रतिशत, मप्य वर्ग के स्तेग 4 प्रतिशत 
और अपौर लोग 2-3 प्रदिशव रार्द करते हैं। कम अवधि यरे घोमारो पर हर पर्विए 
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085 खर्च करटा है । पदा चला है कि चार वर्ष से कम आयु के 70 प्रदिशद बच्चे का 
विकाय कुजेषन के कारण डक गया है। निर्धन लोग स्वम्व्य सबयी खटरों रे झेश 
फीडिवरहदे हैं। गयेवें ब्दे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे के लिर क्या किया या रुक्ट 
हैं--इम विपय्पर तत्काल निर्णय लिये जले के झावस्यकदा है। 





मलेरिया 





हमारे देश में क्षय को लगाहार बढ रहा हैं ओर खतरनाक रूप ले रही है। 
अगर इन महामाये करे ठपेशा क्ये जत्ठी रही वो झावी प्रीडिया इस दशक को उस सनद 
के रुप में यद रखेंगी जब मानवदा ने झललेवा द्ष्डायु को, यो हवा के जरिर बडझ 
करवा है विश्व ऋरयें दवा प्रठियेधो और ऊमाध्यश्वन जाने दिया। क्षय से ठेवी से रेल 
रहा है। इसका सत्कत करने को कन्गर सोचना अताई- जानी आवश्यक है ठाकि अरे 
वाले वर्षों में रखें स्केगों के मौव के मुद के ऋचाक दा मके। 

विश्व स्वास्थ्य मगठन' के अनुसार झरद में ,जद्म विश्व को 45 अनिशव जुनमख्य 
निवाम करती है,एड्स विस्फ्रेट होने ही वपल्ा है “इस लोग एक ज्वालामुखी के कपर 
परखेठे हैं।” 

विरद स्वास्थ्य संगठन! के अनुसार 499 में विस्तर के 56 लाख सैन्य कब और 
एच आई वी (एड्स के विषराणुओं) से पीडिठ थे। इस रुटाब्दी के अब तक एचऑआई 
पाजिटिव ल्पेगों में क्षय मौत का मुख्य कारण होगा। ढय के सेगियों रच तक ने 
देखभाल की जाए दो एड्स के रोगियों पर मविष्य में द्वेने बला आघा खर्च बदाया वा 
सकता है। 

मारत सहित एशियाई देशों में म्थिति विशेष रूप से न्यवुक है । इन देशों में शद के 
दो विहाई मंग्ज हैं। यद्यपि ये दोनों महाममारिया एक-दूसरे को बढावा देती हैं उनकी 
स्वास्थ्य सब्धी समस्याएं सर्वदा अलग-अलग है। इनसे सडने के लिए अलग-अलग 
हथियायों की यरूएव पडठी है ! एड्स के मामले में लैगिक आवरच बदलने और एड्म 
का उपचार ओर टीका खोजने पर बोर दिया जाना चाहिए। क्षय के लिए मस्ठा और 
कारगर इलाज पहले से ही उपलब्ध है । जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि उपवार 
के बेहतर सुविधाए स्थापित को जाए। 

एड्स विर्व-्यापी समस्या है । “विश्व स्वास्थ्य सगठन' के अतुसार99५ में विस 
में 44 करोड “'सिय्रेपाजिटिवा (छूमन इम्यून डेफिशियेंसी वाइस्स--एच आई वीं 
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पजिटिव) लोग थे जिनमें 6 लाख बच्चे थे। लगभग 26 लाख लोग इस विनाशकरी 

बीमाये से वास्तव में पीड़ित हैं । भारत में एच.आई वी. पाजिटिव येगियों की सप्या ठेजी 
मे बढ़ रही दे। यह वेश्याओं में सदसे अधिक व्याप्द है और उनके माध्यम से ठेजी में 
अन्य लोगों में भी फैल रहा है । 


बम सेग के फैलाद का कारण अज्ञानवा और अशिष्षा है। हमें यह बाव समझ लेनी 
चाहिए कि मानव इतिहास में इस तरह को जानलेवा और कष्ट देने बातो दूमरी कोई 
बीमारी नदीं दै। आज तक किमी अन्य बीमारी ने मानवता के लिए ऐसा खतय पैदा नहीं 
क्मि। 


सेक्लि, नियशा कर कोई कारण नहीं है। दमें भविष्य के मारे में स्पट रूप से सोचना 
चाहिए और उम्र खतरे की ममझना चाहिए जो एड्स हमारे लिए पैदा कर रहा है। हमें 
इस चुनौती का दृढ़वा से सामना करना द्ोगा । समाज के सभो सदस्यों को मिलकर यह 
काप करना दोगा। एड्स मुख्य रूप से शारीरिक संबर्थों के जरिए फैलने याली बीमारी 
है। लोगों करे चाहिये कि ये विवाहेठर मर्दंधों से बचें और जब कभी आवरपक हो 
क्डोम (निगेथ) कर इस्तेमाल करें। 


बीडे-सिगरेट पीना जानलेवा आदत 

बीड़ी-मिगरेट पीना और तम्बाकू खाना दिल और कैंमर के मरोजों के लिए सबमे 
हानिकरक होदा है । रोज 30 में 40 सिगरेट पीने वालों में दिल के दोरे का खदरा 0 गुना 
अधिक और 5 से 0 सिगरेट पीते वालों में दो गुना अधिक बढ़ जाता हे । वम्याक्‌ पीने 
बालों बर्ें दिल का दौरा पड़ने पर अतेक जटिलताओं का मापना करना पता है। ठनवी 
अचानक मौत भी हो सकती है । 

आक्मफोर्ड विश्वविधालय में महामारी विडानी और सारिययकीविद्‌ प्रोफेमर रिचर्ट 
पैये का कहना है कि लोग तम्बाकू के सेवन और रोगों के मौच का रिश्वा नहीं ममझते हैं 
क्योंकि तम्बाकू क्यो आदत यी शुरुआव और दृदय शेग, कैंसर, ब्रॉकाइटिस (स्वासनली 
शेप), अराशय वर फोड़ा आदि भयानक, जबरदम्द और घाठक मीमारियों के प्रकट होने 
के बीच काफी समय या अठयत होता है। उनका कहना है कि आधुनिक युग में 
दुर्घटनाओं में मरने वालों की तुलना में 50 गुना अधिक लोग ठम्बाकू के मेवन से मरते 
हैं। दम्गकू बय सेवन करने याले प्रति हजार य्यकिनियों में से आये लोगों के मौत दिल 
वर दोए पड़ते या कैंसर से होती है। दुनिया में हर मिनट छट व्यक्दियों ये मौव ठम्वाकू 
पीने में होठी है। विशय स्वाम्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर थर्ष लगभग 73 लाख 
शोग तम्बाकू सेवन के प्रत्यक्ष प्रघाव से मरते हैं। तम्बाकू मेवन से इृदय और कैंसर के 
दलों में बहुत वृद्धि हो जादी है 

बच्चों थदे दष्याफू सेवन न बनने के स्प्भों के यारे में अवश्य बताया जाना चाहिए 
ऐरेकित अगर इस म्वर्य घोट़ी-मिसोट पोते हैं तो हम मच्चों क्यो मोड़ी-मिगोट पीने के 
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लिए मना नहीं कर सकते । बोडो-सिगरेट का सेवन मादक पदार्थों के सेवन कर दरदाण 
खोलवा है,जो हमारे बच्चों के भावी जीवन करे नष्ट कर सकठा है 


हमारे देश में अनेक लोग गले के कैंसर से पीडित होते हैं। यह बोढी-सिमरेट 
अधिक पोने से होठा हे । भारत में जीभ और मुख-विवर क्य केन्सर सबसे अधिक पा 
जाता है जिसका कारण तम्बाकू और तरह-ठरह के पान मसालों का सेवन है। 


बह अनुमान लगाया गया है कि 30 प्रविशव कैंसर रोग की मौतें,80 प्रतिशत शव 
नली शोथ (पुराने ब्रौकाइटिस) को मौतें और 25 प्रविशव इृदय सेग ये फेरे 
बौडौ-सिगरेट पीने या तम्दाकू खाने से होठी हैं। इन लोगों को और कोई खदय हें 
सदावा। उम्बाकू के प्रयोग से होने वाला खदय अन्य खतरों जैसे उच्च रक्तचाप,मुमेह, 
हाइपर्णलिपीडेमिया, कसरत क्ये कमी, पारिवारिक इविहास आदि से आतुपातिक रूप से 
जुड जाता है । 


भारत में हर वर्ष लगभग 25 लाख लोग दिल के दौरे से मरते हैं। यह सख्या कैनर 
से मरने वालों से ढाई गुनी अधिक है और विनाशकारी एव पगु बना देने वाले दौरे और 
लकतवे से कुछ टी अधिक है 


उपयुक्त बीमारियों व उनसे होने वाली मौव में, दृद्वाहिका से जुड़े येगों से होने 
वालो ठकलीफ ओर मौद में, ठथा तम्बाकू सेवन से जुडी अन्य दौषारियों जैसे केंद्र, 
पुराना ब्रौंकाइटिस, पाचक फ़ोडा आदि में बीडी-सिगरेट व तम्बाकू का सेवन मौत क 
सबसे बडा कारण होता है । 


हाल में किए गए अध्ययनों से पठा चलता है कि बीडी सिगरेट पीने से अग्न्दारद 
को सोधे नुकसान पहुच सकता है और व्यस्कों क्ये मधुमेह करे शिकायत हो सकदो है। 
इस तरह होने वाले मुकसान की कम नहीं किया जा सकता! तम्बाकू के सेवन से मठुस 
क्यी अनेक रोगों से लडने क्ले क्षमवा भी कम हो जाठी है। इसके अलावा इससे हृदरू४ 
का रास्ता बद हो सकवा है जो दिल के दौरे करा कारण बन सकवा है। यह शरयस्क 
विभिन्‍न अगों में कैंसर का भी प्रमुख कार है । दिल का दीय अब केवल समृद्ध * डर 
सम्पन्न लोगों क्ये ही नहीं पढ़ता । समाज के अपेक्षाकृत कम सुविधा-सम्पन्त और परेब 
लोगों को भी हृदय ग्रेग से पीडित होते देखा जादा है। तम्बाकू का अत्यधिक सका 
इसका कारण है। पुरा ब्रौंकाइटिस भी बीमारी और मौत कया प्रमुख कारण है करे के 
उम्बाकू उनकी अविरक्षण क्षमता ब्दे कमजोर कर देता है । जब परिवार के अनेक सदस्य 
एक साथ छोटे और भीड-भाड वाले मकानों या झुग्गी-झोंपडियों में रहवे हैं ठो क्षय ऐेग 
अधिक आसानी से फैलता है। 

उम्बाकू व्ये सच ही सबसे जोखिम झगे पीडा कहा गया है। यह व्याप्रक रूप मे 
फैल्प है और मानवता के रुम्मुख सबसे बडा खठय है, जिसे यैक् जा सकठा है। दन्‍्वई 
सेवन क्ये आदव गणोबों में अपेक्षाकृद अधिक होती है । सिमरेट और बीडी में 4,000 मे 
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अधिक रसायन यौगिक होते हैं। इनमें मे अधियरश जीव विज्ञान यरे दृष्टि से नुकसानदेद 
होते हैं। बद क्षेत्रों में, सिगरेट-बीडी पीने वालों के पास-पढ़ोस में, कारखानों और छोटे 
घर में वहां गरीब रहते और काम करते हैं, सि्गरेंट-बीड़ी न पीने वाले लोग ठम्बाकू के 
धुए के शरीर में जाने से अधिक नुकमान भुगठवे हैं। तम्बाकू कपनियों के पास 
धनशक्ति है। सरकारी एजेंसियां और स्वयसेवों सस्थाए अब तक उनके साथ के यत 
प्रतेकात्मक सघर्ष करदी रही है। ठम्बाकू कपनिया प्रमुख खेलों का आयोजन करदी हैं 
और पत्नी और निर्षन दोनों वर्षों के बच्चों और युवकों करे गुमणह करदी हैं । 


हमारे देश में बीड़ी का प्रयोग बहुठ बड़े पैमाने पर किया जाता है। देश के 
अत्यधिक धनी झीड़ी-निर्माता निर्दोष परामीणों और गरीबों को छाठियों पर 990 अरब 
बोढ़ियों के तीर चलाते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लाखों लोग असमय मौत को 
गले लगाते हैं और इससे कई गुना अधिक लोग अस्वस्थता के शिकर होते हैं। 
फलम्बरूप ये लोग न तो अपने परिवार के लिए कोई कमाई कर पाते हैं और न अपने 
बच्चों वी देखभाल हो कर पावे हैं । 


चार यर्ष पहले हमने हरियाणा में गुड़गाव के समोप एक गाव में स्वास्थ्य-जाच का 
एक नि शुल्क कैम्प लगाया था। हमने पाया कि लोग तरह-तरह की बीमारियों से दुछ 
ज्यादा ही पम्त हैं । बाद में हप पदायत के सदस्यों से मिले । मैंने ठनसे पूछा कि गाय में 
कितने लोग बीड़ी-सिगरेट पीते हैं! उन्होंने मेरे प्श्त पर विचार किया,एक-दूसरे की ओर 
देखा और फिर उनके मुखिया ने बताया, “लगधग मभी पुरुष और औरतें दोनों ।" मेरी 
ममझ में आ गया कि ये इतनी अधिक बोमाएियों से पीड़ित क्यों हैं! 

हम गगबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, जमकि हम देखते हैं कि ये 
सम बोड़ीमिग्पेद और जुपाय पीकर अपने प्रति हिंसा करके धीरे-घरि अपने कटे मर गहे 
है। मिगट और शराब की घुराई देश भर में, विशेष रूप से गरीबों में तेजी से फैल रही 
है। मगर हम सब नौकरशाद, एजेंसिया, मूचना माध्यप, प्रारंभिक पाठशालाओं के 
अध्यापक, पचायतें, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाक्टर एव स्वैच्छिक एजेंसिया समय रहते 
हहीं जागे और हमने मानवता की त्रासदी ठम्बाकू के विरुद सभी मोर्ों पर संभव तरीकों 
में मंपर्ष नहीं किया तो हमारी भावी पीढ़िया हमें कभी माफ नहीं करेंगो ! 


शुद्ध बल और स्वद््ता 

स्वास्थ्य रक्षा के लिए शुद्ध पानी क्ये पर्याप्त आपूर्ति और सफाई महत जरूरी हैं। 
पतन दोनों पर जितना अधिक ध्यान दिया जाए उतना अच्छा है। लायों लोगों को शुद् 
पत्ी शाण नहीं होठा और उनके इलाके मैं मफ़ाई की ठचिठ व्यवस्था नहीं होठो। 
प्यक्टिगठ मफाई के लिए पानी यपे व्यवम्था ठठनी हो महत्वपूर्ण है जितनी भोजन बनाने 
ओर एके के लिए शुद्ध जल ये । अनेक मजबूरियों के कारण देश के यई भागों में यह 
हरखपूर्ष बुनियादी आवश्यक्त्प सोगों करे ठपलब्ध नहीं है । छेश्रैय स्वयसेवी संगठनों 


गयरें के लिए स्वास्थ्य सुवियाए स्वयस्तेकी सगठनों की भूमिका: ॥75 


दवाओं के सेवन से होने वाले गेगों को सूची भी लम्बी है । किसी भी अस्पताल में भर्ती 
किये जाने वाले मरीजों में एक तिहाई इसी प्रकार के ढोदे हैं । 


कैंसर से मरने वाले लोगों की सख्या में वृद्धि हुई है । अश्रदि वर्ष तीन लाख लोग 
कैंसर से मरते हैं और देश में 5 लाख कैंसर के रोगी हैं। प्रति वर्ष कैंसर के पाच लाख 
नए शेगी अपना नाम पजीकृत कराठे हैं। अनेक रोगी दो रोश की पहचान हुए बिना हीं 
मर जाते होंगे । यह स्पष्ट है कि हम कैंसर और इृदय श्रेग के विरुद्ध अपनी लडाई में हार 
रहे हैं । बावजूद इसके कि रोषियों का कष्ट दूर करते के क्षेत्र में ठल्लेखनीप प्रमति हुई है 
और विभिन चिकित्सीय और शल्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं के जरिए जिसका खर्च कुछ 
ही परिवार ठठा सकते हैं, रोगियों का जीवन कुछ वर्षों के लिए बढाया जा सकता है । 
आधुनिक दवाओं मे चेचक जैसी सक्रामक बीमारी को समूल समाप्त कर दिया है। 
अस्वस्थता और मृत्यु दर में काफ़ो कमी आई है और औसत उप्र काफी बढी है। शल्य 
चिकित्सा और उपचार को परिष्कृत विधियों द्वाय अनेक जीवन बचा लिए जाते हैं। हम 
ममझते हैं कि हम अत्याघुनिक तकनीक की सहायता से आयु सीमा को बढा सकते हैं 
लेक्नि हम स्देव जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहों ला सकते ॥ 
अपुनिक ण्णाली के डाक्टरों के मन में मेडिकल कालेजों में प्रशिक्षण के दौगन 
बीमारियों के प्रति आकर्षण होने और दुर्लभ उपचार को ठलाश का विचार बिठा दिया 
जाता है। यह आवश्यक है कि वे इस विषय पर पुन सोचें और बीमारियों की ओर 
आरक्षित होने के बजाय स्वास्थ्य की ओर आकृष्ट हों । जब तक हम चौकस नहीं रहेंगे 
और एटीबायोटिक, कीर्टिजोन और कॉमोथेरेप्यूटिक दवाइयों का अधाघुध इस्तेमाल बद 
नहीं करेंगे, “हर बीमारी के लिए एक टिकिया” का नाग “हर बीमारी टिकिया से” में 
बदल जाएगा। महगी और आक्रामक जाब प्रक्रियाओं और शल्य चिकित्सा मुविधाओं 
ने सेणियों को राहत अवश्व दिलाई है लेकिन शेगों का प्राकृतिक प्रवाह जोर-शोर से जारी 
है और लाखों लोग कष्ट और मौत की ओर बढ रहे हैं जिसके कारण अस्पतालों के 
अठरग और बहिरिण विभागों में रोणियों की भीड निरतर बढती जा रही है । उत्तर क्या 
है? हम लोग चौगरे पर खडे है। रम इस तरह आगे नहीं बढ सकते । दुनिया भी यह 
अनुभव कर रही हैँ कि रमें दैकल्पिक विकित्सा को व्यवस्था करनी चारिए। 


आयुर्वेद का महत्त्व 
आइये, हम लोग कुछ हजार वर्ष पीछे जाए। चिकित्सा के क्षेत्र में भारद के आचीन 
सोच और अनुभव का अवलोकन करें। आयुर्वेद का अर्थ है 'जीवन का ज्ञान' | इसका 
दिकास ईसा से 000-500 वर्ष पूर्व हुआ। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रय जैसे 'चरक सहिता' 
आदि ईमा से 500 वर्ष पूर्व लिखे गये । 
आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य है अच्छे स्वास्थ्य को बढावा देना, अर्थात्‌ स्वास्थ्य और 
पसलता की सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करना जो रोगों के अभाव से कहीं आगे की चीज 
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है। 

आयुर्वेद चार बातों पर जोर देठा है । वे हैं स्वस्थ श्र कर अनुरद्ण और मसवर्द्धन, 
झेगों का उपचार व येगों ज्ये पुछयवृत्ति को येकथाम, श्यर के सभो अगों व्य स्वास्थ्य 
लाभ और आध्यात्मिक प्रव्मेधव ! आयुर्वेद व्यू ठद्देश्य हमें यह बढाना हे कि उोवन को 
बीमार ओर वृद्धावस्था के असर से मुक्त रख कर किस प्रकार प्रभाविद, विकसित और 
नियत्रित किया डा सकठा है | दोपक चोपडा ऊजन्पे पुन्ठक 'परफेक्ट हेल्‍्व' में लिखते हैं 
कि आयुर्वेद का सबध शरोर, मन्दिष्क, 
में है। यह मनुष्य को आध्यात्मिक, शायरिक 





भी बोमारे अथवा ठकनोक न ठो पूरी ठरह मन्दिष्क में होदी है और न पूरे दरह झयेर में, 





चेतना के उत्तरेत्तर विक्रम के परिषाम हैं | न्लोई भो दरेका जो केवल मम्दिष्क पर विचार 
रूरठा हैं या केवल शोर पर विदार करदा हैं दा देदना अथवा आत्मा की उपेक्षा ब्रा 
हुआ मसम्विष्क और शरीर पर विदार करता है, ऊपर्याप्ठ है। आयुर्वेद एकोकृत क्षेत्र के 
सभी पहलुओं--शरोर, मस्विष्क, चेवना पर्यावरण और व्यवहार पर विचार करदा है। 
यह हमरे शयेर विज्ञान के उस असनुलन पर विचार करठा है जो बोसारियों व्यू रत्सटाठा 
ग 

रं। 


आधुनिक चिकित्मा विड्ञान के चिकित्सवें के रूप में उद हम एक्स रे दा सीखे 
स्कन द्वारा किसी चोट का पदा लगाते है या ईंन्गीयी में ब्येई असामान्यदा देखते हू 
विशेष रुप से दब हमें यह लगदा है कि यह अन्यमान्यवा अपनी मार्राभक अवन्धा में है 







विकनिव हे रहें असतुलन व्ये अदिम भौतिक ऋमिव्यक्ति होटी है । आयुर्वेद असतुलन 
के प्रत्यक्ष होने से पतले ही अठि सूक्ष्म अवस्धा में मतुलन को बहाल करने का प्रयास 
करवा है ! आयुर्वेद इस क्यर्य क्वे व्यवहार, जोवन जले व पोषाहार में परिवर्तन लाकर 
तथा जडी-बूटियों, विभिन्‍न रघनीवियों और उपग्मनों के इस्तेमाल ड्वाय करठा है । 

कआघुनिक दवाओं में एटीवायोटिक या व्प्रैमोयेरेप्यूटिक एजे्ट और विशेष व्वेद्ययु 
पर जोर दिया जाठा है। ये दोनों बाहरी हैं उदाक लड़ाई हमारे पक्ष में जा सकठो हैं 
लेजिन हम वह नर्ढी समझते हैं कि दोनों हमलावर रययूसि यानि स्सारे सदर कहे 
चक्नादूर कर देंगे, उप्तको रष्ठा पक्चि को कमजोर कर देंगे और ठब हमलादयों को 
अगली मेगा क्र वियेध का सामना ही नहीं करना पडेगा। 









भोजन 
ग्रेगों क्यो ेकदाम और उपचार में भोरन की अत्वन्द महन्वपूर्णे भूमिका है । भोजन 
से पचन दाल्य होना चाहिए आर उसकी माता कस 









झाम्यटस, ठाजा, हल्का व ऊासानो 


ग्यगों के लिए स्वास्थ्य मुविधार स्ववत्ेवी संगठनों को पूनिद्य.. ॥75 


होनो चाहिए। भोजन में सब्जिया, चावल, गेटू, पल और फलों का रस शामिल होना 
चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा ही मात्विक भोजन लेने को सिफारिश को गई है। “फास्ट फूड' 
में परहेज करें। आयुर्वेद में मनुष्य के शेर क्ये प्रकृति और शरीर रचना के आधार पर 
कुछ किम्म का भोजन न लेने को सिफारिश को जाठी है। अत भोजन औपधि है। 
भोजन के रूप में अनेक किम्म कर कच्चा पदार्थ आपके शरीर में ज्यदा है। आप जो खाते 
है ठमो के अनुरूप आप बनते हैं,इमलिए आयुर्वेद 'फम्ट फूड' की बढावा नहीं देता । 


जडी-बूटिया दवाए नहीं हैं। वे हमागे दैहिकी में कुछ सूक्ष्म संकेत प्रविष्ट कराती हैं 
और इम प्रकर स्वास्थ्य लाभ का द्वार खोलठी हैं। आधुनिक दवाओं में भी जडी-बूटियों 
का प्रयोग होठा है लेकिन आमतौर पर वे सक्रिय अशों को अलग कर देते हैं और उसे 
किमी विशेष रोग के लिए इस्वेमाल करवे हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। वहा पूरी 
उडोबबूयी क्र इस्तेमाल होता है! यहा सिद्धात यह है कि जडी के सक्रिय तत्त्व पौधे में 
अन्य तत्तों के साथ सवेड्टिव होते हैं जो उसके प्रतिरोधक की घूमिका अदा करते हैं और 
उम्के अवाछित नठीजों को दूर करते हैं । 

ये सभी दृष्टिकोण हमारी व्यवस्था में सतुलन को बहाल करने का प्रयास करते हैं। 
ठव हप प्रकृदि के साथ ताल मेल स्थापित कर लेठे हैं। हमारा प्रतिरषण बढ जाता है 
ओर दम अमतुलन और आक्रमणकारी कौटाणुओं से अपनी रक्षा करमे और बीमारियों 
को गेकने में समर्थ हो जाते हैं। रम अपनी लडाई स्वय लड़ते हैं और अपने को अच्छा 
कर लेते हैं। कोई भी दमारी रक्षा हमसे अच्छी तरह नहीं कर सकता । 


सतुलित मार्ग 

हमें यह भी समझना और अनुभव करना चाहिए कि आधुनिक दवाओं ने कुछ महान 
उपलब्धिया प्राप्त की हैं। वे जीवन की रक्षा करने और कभी कभी लाखों लोगों को 
बहुमूल्य जिन्दगी बचाने में सफल हुई है। हम लोगों को आयुर्वेद के मिद्धातों और 
प्रकृति के नियमों के अनुरूप अपनी जीवन शैली बदलने की चाहे कितनी शिक्षा दें, सदेव 
कुछ लोग ऐसे रहेंगे,जो अपनी आदत नही बदलेंगे और अपने शरीर के विरुद्ध किसी न 
किमी अकार को हिमा करते रहेंगे ! ऐसे लोग जब कभी गभीर रूप से बीमार पडेंगे उन्हें 
आधुनिक चिकित्सा या शल्य चिकित्सा कौ जरूरत पडेगी। “बैलून एजियोप्लास्टी' और 
“बाइपास मर्जरो' कुछ लोगों को कुछ समय तक और अगर वे अपनी जीवन शैली बदल 
लें तो लम्बे ममय ठक लाभ पहुचाएगी । 

वास्तव में जरूरत इस बात को है कि आधुनिक दवाओं का प्रयोग करने वाले 
डाक्टों को यह बाव समझाई जाए कि आयुर्वेद एक जीव शक्ति है । इस प्राचीन ज्ञान 
और आधुनिक दवाओं क्ये जीवन-रक्षक युक्तियों का सयोग कर हम अपने देश के 
गरीबों की स्वास्थ्य सबधी आवश्यकताए पूरी कर सकते हैं । 


विश्व स्वाम्थ्य सगठन और सरकार का सन्‌ 2000 तक 'सभी के लिए स्वास्थ्य वा 


प76 : केस्ल चोपडा 


लक्ष्य झदर्ये वर्तमान चिकित्सा प्रष्प्रल के रहते काले समय टक सपना ही रहेसा। हल 
के वर्षो में विभिन्‍न बोमारियों में हुई बढ़ोटरय खतरतपूक सूवित होगी अगर हम सयय 
रहते यह उहीं समझे किंहस्परे देश के लिए यह वाव सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं कि हम 
मंभोर रूप मे दीमार रोगियों के न केवल डुनियादी और अत्वाछुनिक उपचार की 
व्यवन्था करें दल्कि झसेब और अमर दोनों के लिए सगे ब्दे ऐेकथाम के ठफय भी 
ह्मू करें। यह ब्यर्ये व्यक्दिमव ओर नामुदायिक दोनें स्टयें पर शिखा, सूचना और 
किचायों के आदयन-प्रदान को बच्य कर पूय किया जा मवन्ठा है। इस लक्ष्य को प्रति में 
स्वैच्छिक समटन प्रुख घूमिका विभ्ा सकते हें! 

इस विषय में बड़े पैसाने पर चेतना फैलान में सूचना माध्यमो--सम्मचार पत्र, सेवी. 
एव रेडियो वगैरस्म्मज व्यू सहयोग जरूरी है । प्यरठ के हर्ट फरउन्डेशन दर 995 कौर 
१995 में आयोजित न्वान्थ्य मेले बहुत उपयोग रहे है । दम्बाकू वियेधी अ्मिय्मन युद्ध 


स्दरपर चलपये दाने व्ये उमूरत है । 

सभी लोगो के यद समझ लेना चाहिए कि आयुर्वेद चिब्त्त्पप को वेकल्पिक नहीं 
अपितु महायक प्रप्पली है । इस तरह क्ये कार्वोदेधि ग्रेमों को प्रेकदाम में सद्षम, नन्‍दूर्ल 
आर सैदानिर होगी दिपैले प्रधावों मे सर्वधा मुक्त, करखची ली कौर ससलठा में लः्मू 
कहे झाने योग्य होगी । तव हमें करोड़ों रुपयों के ऊम्पठालों व्यें कम और खेल ऊें मेदस्नें, 
सनीविद्नेट एाकों, योग और ध्यान केन्रों को जरूरत कंम्िक पड़ेगी । इस महान्‌ कार्य को 
सफल बनाने के लिए बड़े पेमाने पर मैरराजन्यैविक म्वबनेवी सामाजिक मगठनों, माव 
पचायदों, बैच्यो, डाकल्यें कौर सभ्ते वर्षो दौर व्यवस्यर्नों के सदस्यों के शामिल लि 
ज्ात्य बहुद जम्से है। तभी हम अपने देश के लगगों ब्ये स्वस्य और सुखों वना सकते 
हैं। इस व्यय व्दे रफलदा के लिए स्वैच्छिक न्परंवाई दुरन्‍्द किये दाने की आवश्यकटा 


ह्े। छ 
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भूमि सुधार : 
आमीण विकास का प्रभावी उपाय 


राकेश अग्रवाल 














77773] देश आत्म निर्भ बन यया है / इसके साथ हीं यदि भ्ृम्ि सुधार कार्यक्रमों को पूरी विष्ठा 
में लायू किया जाए तो देश की कृषि सक्‍धी अधिकाश समस्याओं का काफ़ी हद तक 
समावात हो जाएगा, यह मत व्यक्त करते हुए लेखक ने इस लेख में शरूमि सुयादों की दिया 
में हुरअग्ति का लेखा जोखा प्रस्तुत क्या हैं । 

भूमि मुधार आर्थिक विषमता का कम कर समानता स्थापित करने का एक कारगर 
8पाय है। भूमिदेन पिछड़े लोग भूमि सुधार कार्यक्रम से लाभान्वित होकर एक ओर 
अपने बीवन स्वर में सुधार करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे कृपि उत्पादकता बढाकर देश के 
विकम में भागादार बनवे हैं। भूमि सुधार के एक अकेले कदम से देश और समाज को 
कितने ही लाभ प्राप्त होते हैं | इसोलिए समद ने 26 अगस्द 995 को भूमि सुधार के 27 
यज्य कानूनों कल सविधान की नौवी सूची म शामिल करने सम्बन्धी सशोधन विधेयक 
को पारित कर दिया है। अब इन कानूनों को अदालत में चुनौदी नहीं दी जा सकवी है। 
इस प्रकार भूमि मुघार कार्यक्रम मरमीण विकास की मुख्यधारा से जुड गया है । 

बड़े भूम्वामी बनने की लालसा ने भूमि वितरण में सदैव असमानता को बढाया है 
बड़े जमींदार स्वय खेती न करके भूमिहीन कृषि श्रमिकों मे खेतों कराते आये हैं) 
काश्काएं के पास मालिकाना हक न होने के कारण कृषि उत्पादकता कम रहती है। 
भूस्वामी कृषि श्रमिकों का मनमाना शोषण करते हैं और अभाव कृषि श्रमिकों की नियति 
का अग बन जाते हैं | उनको सदैव यर अहसास कराया जाठा है कि मालिक जो दे रहे हैं, 
यह उनको कृपा है, नहीं तो तुम फूट भाग्य लेकर आये थे । गरीबी के कारण व्यक्ति 
अप रह जादा है । भूमि सुधार भूमिहीन गऐबों को इसी मजबूरी से ठचारने का 
प्रयास है। 


प78. सकेश अअकल 


भूपि सुधार क्या और क्यों 2 

आरत में भूमि विवरण में असमानठा का डान इस दच्य से होदा है कि यहा झाज थी 
लगभग 8 करोड भूमिहोन प्रामोण श्रमिक विद्यमान हैं। देश में 7 प्रतिशत कृषि भूमि 
238 प्रविधव भूम्वामियों के पास है। शेष 76.2 प्रतिशत भूस्वामियों का मात्र 29 प्रविश्ठ 
कृषि भूमि पर नियंत्रण है । अधिकाश्न भूस्थामी छोटे और सोमान्ठ कृपक हैं जिनके पास 
दो हेक्टेयर में भी कम भूमि है । भूमि विवरण में इस अनमानवा को दूर करने के उपाय 
क्नाम हों भूमि सुघार है 

परम्पागव अर्थ में भूमि सुधार का आशय भू-स्वामित्व के पुनर्विवरण ने है,जिस्से 
छोटे कृपकों और कृषि श्रमिकों को लाभ मिल सके। आधुनिक अर्थ में भूमि सुधार में 
भूमि के स्वामित्व और दोठ के आकर दोनों में होने वाले नुघारों के सम्मिलिठ किया 
जावा हैं । प्रो गुल्तार मिरडेल के अनुसार, भूमि लुघार का अर्थ कृषक और भूमि के सब्धों 
में पुन्सेंगठन से है। इससे भूसि का वितरण खेठिहरों के पश्च में होदा है। जोत क्य 
आक्यर आर्थिक या ठचिव बन जादा है। भूमि सुधार से सामाजिक न्याय की प्रक्रिया 
गठिमान होती है और कृपकों क्वे उनके श्रम का पूय ऋविफन्त मिलवा है। इसोलिए 
ग्रामीण विकास के लिए भूमि मुधार सबसे महत्त्वपूर्ण उपय है। 
परम्प्ययव अर्थ में शमि सुधार का आम ध््‌ स्वामित्र के पुरविवरण से है, जिससे 
कृपकों और कृषि श्रमिकों को लाग मिल सके । आयुनिक अर्थ में भूमि मुझार में पूमि के 
स्वामित्व और बोव के आकार दोनें में होने वाले म॒ुख्यतें को सासिलित किया जद हैं । 

भूमि सुधार दश के आर्थिक व सामािक परिवदन क्य महत्त्यूण्त उपाय है । किसा 

भी ग्राम विकास कार्यक्रम के वव ठक लाभदायक और प्रेरापम्रद परियाम प्राप्व नहीं हो 
सकते, जय ढक भूमि च्यवम्था व प्रणाली काश्ठकर उन्मुख न हो। भूमि मुघारों व्ये 
आवश्यकठा पर बल टेवे हुए डा राधा कमल मुखर्दी ने लिखा है कि “वैज्ञात्रिक दू्प 
अथवा सहक्रिदा क्ये हम कितना भी अपना लें, इनसे पूर्ण मफ़्लठा तब ठक प्राप्त नहों 
होगो जन तक हम भूमि व्यवस्था में वाछित सुघार नहीं कर लेते हैं।” भूमि सुधार के 
महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए प्रो नैम्युलसन ने लिखा है कि “सफल घूमि सुधार 
कर्र्यक्रमों ने अनेक देशों में मिट्टी क्ये सोने में बदल दिया है।” वास्तविक काश्वकार के 
हाथों में जब भूमि दा स्वामित्व होता है दो वह उस पर मन लगाकर अपनन्व भाव से 
क्पर्य करता है, जिससे दृपपि को उन्पादकठा बढती है । इसलिए भूमि व्यवस्था में सुधर 
अच्चन्व जस्यी है। श्री नानाववो अन्जारिया ने कह्म है कि जब ठक भारद में भूमि क्ये 
उस्यादक्ता पर दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था के बुरे प्रभावों क्ये उपेक्षा के जादी रहेगी, दब ढक 
कृषि नियोजन क्य कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हे सकता। 

आरत में एक ओर जनसख्या व्ये दुलना में कृषि योग्य ध्रूमि कम है ठथा दूसरों ओर 
यह भूमि सामिव व्यक्तियों के हमथ में केद्धिव है, जिस कारण अधिकाश कृषक घूमिदल 
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हैं। ये भूमिहीन श्रमिक भूमि पर स्थायी सुधार में रुचि नहीं लेते हैं जिससे कृषि 
उत्पादकता कम और लगान अधिक रहता है। परिणामस्वरूप भूमिहीन और सीमान्त 
कृषक प्राय निर्धन रहते हैं । इसोलिए यहा यह कहावत प्रचलित है कि भारठ का किसान 
गदोबी में जन्म लेता है, गरीबी में पलता है और गरीबी में मर जाता है। भूमि सुधार से 
भूमिहीन कृपकों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त होता है जिससे उनकी आय बढती है। वे 
निर्धनता के अभिशाप से मुक्त होकर प्रामोण विकास में सक्रिय भूमिका निमाते हैं। 


भूमि सबधी दोपपूर्ण ढाचे के अन्तर्गत उप विभाजन और अपखण्डन के कारण 
भूमि छोटे छोटे दुकडों में बट जाती है जिससे जोतों का आकार छोटा और अनार्थिक हो 
जाता है। इन छोटे खेतों में कृषि को उन्तरत तकनीकों को अपनाना कठिन होगा है। 
परिणामस्वरूप कृषि कौ उत्पादकता कम रहती है। किन्तु भूमि सुधार द्वारा भूमिहोन 
कृषकों को भूस्वामित्त्व ही प्राप्त नही होता बल्कि आर्थिक जोरों को रचना होती है । इससे 
कृषि उत्पादकता बढती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ होती है । 

प्रामीण अर्थव्यवस्था में छोटे और भूमिह्ीन कृपकों का सदियों से शोषण होता 
आया है। इस शोषण के कारण छोटे किसानों की स्थिति दयनीय बनी रही। वे न वो 
अपना जीवन-स्वर सुधार पाते थे और न ही ग्रामीण विकास में सहयोग दे पाते थे। 
इसीलिए प्रसिद्ध अर्थशास्तरी कारवर ने लिखा है कि “युद्ध, महामारी और अकाल के बाद 
प्रामीण जनता के लिए सबसे बुरी बात भूमि का स्वामित्व न होना है।” भूमि सुधार 
कृपकों की स्वामित्व का अवसर प्रदान करके उनके तथा मामीण अर्थव्यवस्था के विकास 
के गस्‍्ते खोलता है। भूमि मुधार से भूखे को रोटी मिलती है, आर्थिक विषमता में कमी 
आठी है और सामतवादी शोषण का अन्त होता है। इस प्रकार भूमि सुधार से निर्धन 
किसानों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है । 

भूमि सुधार में पचायती राज की सफलता भी निहित है। चूकि भूमि सुधार से 
ममानद्ा स्थापित द्वोती है और बिना समानता के पचायती राज लागू करना अर्थहीन है। 
महात्मा गाधी ने जिस रामराज्य की कल्पना की थी उसमें सामाजिक विषमता को मिटाना 
पचायती राज सस्थाओं का कर्त्तव्य था। इसलिए पचायती राज व्यवस्था को प्रभावी 
बनाने के लिए भूमि'सुधार को सही ढग से लागू करना जरूरी है। बिना भूमि सुधार के 
पचायती राज स्थापित करने का अर्थ सामन्ती प्रथा को ही बढावा देना होगा। निर्बल 
किसान पिछड़े ही रह जायेंगे। पचायती गज के माध्यम से सत्ता के विकेद्धीकरण का 
लाभ अधिसख्य गरीब किसानों को प्राप्त नहीं होगा । 2 अक्टूबर, १959 को पचायती 
राज के शुभारम्भ के अवसर पर पडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था--“हमादी पचायतों 
में हर व्यक्ति के बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। स्री और पुरुष, ऊच और नीच के 
बच कोई भेद नहीं होना चाहिए। हममें एकता और भाईचारे की भावना विकसित होनी 
चाहिए।” पचायती राज के सदर्भ में पडित नेहरू की यह इच्छा भूमि सुधारों को 
आयस्भत तरीके से लागू करने पर ही पूरी हो सकती है । 


१80 : यकेंश भ्यरवाल 


कुछ लोग भूमि सुधार वरे यजनौति प्रेरिद मानवे हैं किन्तु इसके हिठकररी पश् को 
देखा जाये वो किसी भी दृष्टि से भूमि मुधायें को लागू करना आवश्यक प्रदीव होटा है। 
श्रेय किसी को भो मिले, लाभ बडी संख्या में विर्दल किमानों करे होता है। अदरफ्ल 
और रायनीविद् दोनों ही यरेवी दूर करने के लिए भूमि सुधार को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। 
यजनीदिक इच्छा होने पर भूमि सुघारों के प्रभाव ठग से लागू किया जा सकता है। 
भूमि सुधार हेतु उठाये गये कदम 
शनि धुझायें की आवश्यक प्र बच देवे हुए डा यज्ञा कमत मुखर ने तिछा हैं 
“वैशरतिक कृषि अयवा सहकारिता को क्ष कितना भरी अपना लें, झगे पुर्ग सफल दर 
वह आ्थ नहीं होगी, जब रक हम पृत्रि व्यवस्था में करत सुयारनहीं कर लेवे हैं /* 

स्वठखता प्राप्ति के समय देश में अनक पक्चर व भूमि व्यवन्थारय थो जिनके करा 

वास्तविक काश्वकार और घूस्वामी के बीच भी अनेक मध्यम्थ आ गये थे । ये भूमि कट 
उपयव कय एक वडा भाग लगाने के रूप में लेठे दे, लेकिन फिर भी क्मश्ठकर को खेद 
प्रतिवर्ष जोतने को गारप्ये नहीं थो, जिससे घूमि पर स्थायी सुधार नहीं हो पावा था और 
उत्मादकता कम रहती थी | भूमि व्यवस्था के इन दोषों को दृष्टियव रखते हुए सरकार 
ओऔरममाज के स्तर पर भूमि सुधार के लिए व्यापक प्रयत्न किये गये है-- 

जनत्यरों और विचोलियों का न्‍्यूलन--न्वददा मे पूर्व अग्रेजों को नीति 
देश में रयठवाडी, महलवाडी ओर जरमींदारी ठीन प्रकर क्ये व्यवस्थाए थीं जिनके करत 
भूस्वामित्व में भारो असमानता पैदा हो गयी थी । चन्‍्द लोग बडे भूपति बन गये थे और 
अधिकाश जनता भूमिहीन थी | इन व्यवम्थाओं के कारण गावों को मामुदायिक एकटा 
भम हो गयी थी। पारस्परिक सहयोग का स्वान व्यक्विगत स्वार्थ ने ले लिया था! 
बेगायी बढती जा रही थी। सामाजिक न्याय के स्थान पर सर्वत्र शोपद व्यू देलबाला 
था। विंडम्बना यट थी कि वास्तविक क्मश्दकरों का शोपण उस वर्ग द्वार किया जाटा 
था विमका प्रत्यक्ष रूप से कृषि से कोई सम्बन्ध नहीं था। डा राघाकमल मुखर्जी ने 
जमीदायें क्ये कारगुजारियों का खुलासा इस प्रकार किया है--- एक ओर जर्मीदार कृपकर 
की आय का बडा भाग उनसे छीन कर उन्हें दर्दिदा की- भट्टी में चलने के लिए छोड देदें 
थे और दूसरी ओर वे स्वय कृषि से दूर रहकर किसानों से प्राप्त आय को खुलकर 
विल्ञासिवा पर ठडा देते थे। उमींदार ही नहीं, उनके सम्बन्धी और कर्मचारी भी खूब 
एशोआयम को जिन्दगो बिठादे ये 7 

इन जमींदारों के कारण आमीण दनता और शासन के बीच सम्पर्क का अभाव रहेवा 
था। इसीलिए शासन किसानों की समस्याओं से अनवान रहता था। छोटे और घूमिहीन 
किसान जमौंदारों का अन्याय सहकर भी उनकी बेगार करने के लिए मजदूर थे । 

जमींदाय उन्मूलन ने गरीब कृपकों के नया जीवन दिया। वे जमींदायें की दासदा 
से सुक्‍्च हो गये । भारत में जमींदारी उन्मूलन कानून क्या सूतपाव बिहार राज्य से हुआ! 
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वहा सन्‌ 947 में राज्य विधान सपना में जमींदारी उन्मूलन सम्बन्धी विधेयक पेश किया 
गया था। यह विधेयक अनेक मशोधनों के बाद सन्‌ 950 में बिहार भूमि सुधार 
अधिनियम के रूप में लागू हुआ | इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठहर प्रदेश आदि 
अन्य राज्यों में भी जपीदारों, जागीरदारी , इमानदारी आदि व्यवस्थाओं के उन्मूलन का 
कानून लागू कर दिया गया। देश में जमीदारो उन्मूलन से लगभग दो करोड काश्तकारों 
की स्वामित्र का लाभ प्राण हुआ। इन काश्तकारों के जीवन स्वर में सुधार हुआ है ! 
झका भरकर से सोधा मम्बन्ध स्थापित हो गया है। अब ये किसान सरकार में सोधे 
भद्ययता प्राप्त कर लेते है । वास्तविक काश्नकार्रो को भूमि का स्वामित्व मिलने से कृषि 
उत्पादन में वृद्धि हुईं। जमींदारों के हट जाने से भ्रृमि सुधार के अन्य ठपायो को लागू 
करना आमान हो गया। 

ढालकारी व्यवस्था ये मुधार--जमीदारों के उन्मूलन के बाद भी काश्तकारों को कृषि 
श्रमिक के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है । आज भी बडी मात्रा में खेती उन काश्तकारों 
दाय की जाती है, जिन्हें कमों भी भूस्वामी द्वारा हटाया जा सकदा है । इन काश्वकारों का 
भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता है और उन्हें लगान अधिक मात्रा में देना पडता है । इस 
व्यवस्था के शोषण में बचाने के लिए भूमि मुघार के अन्वर्गत काश्वकारों को स्वामित्व 
का अधिकार देने, बेदखली से मरक्षण प्रदान करने तथा उत्पादन का समुचित हिस्सा 
भादि दिलाने के लिए काश्तकारी मुरक्षा काबून बनाये गये है। जोतने वाले को भूमि 
मिले” यह विचार इन कानूनों का उद्देश्य है । इन कानूनों में ऐसा प्रावधान किया गया है 
कि बड़े स्तर पर क्मानों को बेदखल न किया जा सके और भृस्वामो द्वारा भूमि वापस 
लेते समय काश्तकार के पाम न्यूनतम भूमि अवश्य रहने दी जाए, भूस्वामी को स्वय 
काश करने के लिए हो भूमि वापस लेने का अधिकार हा । 
५. गश्तकार सुरक्षा कानूनों से कृपकों को बार-बार लगान वृद्धि बेदखली और बेगारी 
जये शोषण से काफी मौसा तक छुटकारा मिल गया है। विभिन राज्यों मे अब तक 
423 लाख काश्तकारों को 53.392 लाख एकड भूमि का लाभ प्राप्त हो चुका है। 
पूश्वामियों द्वाग बचाव के रास्ते दृढ़ लेने के कारण अनेक बार इन कानूनों से काश्तकारों 


के अपेक्षित लाघ नहीं मिल पाता है। अत कानूनों को अधिक श्रभावी बनाने की 
आवश्यकता है । 


39 : सकेसअमडालत 


ता्पवत व्यन्तहाय वये पज्त्दर स्टिति (नद्दर 7994 ठड) 
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आदिदामियों व्यो पूत्लि ढा कब्श--घूमि सुधार के अचर्गत आदिदान। 
लि 2. 








अग्रसर हो रहे है। 994 टक उप्र प्रदेश में 2257॥ आदिदामियों को 95.5 एकड. 
दिह्र में 25924 अपदिवर्गनियों ब्ये 42.875 एकड ठघा महस्यद्ध में 9,945 आदिवालियों 
।> दिलाया जा चुका है। ऊत्य यज्दों में भी इसे फ्रक्रर के 





डोत वी “उची सादतों में 
भूमि बे पूर्ति सबसे सीमित है किन्तु इसके झाग करने वालो क्ये संख्या सदन अधिक 
है। झत- विशेष दश्यकों व्ये छोड़कर किसो व्यक्ति के बडे घूमि देद पर अशिकार 
ये रखने उच्य चले दृष्टियठ रखे हुए घारद 
चैसे विशाल ज्नमख्या वाले देख में जेठ क्यो अधिकदम नरेस्य व्यू दि्धघारिण करता 
महत्वपूर्ण है। इसमे झूत्वगमेत्व के विकेन्द्रीकरय वार सस्ठा ज्यसान हो जादा है। जोद 
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की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के लिए अधिकाश राज्यों ने आवश्यक कानूत 
बनाये हैं। इन कानूनों के अवर्गत देश में सितम्बर 994 वक 7342 लाख एकड भूमि 
फ़लतू घोषित की गयी, जिसमें से 4949 लाख लाभार्थियों को 57.03 लाख एकड भूमि 
का विवरण किया जा चुका है । बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 4993-94 में 70 887 
एकड अतिरिक्त भूमि का वितरण किया गया था जबकि ॥992 93 में यह मात्रा 
4,,024 एकड और 99 92 में ,54 067 एकड थी। 

चकबदी व्यवस्वा--ठपविभाजन और उपखण्डन के कारण भारत में कृषि जोतों का 
आकर प्राय छोटा रहवा है। कृषि जोत का आकार छोटा होने पर कृषि उत्पादकता कम 
रहती है! दूर दूर छोटे छोटे खेद होने पर कृपकों के समय व शक्ति का अपव्यय होता 
है। इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से बिख्ये हुए खेतों को मिलाने के लिए चकबन्दी 
व्यवस्था अपनायो जाती है । देश के अधिकाश राज्यों में चकबन्दी के लिए कानून बनाये 
गये हैं! इनमें से ज्यादातर राज्यों में अनिवार्य चकबन्दी व्यवस्था लागू है । कुछ राज्यों में 
म्वैच्छिक चकबन्दी भी है। अब तक विभिन्‍न गज्यों में 7528 76 लाख एकड भूमि की 
चकबन्दी की जा चुकी है । 


00 क्ृपि भूमि की चठकदी की राज्यवारस्वितिलिवम्धा 7994 कक) 


_-आस. राज्य _______.  घढकटीकेज(लाखएकड) | 
॥ आम प्रदेश ह45 
2. बिहार 5950 
3. गुक्णव 6850 
4. हरियाणा बश्र 
5 हिमाचल प्रदेश ॥95्प 
6... बप्पू और कश्मीर 46 
7. कर्मटक 26.5 
8 मध्य प्रदेश %53 
9. महाराष्ट्र 52650 
0. उड़ीसा 49% 
॥. पंजाब ग272 
72.. राजस्थान 423 
73. उठ प्रदेश काका 

विलय 


22208... >किस, 33....... मन. पीपल लक... शक बजकर ह 528.76 

सहकागे खेती--भूमि सुधार के स्वैच्छिक ठपायों में सहकारी खेती सर्वोत्त है। 
इसके अतर्गत कृपक अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व रखते हुए सामुहिक खेती करते हैं। 
अशत्मा गाधी सहकारी खेती पर पूरा विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि “सहकारी 
खेती भूमि की शक्ल ही बदल देगी और लोगों की गरीबी तथा आलस्य को भगा 
दंगी।” सहकाते खेती से छोटी जोतों की समस्या का निराकरण होता है तथा कृषि को 


384. यकेश अमवाल 


उन तकनीकों का प्रयोग करना आसान हो द्धाठा है। उनवात्रिक राज्य व्यवन्धा में 
महकारी खेठी 
सहकाये समिठिया 
अधिक है । 

भूठान दार्यक्रम--वह धूमि सुधार व्यू एक ऐच्छिक व्यर्दक्रम है। आदाद विसेग 
आवे ने इस कार्यक्रम का शुभारम्भ 8 अप्रैल 795 को किदा था। इसमें व्यक्ति भूमि 
स्वेच्छा मे दान करते थे। दान में एकत्रित भूमि को भूमिहेन किसानों के दाच दिठरिठ 
कूर दिया जाता था। इससे गरेब किसानों व्ये दोविक्स व्य सहाय मिल झादा था। धृद्यय 
कार्यक्रम के अन्ठर्गत अब ठक लगभग 42 लाख एकड भूमि प्राथ हो चुका है जिसमें मे 
लग्रभग 4 लाख एकड भूमि व्य वितरप भूमिहीनों के बच किया या चुब्द है ! 

भूपि अमिलेखों का रख-रखाद-देश में भूमि सब आकडें औरपलेख पूर्य रूप से 
उपलब्ध न होने के क्यरथ भूमि सुधार में कठिनाई झआाठी है । कृषि ऋय आदोज्ना,फलल 
बीमा तथा अनाज वसूली आदि के लिए भी झूमि अभिलेखों क्ये ऊदश्यकदा पडदो है। 
इसलिए सरब्बर से भूमि अभ्रिलेखों के सब्म्लन के लिए समय-समय पर विश्लेष उप्य 
किये हैं। भूमि सदघोी अध्ययनों के लिए केद्धीय प्रायोजित योजना के अन्दर्गत विधिन 


मन्वाओं को चिचोय सहावठा प्रदान की जाठी है। भूमि ऋमिलेखों के ज्म्यूदरीकरण के 


हु हों दृषपषि विकास क्य जैष्ठ उपाय है। देश में लगभग एक लाख दूर 
दिया सफलदापूर्वक व्यर्य कर रहो हैं जितकी सदस्य सख्या देव लाख से 

















लिए वर्ष 988.89 से प्रयास व्त्ि जा रहे हैं। आठवीं पददर्षाव योजना में भूनि 
अध्ययनों ऊपर भूमि अमभिलेखों के कम्प्यूटयकरण के लिए 65 करोड स्पये का प्रावधान 
किया गया है | इसके ऊन्तर्गत 02 परियोजनार स्वोदूत हैं। 
















मानते टै। यजनीतिय इच्छा लेने फर प्रुति सुधारों को अध्यकी टप से त्यपू किया था सकदा 





हा स्पष्ट दिखाई देठा है कि भूमि सुध से क उप्ादों 
स्वठन्व्रदा प्राष्वि ग्रे ई उत्पादन के 

देश आत्म निर्भर 
डिच्दा मे अपना 
आर्थिक विव्मस के नये स्प्रेपान पर पहुच जावेगा छा 
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अपनाये 


2 
आठवीं योजना और महिला साक्षरता 


अया गोपाल 





शिक्षा किमी भी देश की समृद्धि की जड हैं जिस पर उस देश का विकास चहमुखी 
ओर से आगे बढ़ता हैं । इस सदर्भ में महिला-शिक्षा/साक्षखता सोने में सुद्यगा का काम 
करी है । यद्यपि शिक्षा कितावी और व्यावदारिक दोनों ही महत्तपूर्ण ही नहीं अनिवार्य 
पी है परनु आज के वैज्ञानिक युग में महिला-साक्षता का महत्त इसलिए अधिक बढ 
जता है क्योंकि परिवार, समाज और देश को सुख-समृद्धि की आभा से मटिलाए ही 
मुशोभित बरी हैं । 

*शिक्षा' अनुष्प को टसवी मनुष्यता से अवगव करके अन्य प्राणियों से उसकी 
अलग पहचान बनातो है। शिक्षा के कई रूप हैं जो किसी भी ममाज में प्रचलित हैं 
जिनकी वह समाज,ठसमें रहने वाले लोग ग्रहण करते हैं । इनमें प्रमुख हैं 

. औपचारिक शिक्षा 

2. अनौपचारिक शिक्षा 

8 अनुप्रवजन्य शिक्षा 

4 बातचीत द्वारा 

पल्तुद सदर्भ का विषय “महिला साक्षस्ता' है जिसमें 'मरिला' का मर्त््त अक्षुण्य 

( 'ग्राक्षस्ला-+शिक्षित होने का भाव है।” यह एक दीर्घकालीन प्रयास है। 
ओपचारिक शिक्षा बधी-बधाई पाठ्यक्रम युक्त स्कूली शिक्षा है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी 
समान चीज़ सीखता है क्योंकि शिक्षा-पद्धति, पाठ्यक्रम, परीक्षा व कषषा के चौखटे में 
फिट रहती है औपचारिक शिक्षा । 

उसके विपरीत अनौपचारिक शिक्षा दूसरों के अनुभवों से सोखो जाते है। दूसरे 
तो्गीं से सरधनात्मक ढंग से सीखना और शिक्षा ये दोनों जीवन के 
निर्णयक-विवेचनात्मक पहलु हैं । जीवन के अखाडे में हम जिस शिक्षा का सदयय लेते हैँ 
पह अनुभवजन्य, बातचीत द्वार और अनौपचारिक ढग से प्राप्त होती हैं किसी भी 
परिवार को पूर्ण साक्षर होने में तीन पीढिया लग जाती हैं। 


56 . उच्च 


महिलागों के लिए ही नहें बल्कि सिद्ध देश के विक्रम करे जक्रिया वर भी एक 


अपफभिन अग है इद्ीलिए देश व्दे स्वटवटा के बाद इसे उच्च प्रःधमिकटा दी गई है इर 
देत्र में विद्यालय, शिषक, शिद्धार्यी सभी करे सख्या में वृद्धि हुई है। 











हक न 5 
दा विध्यक्दे कर रूचय विध्टदिद को रुख्ट 
उफप55ा 5.30079 24 रेड 
ए्क़्ग्र हवा? 36 7 रेड 
72-5 मर्पदिदटनडों सैर विस्दविद्दाइदों में र्त्म्द 
व77>-9 ३3) ल्ख 





किम्पे मे विषय पर रुध्ययन एवं विश्लेषद करदे समय हमें यह नहीं घूलनय 
चाहिए कि गाव ही दाम्दविक रद है रूथाव्‌ 805८ भारद गदवों में रटदा है। अद- 
सष्छीय क्रर्दक्रर के लिए इनकरे उपेश्ा सभव नहीं। राग्रीय माखस्ठा मिशन ने इनके 
स्वीकार करठे हुए मामी छेदों में 5-35 व्ययु वर्ग में निसदटा मिदने कद उद्देस्य रखा 
है। म्मौय मझुदाद बहुठ बढा है जो 5 लाख से भी अधिक गायों में फैल्य हुव्य है। 
पिम्में अनेक समस्याओं के बौद व्यापक निरछठा के समाघान हेतु बुनिद्ादी उबर 
के बिना कोई भी उर्गादिक विकास सभघव उहीं क्योंति निरदरदा दे व्यापकता में जन 
स्वाम्थ्य कर्यक्रर की सूफलटा सूभव नहीं । 

गाव हमोरे देश दे सबसे पुयनी व उेवित सस्याए हैं उपैर हमारे साम विक संगठन 

हैं। झत्व दक इनव्े मौलिक विद्धेपदा बदलते है। नेहरूय ने 
मे रहा है कि मैं देश में घूमा हू. मैं हिलालद में अपने 
पदों में खादा हू आर वह्म दो चाजा ब्थ माय 
आवश्यकता और महत्त्व न्‍्वय स्पटट हैं! 























राजीव गायों ने कह दा कि “निरददा भी हमारे प्रगदि 
ग्रद्वीय शिह्टा नीटि में भी राबूरदा व्यभयान वे प्राथमिकटदा दी 


भारतीय रलव में राष्ट्रीय साक्षर मिशन 

रेलवे ने इस दिशा में एक गहत कार्यक्रम शुरू क्या है जिसमें उम्पूर्त धाख मे 
रेलवे कर्मचारियों के परिवायों के ,500 व्यक्वियों ने 409 सादइरटा प्रशिष्य केतरी मं 
अपने न्‍यम लिखकाये विसने सदाधिक जे 
5-6 महदने है। यहीं नहों उछर रेलदे 
एवं गर्भवद महिलाओों के रूद प्रतिश्व प्रतिरध्दद के लक्ष्य-ऋप्दि 
अदिस्छन क्यवेक्रम के अदर्घव महत्ताकादा योजना देयार कद हे और ऋदिदर्द 
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मेले का आयोजन किया जादा है। इस सदर्भ में उत्तर प्रदेश, लखनऊ के साथ्रता 
निकेतन द्वार 300 महिला भ्रौढ़ शिथ्ा केंद्रों की एक परियोजना भी चलाई जा रहो है । 


महिलाओं की क्षमता के लिए शिक्षा कार्यक्रम 

प्रहिलाओं में शिक्षा के स्वर की कमी के आधारभूत कारण के लिए उनकी 
मामाजिक, आर्थिक और सास्कृतिक स्थिति जिम्मेदार है ! राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) में 
इस बाव को भी स्वीकार किया गया । अत इसको मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
में महिलाओं को शिक्षा के ममान अवसर प्रदान करके उनकी विशिष्ट आवश्यकवाओं 
और अममानताओं को दूर करना है। इसी उद्देश्य की पूर्वि हेतु “महिला सामाय्या" 
योजना तैयार की गई जिसका ठद्देश्य ऐसी कार्यविधि का निर्माण करना है ताकि 
महिलाओं को ऐसे अवसर प्रदान किए जाए जिससे वे अपनी शिक्षा के विषय में अपनी 
योजना म्वय बना सकें। इसमें प्रौद शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, जन शिक्षण निलयम, 
प्रामीण महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण,समर्थन मेवाए आदि शामिल हैं । 


“महिला ममाय्या' एक केंद्रोय योजना दे जो अप्रैल,989 में शुरू को गई । प्रत्येक 
निर्धारित गाव पें महिला सर्पो' के भाष्यम से प्रामीण महिलाओं को प्रोत्माहित करना 
बम योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अतर्गत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजयत में 
वह्य के शिक्षा सचिवों की अध्यक्षता में इन समितियों को शत प्रतिशत आर्थिक सहायता 
दी जाी है। जैसाकि यह केंद्रीय योजना है, इन राज्यों के शिक्षा मंत्री इन समितियों के 
अध्यक्ष हैं। प्रारभ में इसका श्रीगणेश एक इडो डच परियोजना के रूप में हुआ जिसे 
नीदरलैंड सरवार शत प्रतिशत सहायता देती है । इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु महिला और 
उममे सबधी समस्याए हैं जिसमें मह्दिता सथों से मदद ली जाती है तथा महिलाओं से 
पुड्टे मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, विकाम-कार्यक्रम को सूचना उनके आस पडोम के 
पर्यावरण के विषय में जानकाएँ देना ही नहीं बल्कि इसका सर्याधिक उद्देश्य महिलाओं 
की उनके व्यक्तित्व से जुडे मुद्दों एव समाज में उनकी छवि के बारे में जागरूकवा पैदा 
करना भी है। यह कार्यक्रम ममीक्षात्पक विचार एवं विश्लेषण की मुविधा प्रदान करने 
व्ये कोशिश करता है जो महिलाओं क्यो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले 
विषयों के प्रति रुचि पैदा करते के लिए प्रेरित करता है । इस योजना का केंद्रबिंदु महिला 
माश्षरवा/शिक्षा के सभी पक्षों अर्थात्‌ शिक्षा के प्रति ललक पैदा करना, अनौपचारिक, 
प्रैद़ एव विद्यालय से पूर्व सतव्‌ शिक्षा के नवीन शैक्षणिक उपादान प्रस्तुत करना है । 


> देश के विकाम का मेरुदड शिक्षा को आज उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी 
पे भदेनजर रखने हुए शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली मुविधाओं को मध्या के विस्तार 
के भाथ उनकी गुणवत्ता सुधारने पर भी बल दिया जा रहा है । इम दिशा में 976 से पूर्व 
शि्षा का पूद दायित्व राज्य सरकारें का था परन्तु आज परिवर्वित स्थिति के अनुसार 
970 में एक संशोधन पास किया गया जिसके अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों की 


स्‍88.. उद्मग्रेष़्ल 


मयुक्‍त जिम्मेदारी वय कर दी गई । 

आठवों पचवर्षीय योजना में शिक्षा द्ये प्रमुखदा दी गई। इसके मुख्य ल्क्ों में 
प्राथमिक शिक्षा की व्यापकवा, [5 में 35 वर्ष को आयु-वर्ग में निरक्षरवा-उन्मूलन दया 
व्यावसायिक शिक्षा को सशक्व करने पर बल दिया गया जिममने शहरी वा झमोस थेरें 
में उभरतों आवश्यकठाओं में समन्वय हो । इसकी पूर्वि के लिए शिक्षा के औौपच रिक, 
अनौपचारिक एवं उन्मुक्त माध्यमों का प्रयोग किया याएगा। बदलवे परिवेश 
अध्यापन के विकमित वर्सकों, गैर-सरकारों मम्थाओं ठथा छाव्-स्वयमंवकों 
सहभागिता से साक्षरदा कार्यक्रम को जीवववा मिली है | इसी के साथ प्राथमिक श्क्लि 









योजना में सोची गई । 

छठी योजना तक शिक्षा जो सामाजिक सेवा मात्र समझी जाती 
ममसाधनों के विकास द्वारा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का कारक बन गई। 
शिक्षा पर हुए व्यय की निम्न सारिणी इस बात का प्रमाण 

















तालिका 2 
म्रिक्षा पर व्यय 
व्यर 
सालवों योजना 7,6329 करेडर 
अटवों योजना 9.599 7 करोड रु 
993-94 म॑ केन्द्रीय नियोजन आखटने 3300 करेंट रु 





इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा एव उच्च शिक्षा के व्यय में भी अवर आबा। 











तालिक्या3 
प्रदरिक शिक्षा उच्च शिद्ा 
योजना ब्यर 
छठी योजना उउच्ध अ्ग्प्क्द 
सापठवों योजना 37355 छ क्र 
आपटवों थोडना 4695“% फू 





प्राथमिक शिक्षा और महिलाए 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986 की सशोधित कार्य योजना वधा आठवी बोजन 
मदो के पूर्व 4 वर्ष को आयु के सन्नी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिद्ा के 
निर्देशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा क्यरे महत्त्व दिया गया जिसमें बच्चों के लिए गु वद्दा 
की निशुल्क एव अनिवार्य शिक्षा का मकल्प व्यक्त किया गया। आठवी योजदा कक 
अनर्गत सशोधिव नौति को व्यवह्वर में लाने के लिए तीन योजनाए प्रस्तावित हू 






आठवीं योजना औरमहिता साक्षरद्य - 89 


(क) माववीं योजना में रखाकित सभी योजनाओं को बनाए रखना । 


(ख) प्राथमिक विद्यालयों में कम मे कम तोन शिक्षक और तोन कमरें को सभावनाओं 
का विस्तार। 


(0 योजना क्षेत्र का विम्तार उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक । 


979-80 में अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अवर्गत 
स्कूल छोड देने अथवा स्कूल न जा सकने वाली लडकियों को और कामकाजी बच्चीं को 
औपचारिक शिक्षा के समनुल्‍्य शिक्षा दिलाना शामिल था। इममें राज्यों/केंद्रशासित 
प्रदेशों को सामान्य महशिक्षा तथा लडकियों वाले केंद्र चलाने के लिए क्रमश 50 50 
वथा 9 : के अनुपात में सहायता दी जाठ़ी है। अब इसमें मात्र नामाकन नहीं अपितु 
म्थायित्व एवं ठपलब्धि पर ध्यान दिया गया जिसमें लडकियों और कामकाजी बच्चों के 
लिए समग्र अवधारणा को बदल दिया गया है जो उन्हें समतुल्‍य वैकल्पिक शिक्षा 
उपलब्ध कगती है। 


प्राध्यपिक शिक्षा 

अनेक राज्यों तथा संघ शासित श्षेत्रों में उच्च माध्यमिक स्वर तक नि शुल्क शिक्षा दी 
जानी है। गुजरात में लडकियों के लिए बारहवीं कक्षा वक नि शुल्क शिक्षा है। हरियाणा 
में लडकियों के लिए आटवीं कक्षा तक तथा मेघालय और मिजोरम में छठी-स्गठवीं ठक 
निशुल्क शिक्षा उपलब्ध है । 


माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण 
विद्यार्थियों की बिना उच्च शिक्षा प्राप्त्किए लाभकारी रोजगार मिलने के उद्देश्य से 
शिक्षा में मुधार के लिए गठित समय-समय पर विभिन्‍न समितियों एवं आयोगों ने 
माध्यमिक स्तर पर ही शिक्षा में व्यवमायों की विविधता लाने पर बल दिया। इसी 
टद्देश्य हेनु फरवरी, 988 में 'माध्यमिक स्वर पर शिक्षा के व्यावमायोकरण को एक 
योजना शुरू की गई। इसके अतर्गत 99-92 तक केंद्रीय सरकार द्वारा 2,543 शिक्षा 
शाखाओं तथा फरवरी ॥993 तक १,623 व्यावसायिक शिक्षा शाखाओं की मुविधा दी 
गई जिससे 0,8 लाख अतिरिक्त विद्यार्थी लाभान्वित होंगे । 


राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 

अक्नूबर, 990 में सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा 
अपनी ब्रिज, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षाए आयोजित करने तथा प्रमाण-पत्र देने 
को अधिकार दिया गया । इसके द्वारा मुदृर शिक्षा के जरिए लाखों लोगों को वैकल्पिक 
मुक्त शिक्षा मिलती है। इसमें ग्रामोण धन, शहरी क्षेत्रों के गरोब लोग, महिलाए, 
अनुसूचित जातियां/ जनजातिया और स्कूल में टूटे अथवा औपचारिक शिक्षा में असमर्थ 


90 : उश्ग्रोफ़ल 


व्यक्तियों के लाभ मिल रहा है। 

आय इन विद्यालयों में पूरे देश के 2 लाख से अधिक विद्यार्थी नामाकित हैं। 
सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 993 में अतिम पजीयन सख्या तक 5,74 छात्र शैक्षिक मुविधा 
में वचिव थे जिनमें 37.29% महिलाए थीं।! 


नवोदय विद्यालय 

यह भी शिक्षा का एक रूप है जो भारत सरकार ने उन स्थानों के प्रतिभाशाली छात्रों 
के लिए विशेष रूप से शुरू को है जहा गावों को मात्रा अधिक हो | इसके अतर्गत लक्ष्य 
यह है कि 995-% वक प्रत्येक जिले में एक के औमव से नवोदय विद्यालय स्थापिद 
किए जाएगे । 33 जनवरी,993 ठक 305 नवोदय विद्यालयों का विवरण इस प्रकार हे . 








तालिका 4 
लड़के लड़किर्या झ्ज ज््ड् कल 
_ ७90  ट50 | मऊ 9 रा3 फ्रध्गा 
जा 2 मु 225 पाक 


इस क्षेत्र में प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कम मे कम एक-विहाई लडकियों क्र भर्ठी 
मुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं इन विद्यालयों में लडकियों को सख्या 295: है 
जैसाकि कर को मारिणी से स्पष्ट है 


केंद्रीय विद्यालय 
4963 में शुरू को गई इस योजना का उद्देश्य म्यानातरणाय पदों पर कलाम करने वाले 
महिला-पुरुष कर्मचारियों एवं उनके बच्चों को शिक्षा की अनवरता एव पूर्ति करना रहा 
है। इमके अतिरिक्ठ अनेक योजनाए हैं जिनमें 
(7) शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम 
(2) विद्यालयों में विज्ञान-शिक्षा में सुधार 
(3) म्कूली शिक्षा को पर्यावरपोन्मुख बनाना 
(4) विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा 
(5) ग्रद्नीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ (इसके अनेक कार्यक्रमों में 
महिलाओं के ममानठा के लिए शिक्षा भी शामिल है ॥) 
(6) विश्वविद्यालय वा उच्च शिक्षा 


+(7) विशेष शोघ सस्यान--इसमें अनेक रस्धाए आती हैं ॥ 972 में स्थापित भारतोंय 
न्‍ नीति अ 

इतिहास अदुसघान परिषद्‌ ऐतिहामिक अनुमधान पर राद्वीय नीति बनाती और 

लायू करदी है। शोघ परियोजनार चलाना, विद्वानों को वित्तीय महायता देना, 


आठवीं ग्रेजग औरमटिला साक्षण.. ॥ग्र 


फैलोशिप, अनुवाद औरप्रकाशन कार्य कराना आदि इसके उद्देश्य हैं। 
(8) इन्दिय गाधी राष्ट्रीय मुक्द विश्वविद्यालय 
(9) प्रौद शिक्षा 

988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के शुभारभ का मूल उद्देश्य 7995 तक देश के 
लगभग 800 लाख 5-35 वर्ष की ठप्र के वयस्क निरक्षय्रें के कामचलाऊ साक्षर्वा 
प्रदान करना है। इसमें अभियान कार्यक्रमों को भूमिका मद्तत्त्वपूर्ण है। ये अभियान 
केवल शिक्षा ही नहीं उसमें रुचि, प्रोत्माटन और इमसे जुडे मुद्दों को बढावा देदे हैं। 
साक्षरता के अनुकूल वातावरण पैदा करने वाली विविध नई विधिया जैसे नुक्कड नाटक, 
दूरदर्शन, रेडियो,ये वी, समाचार पत्र पत्रिकाए आदि हैं। 


राष्ट्रीय जनसख्या शिक्षा परियोजना 
स्कूल-कालेजों के छात्रों और वयस्कों को परिवार नियोजन एवं जनसख्या शिक्षा 
का संदेश आज की अनिवार्यता है। इसी सदर्भ में इस योजना को वीन माध्यमों से 
क्रियान्विद किया जा रहा है 
(क) विद्यालय एव अनौपचारिक शिक्षा 
(ख) कालेज तथा 
(7) वयस्क शिक्षा 
वर्तमान में यह योजना 29 शज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है । 


विहार शिक्षा परियोजना 

केंद्र एव राज्य मरकार की यूनौसेफ के साथ सयुक्त परियोजना के रूप में यह बिहयर 
की शिक्षा में आधारभूठ बदलाव एवं शैदणिक पुनर्निर्माण का कार्यक्रम दे। इसके 
अवर्गत प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली, शिशु विकास और 
साक्षरता पश्चात्‌ सतत शिक्षा एवं अस्तित्व रक्षा और सामान्य भलाई के लिए तकनीकी 
योग्यवाए पैदा करना शामिल है। 


अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की शिक्षा 

990-9] में डॉ अम्बेडकर की जन्म शताब्दी पर प्रधानमत्री की अध्यक्षता में यह 
कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें शिक्षित अनुसूचित जातियों एवं जनजावियों के लोगों 
को रोजगार देने एव आरश्षण क्येंटे को कार्यान्दिव करने पर भी ज़ोर दिया गया! 


महिलाओं की शिक्षा 
आठवीं पचवर्षीय योजना में पिछडे वर्ग के अल्पसख्यकों के लिए 6.27 करोड 
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शिद्धान्मारियों इस भक्पर है - 
लड़ादियों वा क्‍पाक्प 
दर प्रादमिरझ स्वर भ््ष्य्ल्ट्ट [23 
70-92 ३25६ है: ६ 2] जे 








महिलाओं ब्ये शिद्धा में भगीदाये ब्यरे बटने के अत्देक रभव उपाय किए यर। 
इंच्के उठ्गव उठाए गए विश्वेष कदम जैसे आपरेशन ब्लैकबोर्ड के लिए 7757-88 से 
म्ि के लिए सिल्क के 722,890 पदों के सूजन के लिए मरकार ने 


री फ्न्मिं हकापात-5+ः महिलाओं >+ >> आती जलञाय+ >> झोजना र॥ अरतन सचसभा के 
दी जिनमें मुस्यदया महिलाओं के हो रखने को योजना है। ऊद्यदन सूचना के 








महिला स्पाख्या परियोजना चल रही है। दवोदय विद्यालयों में 28.44%5 टक लडकियों 
व्यू दर्खिला निश्चित किया जा चुव्पर है। यही नहीं वयस्क शिष्ा केंद्रों में भी महित्यकों 
के मामाब्न पर चिशेष ध्यान दिया भया है $ ठःठवों योजना में महिलाओं कटे शिष्दा पर 
विशेष बल दिया गया है । 

झाठवीं योजन में शिष्ठा पर क्षेत्रवार भरविशवत व्यय कन ब्यौया इस प्रकरर है : 
मिद्धा पर अवदार ब्योक्‍्फ-व्यर आठवीं योज्ता (प्रवधपर) 








डर ब्च्ड हन्द कुल अविशत 
ऋदामिझ शिश्टा 2६8४00700 632000 9204200 55% 
पढ़ शिश्या 35900000 #45500 54764.00 9 
स्यध्यजिक शिदा छ590000 पफ57.9 ऊक्रा>0०0 375 
ड्ख््श्ध्यि 700000 30555093 957555 00 
झ्च्यरिध्य प20707700 63522200 ख्र्ःण0 
टला बे शिष्टा 32#0.0 3952750 27555800 

नव 55000 27565200 79995800 








मरूपव 499 क्ये जनगणना के अनुसार 7 था इससे अधिक उम्र वार्ली 
क्ये राद्रीय साधरठा दर इस अच्दर 











ड्ई स्थडस्य दर 

] 3564 

क्ख़ा श्य्य्क 
52०20 व दे 0 आना 





एक झोर उह्ा पुरुषों व्ये साक्षस्ठा दर में 305६ व्यू इज्यत्त ह॒व्य दह्म महिलाऊं 
च्वे दर 645५८ बटी । 98 में 23557 लाख राद्धर थे जो 997 में 3593 लाख हो गर। 


आठवी योजग् औरमहिला साक्षत्र.. ॥93 


98। में 3053 लाख निरक्षर थे जो 99] में 3.289 हो गए जबकि इनकी संख्या में कमी 
की अपेक्षा जनसख्या वृद्धि के कारण और बढो । यदि राज्यवार साक्षरता दर को देखे तो 
इम प्रकार है 








चातक्षता दा 

राज्य साहरता दर 
कैरल 82.87: 
मिजोरप 82 27द 
लक्षद्वीप 8 78% 
चड़ोगढ़ गा 
दिदार 38 48% 
शजस्थान अड़़द 
टादय नागर हथेली आयाद 





महिला साक्षरता दर राज्यवार इस प्रकार है 





राज्य साक्षएता दर 
सिक्क्म 9 ग्कद 
लक्षद्वाप 787% 
नागालैंड व 4567 
दमन और टीव 29% 
हरियाग 93577 
मणिपुर 3 00% 
अंडमान निक्को बार 42 265 
दवापसमृह 
पाडिचेश 72635 
विपुण 4665% 
केरल 0 475 





अग यह कहा जा सकता है कि आजादी मे पूर्व 20% साक्षरता दर 99] में 52 
प्रतिशन हो गई है जो विकास की द्योतक है । इस क्षेत्र में महिला साक्षरता की दर में भी 
आनुपातिक वृद्धि हुई है जो महिलाओं की शिक्षा मस्थाओं में विकासात्मक नामाकन दर 
वथा महिलाओं की नौकरियों में बढता अनुपाव तथा जागरूकता इसके प्रत्यक्ष साथी हँ 
फिर भी महिला साक्षरता के क्षेत्र में बहुत कु करना शेष है। छि्‌ 
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ग्रामीण रोजगार : 
वर्तमान स्थिति तथा भविष्य के लिए रणनीतियां 


प्रदीप भटनागर 





श्रम और बेरोजगारी की समस्या सदैव से ही अर्थशास्त्र का केद्धीय विषय रही है । 
पारम्परिक आर्थिक सिद्धात के अनुसार, श्रम को उत्पादन के चार घटकों में से एक माना 
जाता था। अन्य तीन घटक थे--भूमि, पूजी और उद्यमशीलता । यह माना जाता था कि 
उत्पादन के ये चार्यें घटक मीमिद मात्रा में ठपलब्ध दोते हैं तथा अर्थशासत्री बडी 
गम्भीरता से इसी बात पर तर्क-वितर्क करते रहे कि इन घटकों की माग और पूर्ति के बीच 
ताल मेल से इनके मूल्य किस तरह से निर्धारित होते हैं। पश्चिमी जगत के अनुभवों पर 
आधारित इन सिद्धातों की भारत जैसे देशों में कुछ विशेष प्रासगिकवा नहीं थी, क्योंकि 
भारत में श्रम को अधिकता है । 

यह तो छठे दशक के मध्य में जाकर प्रोफेसर आर्थर लुइस ने “दोहरी 
अर्थव्यवस्थाओं' के बार में लिखा, जिसमें उन्होंने कृपि क्षेत्र में 'अप्रत्यक्ष रोजगार' के रूप 
में श्रम के अधिक होने की चर्चा की और दलील दी कि यह अतिरिक्त श्रम औद्योगिक 
क्षेत्र के लिए “श्रम की असीमित पूर्ति' का साधन हो सकता है । औद्योगिक क्षेत्र में उचित 
मात्रा में पूजी के निर्माण से, धीरे-धीरे यह माधन उद्योगों को दिया जा सकता है,जिससे 
श्रमाधिक्य अर्थव्यवस्था का सम्पूर्ण विकास हो सकता है । 


प्रोफेसर लुडस का लेख जब प्रकाशित हुआ तब भारत में जनसख्या विस्फोट को 
प्रक्रिया आरभ हो चुकी थी और बेरोजगारी को एक गभीर खतरा माना जाने लगा था। 
तब इस लेख ने बेरोजगारी की, विशेषकर ग्रामीण बेरोजगारी की, अवधारणा और उसके 
आकलन के बारे में एक क्रातिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया | सन्‌ 89 से 92 तक 
की गई जनगणनाओं में प्रमुख आर्थिक प्रश्न,प्रत्येक व्यक्ति की आजीविका के साधन से 
जुडे थे, जबकि 93 से 95 तक की जनगणनाओं में “व्यक्ति की आमदनी" को महत्त्व 
दिया गया। लेक्षिन 4968 को जनगणनाओं में, पहली बार 'बेरोजगारी' के आकडों की 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया तथा जनसख्या को “कामगार और “गैर कामगाए' की दो 
श्रेणियों में बाय गया । बाद की जनगणनाओं में बेरोजगारी को मापने में और बारीकी 


आगीष रैजयार वर्तमान स्थिति ठया भ्रविष्य के लिए रण्नीतिया.._ 497 


अधिक है। 


धेद्रोीय स्तर पर भारो अतर है, सर्वाधिक वेरोजगासी केरल में है, जिसके वाद 
वमिलनादु और अमम क्य नम्बर आग है तथा राजस्थान में ऐसी बेरोजगारी 
न्यूववम है। 
दैनिक वियव्ि' के अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेशेजगार श्रमिकों की कुल 
मुख्य का लगभग ] 9 प्रतिशत यानी लगभग 46 लाख है । यट दर कई विकसित देशों 
की वेपेजगा प्रतिशत मे अपेक्षाकृत कम है तथा इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन के 
मर्बेदय करने के तरीके से स्पष्ट किया जा मकता है | किसी व्यक्नि को वेग्रेजगारों को 
ब्रेन में एडने का मापदड ठम व्यक्ति से यह पूछना है कि क्या वह मदर्भित अवधि के 
दौगन ब्मम कर रहा/रटी थी ठथा क्‍या काम तलाश कर रहा/रही थी या काम के लिए, 
ठपतद्य था/थी । बेरोजगार कहलाने के लिए ठस व्यक्ति का काम की तलाश में होना है 
दया यह भी जम्री है कि ठसने सदर्धित अवधि में प्रतिदित एक घटा भी काम न किया 
हो-अ्रमीण भारत के मदर्भ में यह अत्यन्त ही चरम स्थिति प्रतीठ होती है। 
ग्रामीण भारत में अधिकाश हिस्सों में लोगों के पास पूर्ण रोजगार नहीं होता है परतु 
मर्माजक परम्पराओं के कारण वे एक हो जगह रहना पसद करते हैं तथा चूकि उन्हें 
अपने आम पाम के अलावा अन्य स्थानों पर रोजगार के अवमरों का जान नहीं होता, 
इमलिए थे खेती से बाहर या अपने गावों से बाहर कम धथघा दुढने नहीं जाने हैं । यह 
र्थिति भावों में रहने वाली रियों के बारे में अधिक सही है। यदि ऐसे बरेगेजगार 
अक्षिनयों को भी बेरोजगारों की संख्या में जोड लें दो वेरोजगारी/ अपूर्ण रेजगार प्राप्त 
अब्चियों की सस्या में लगभग दो करोड व्यक्नियों की या देश के ग्रामीण श्रमयल के 
अठ प्रतिशत मे अधिक को वृद्धि हो जाएगी । 


ग्रग्ीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर 

ऐविहामिक दृष्टि से देखें तो ग्रामीण इलाकों से शहरों और कस्बों में श्रम पलायन 
विक्राम प्रक्रिया को विशेषता रही है । भारतीय म्थिति वी विशेषता यह है कि शहरों क्षेत्र 
के लिए यह मभव नहीं होगा कि सभी बेरोजगार क्ये रोजगार दे सके। शहरी और 
प्रमौष क्षेत्रों की मजदृरियों में 30 प्रतिशत के अवर को प्रोफेसर लुइस ने ग्रामीण श्रमिकों 
फे ओश्रोगिक क्षेत्र के प्रति आकर्षित करने के लिए पर्याप्त माना | वास्तव में यह अतर 
सैममे कहीं ज्यादा है तथा इसकी वजह से अभूतपूर्व स्वर पर नगरों की ओर श्रमिकों का 
पतरायन हुआ है । लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में सबके लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर नही 
जैयये जा मके हैं । यह्य तक कि यदि ठदारक्णण और निजोक्रण की नई आर्थिक नीति 
2! ता शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवमों में तेजी मे वृद्धि होती है तो भी 
गायों में उपलब्ध अतिरिक्‍त श्रम बल को शहरों में रोजगार जुटाना सभव नहा हो 
पएगा। अत समाधान यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के और अधिक अवमर 


आग्रीण रेजयार वर्क्ात स्थिति तथा प्रविष्प के लिए रणनीतिया. 99 


साथ-साथ मछलीमार पट्टों के अधिकार के लाभाभियों के लिए उचिन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों से इस क्षेत्र में अपना पूर्णकालिक काम घघा करने वाले व्यक्नियों की सख्या 
में भागी वृद्धि हो सकती है । तटवर्तो क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने 
को बढावा देने से समुद्रजन्य आहार के परिरक्षण, प्रसस्करण और विपणन के क्षेत्र में भारी 
संस्था में गेजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। 


गैर कृषि क्षेत्र 

प्रामीण भारत की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वैसे तो दशकों मे खेती के 
कम में प्रमुखतया लगे लोगों की सप्या 70 प्रतिशत के आमपास रही है, फिर भी 
गैर-कृपि कामों से भी गावों में काफी रोजगार मिलता है । इस क्षेत्र में 5 से 20 प्रतिशत 
दक श्रम बल काम करता है । हथकरघा, हस्तशिल्प, यामोद्योग, रेशम कीट पालन खादी, 
होटे मोटे ध्धों, भवन निर्माण, प्रसस्करण और परिवहन के क्षेत्रों में कम पृजी से किए 
जने वाले धथे भी भूमिलेनों की आमदनी के मत्त्त्पूर्ण माधन हैं तथा इनसे छोटे व 
गरीब किसानों को भी अतिरिक्त आमदनी होती है। 


ग्रामीण और लघु उद्योग 
देश ने कई वस्तुओं के उत्पादन को पूर्णतया आमीण तथा लघु उद्योगों के लिए 
सुरक्षित रखने को नीति अपनाई है । इस क्षेत्र के व्यापक प्रसार के कारण इसमें अतिरिक्न 
गेजगार अवमरों का सृजन,देश में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या में निपटने की रणनीति 
की एऊ महत्त्वपूर्ण हिस्सा वना रहना चाहिए क्‍योंकि स्थापित आद्योगिक 8) 
नैकरी के अवसर बढाने पर जोर देने पर भी बेरोजगारी की समस्या हल करे में कोई 
मदद नहीं मिलेगी जब तक आमीण इलाकों में ही अतिरिक्त श्रम बल बना रहेगा। 
उपगोक्न सभी क्षेत्रों में अतिरिकन रोजगार शरमवा उत्पन्न करने में ममय लगता है। 
हे और फिर, लघु व ग्रामोौद्योग की श्रम मनधी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह भी जरूरी 
हैंगा कि श्रमिकों में एक न्यूनतम स्तर की दक्षता भी मौजूद हो। कृषि के क्षेत्र में 
अविरिक्त रोजगार के अवसर जुटाना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि किसानों को एक 
पमली क्षेत्रों को चहुफसली में बदलने में कितना समय लगेगा और आधुनिक कृषि 
पेकनीकों को अपनाने में कितनी नेजी आएगी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जेसे 
कर्यक्रों के माध्यम से पशुपानन तथा अन्य सहायक क्षेत्रों में अपने काम ध्ों को 
इआवा देने के लिए ऋण की भी जरूरत पडेगी और जैमा कि समन्वित ग्रामीण विकास 
कर्यक्रम के पिछले 5 वर्षों के अनुभव मे दिखाया है कि निर्धनतम बगेजगारों को इस 
५3... लाभ अक्सर मिल नहीं पाता क्योंकि बैंक भी गरीबी की रेखा के नीचे रहने 
पैन उन लोगों को ही क्रण देते है जो अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति मे हैं । 


20... अदीप भटनायर 


दिहाड़ो मजदूरो 

बेगेजगारों में भारी सख्या ऐसे लोगों की है जो भूमिहीन हैं, अकुशल हैं तथा जो 
दिहाडी मजदूरी पर निर्भर हैं। बढती जनसख्या के कारण छोटे और गरीब किसानों की 
पहले ही से छोटी जोतों को भूमि के और टुकडे हो जाने से भूमिहीन श्रमिकों की सख्या 
बढवी जा रही है। देश के कई हिस्मों में खेदी के मदी वाले सीजन में मजदूयों के 
पलायन के लिए मजबूर होना पडता है या फिर स्थानीय स्तर पर अत्यत ही कम मजदूरों 
पर काम करने पर मजबूर करके उनका शोषण किया जाता है। ऐसी स्थिति में, लोक 
निर्माण कार्यक्रम अल्पावधि समाधान उपलब्ध कराते हैं। पिछले दो-एक दशकों से देश 
में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं । लेकिन एक वो इस बात के लिए इनकी आलोचना को जादी 
है कि ये कुशल नहीं हैं तथा इनसे जो सार्वजनिक परिसम्पत्तिया बनती हैं,वे टिकाऊनहों 
होतीं तथा ये अब ऐसे कार्यक्रम वन कर रह गए हैं, जिनसे गरीबों को आमदनी वो हो 
है,परन्नु परिणामस्वरूप टिकाऊ बुनायादी सुविधाए नहीं बन पाती हैं। 


अब यह अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि पूर्णतया मरकारी एजेंसियों या लाभाियों 
के अपने समूहों द्वारा चलाए जाने वाले लोक निर्माण कार्यक्रम न वो रोजगार के अवमर 
पैदा करने में और न ही टिकाऊ सार्वजनिक परिसम्पत्तिया निर्मित करने में सफल हो सके 
हैं। इन योजनाओं में ठेकेदारों की भागोदारी के निषेध से काम पर लगाए गए मजदूरों का 
इष्टतठम ठपयोग नहीं हो पाया है । एक तरीका यह है कि “अकुशल” और 'कुशल' दोनों 
ही बरह के श्रम प्रधान, लोक निर्माण कार्यक्रम माथ साथ चलाए जाए--उदाहरण के 
लिए “काम के बदले अनाज कार्यक्रम' जिसमें न्यूनतम अधिसूचित मजदूरी दी जाठी है 
ओर निर्धनतम वेररेजगार मजदूरों को चुना जाता हे, जिनके साथ बुत्रियादों मुविधा 
निर्माण कार्यक्रम चले,जिसमें ठेके पर मजदूरों क्त्रे लाया जावा है, जिन्हें बाजार भाव पर 
मजदूरी दी जाती है, परतु स्पष्ट शर्व यह होती है कि उपकरणों और मशीन का न्यूनतम 
इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे ऐसा करने के लिए दुगुमे या तिगुने श्रम-बल का प्रयोग 
क्यों न करना पडे । देश के मौयूदा दिहाडी शेजगार कार्यक्रमों को इस दृष्टि से सशोधित 
किया जा सकता है । 


नीतिगत-आशय 

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या, मुलत मंदी के सीजन को बेरोजगार 
ममस्या है। जम्मू कश्मीर, गजस्थान और असम जैसे उच्चवम मौसमी अतठर वाले राज्यों 
में बडे पैमाने पर एक फसली खेती क्ये जादी है और वहा समाधान यही है कि वडी 
मझौली और लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक घन खर्च करके सिंचाई सुविधाओं का 
विम्वार किया जाए वथा आधुनिक फमल वकनीकों को बढावा देने के एकजुट अ्रयाम 
किए जाए। ग्रामीण वेरोजगारी में न्यूनतम मौसमी अतठर वाले पजाब, हरियाणा और उत्तर 
प्रदेश जैसे राज्य भी हैं जहा सिंचाई सुविधाओं और नवीन कृषि तकनीकों का व्यापक 


आमोण येजगार वर्तदान स्थिति वा भविष्य के लिएरणनीविया. 20॥ 


उपयोग हुआ है । ऐसे राज्यों को अपने बढते प्रामोण श्रम-वलल को रोजगार देने के लिए 
गैर-्कृषि क्षेत्रों की रोेजगार-जनक योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करना पडेगा। बाकी सभी 
राज्यों के लिए सर्वोत्तम यही रहेगा कि वे दोनों नोवियों का मिला-जुला उपयोग करें। 
वैमे, अधिकाश राज्यों में 'कुशल' और अकुशल' दोनों ही श्रम प्रधान ठकनीकों वाले 
दिल्डी ग्रेजगार कार्यक्रम जाये रहने चाहिए, जो अल्पावधि में चलाए जाए गकि 
श्रम पतायन को रोका जा सके तथा निर्धनतम बेरोजगारों को जीवन निर्वाह का बेहतर 
स्तर उपलब्ध कराया जा सके और माथ ही भीवरणी इलाकों में बुनियादी मुविधाओं के 
निर्माण में सहयोग मिल सके । छा 


23 
आवास समस्या एवं समाधान 
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मसार के सभी प्राणियों को वायु,ज्ल और भोजन की आवश्यकता महसूस शोठी 
है। ्राणियों में श्रेष्ठ जोव मानव है यो चेतनशील है । उसे वायु जल, भोजन और वस्र के 
बाद आवास की भी आवश्यकता होती है । सृष्टि के प्रारम्भ में मनुष्य गुफाओं, कदणाओं, 
वर्जित झोपडियों में अपना जीवन व्यवीत करता था। आज के वैज्ञानिक युग में आवास 
डीवन स्तर का भापदण्ड होने के साथ-साथ सम्मानजनक आराम करने क्वा स्थल वथा 
अर्यश्षमदा में वृद्धि करने बाला गोमुखी है। हमारे जीवन में आवास को प्राचीन काल से 
सा महत्रा दी जा रही है और आवासहीन मनुष्यों के क्टों का उल्लेख भो किया गया है। 
परहान मजुष्य का जीवन पशु में बेहदर नतीं माना सय। है। बाझ नहीं झने प्रमूत्ति करे 
पीढा कहकर हम यह कहता चाहदे हैं कि वाग-बर्गीचों, पटरियों, प्लेटफार्मों, यदी व तग 
बन्दियों ठथा बेघर लोगों की अन्दरूती जिन्दगी किवनी बेवस, लाचार और बीमार होती 
है,इसका ठीक-टीौक आकलन करना आमान नहीं है । आज विश्व के सामने आवास की 
ममरम्था विक्रल होती जा रही है। इमके साथ ही अक्तूनर माह के प्रथम मोमवार को 
मनाये जाने वाले विश्व आवास दिवस की प्रासगिकता अढठी जा रही है । 


आवास समस्या 

एक अनुपान के अनुमार दुनिया का हर पाचवा आदमी बेघर है । योजना आयोग 
का अनुमान है कि भारत की जनसख्या का पाचवा भाग झुग्गी-झेषडियों में रहने को 
विवश है। इसके अलावा जो मकाने हैं उनमें 75 प्रदिशत मकान ऐसे हैं जिनमें 
खिद्किया नहीं हैं और 80 प्रतिशव मकानों में शौचालय नहीं हैं । सडक, पानी, विजली 
को दात हो छोडिए अधिकाश भाग्तवाम्ती मकान, जल, शौचालय जैसी आवश्यक 
मुविधाओं से वचित हैं। आश्रम-स्थल को आवाम मानना विवेक्ीनदा का परिचायक 
दंगा, कारण विकास का सीधा सम्बन्ध आवाम से होता है । बढती आब्रादी,शहरीकरण, 
कीमदों में वृद्धि, घूजी विनियोग वैसी अनेकानेक बाधक तत्तों ने आवास ममस्या को 
बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है,जबकि प्रत्येक मनुष्य अपना घर बनाने के लिए सदैव 
उयलशोल रहता है। फ़िर भी सम्पूर्ण भारत सें मकानों को कमी और मकानों का 
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अद्ददोषजनक स्वर बरकशर है। इत समस्याओं के समाधाव का प्रयास पो लाएट 
किया जा रह है । 


समाधान के प्रवात्त 
भारतीय स्विधान में आवास समस्या पर विशेष ध्यात नहीं दिया गया लेकिन 

परदवर्षाय योजनाओं में इस समस्या क्यो समाज कल्याण के परिनिक्षय में देखा गया। 
अ्रवम पचवर्षाय योजना से हों आवा समस्या पर ध्यान दिया गया है! जौया कर 
आवास योजना,कम आय वर्ग के लिए आवास योजना ठथा विभिन्न प्रकर के श्ररिकरें 
के लिए गृह ये। प्रथम योवनाकाल से ही किया गया यो सर्च 
अनुदान पर आऊिव रहा है। इसी आलोक में सन्‌ 3955 में राष्ट्रीय भवद रूपदन कर 
स्थापना की गई। द्विटीय पववर्षाय योबदाकाल में आवासीय योजना की शुब्कद 
कुग्गी-क्लोपडियों का रूफाया व्यैर विकान अमिसान से को गयी) बायान श्रमिकों, 

आवास एवं प्र-अर्जन ठथा विकास योजनाओं के अलावा अजुद्भूदिद बदि, 
अनुसूचित जनजादि ओर प्रामीय छेत्र के फिउडे वर्ग के लिए कई कार्यक्रमों को प्रस् 
किया गया। भारतीय जीवन बौमा निमम ने मध्यवर्गीय आय वालों क्ये भवन निम न के 
लिए ब्याजमुक्द ऋण की व्यवस्पा शुरू व और राज्य नपकरों ने अपने दिल वेदनपो 5 
कर्मचारियों के लिए कियये का मकान वैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी। दृदोद 
झोजना-ब्यल में इन कार्यक्रमों को चालू रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ले 
के लिए नया कार्यक्रम बनाया गया। कम व्वैमत में मक्यन निर्माण के लिए शेष एव 
झामप्री व्यवस्था का भरपूर प्रयाम चौथी योजनाकाल में किया गया। पाती 
योजनाकाल में पूर्व घोषित एव क्रियान्वित कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन किया यया। 
छठी एवं साठवीं योजना अवधि में शहर उपवास समस्या का समाधान करे हुर॒प्रनी” 
आवास समस्या पर विशेष ध्यान दिया यया। अब गार्मोग भूमिहीनों के लिए गृहल्यत 
और मृह हेतु सहायठा, कम लागत में मकान बनाने की ठकनीक, स्वेय सहयोग से बर 
बनाने हेतु प्रोत्साहन आदि हमाये योजनाओं का ध्येय वन गया है। 

शहरी शव मामी वेबरों को अपना घर देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम सदन 
किये गये हैं जिनमें सहयोग करने के लिए शद्टटीब सहकारी आवास सब, आवस एव 
शहर विकास निगम, य्रट्टीय आवास बैंक, यट्टीय भवन सगठन, आवास बोर्ड (पत्स 
स्वर), सेन्ट्रल विल्डिग रिसर्च इन्स्टैद्यूट, जीवन बीमा निगम, सामान्य बोला दिमन के 
अलावा कई सरकारी व निजी वित्तीय सस्दार वैयार हैं। शहरों में गफवों को मकर 
उपलब्ध कराने के लिए नेहरू रेजगार योजना एवं मास गयबों के लिए भवन ठपक्षद्य 

लिए इन्दिय आवास दोजदा दया बौस-सूत्री कार्यक्रम क्रियाशील हैं| 
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चोजनागन परिव्यव एवं विनियोग 
पहली योजना में आवास के लिए 38.50 कर्येड रुपये व्यय करते क्य प्रावधा किया 
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गया द्वितीय योजना में 420 करोड रुपये, तृतीय योजनावधि में 202 करोड रुपये, चौथी 
योजनाकाल में 237 03 करोड रुपये, पाचवीं योजना में 600 92 करोड रुपये,छठी योजना 
में 4490.87 करोड रुपये एवं सातवीं योजना में 2458 2] करोड रुपये खर्च करने का 
लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार पहली योजना में आवास पर कुल विनियोग ,50 करोड 
रुपये का था,जो अर्थतत्र के कुल विनियोग का मात्र 9 प्रतिशत रहा | 


उपलब्धियां 

स्वाधीनता के बाद योजनागत प्रयास, परिव्यय एव विनियोग की प्राप्ति कम नहीं 
है। कारण 950.5 से दिसम्बर 979 तक 205 लाख मकान बागान श्रमिकों एव 
औद्योगिक श्रमिकों के लिए बनाये गये । कम आय्य प्राप्त करने वालों के लिए कुल 3.36 
लाख वधा अन्य विविध योजनाओं में उच्च वर्ग के लिए कुल 42 लाख भवन निर्मित 
किये गए। ग्रामीण क्षेत्रों में करीय 77 लाख गृह स्थल वितरित किये गये और 5 6 लाख 
मकान गृह स्थल सह गृह निर्माण योजना के तहत बनाये गये | छठो योजनाकाल में 
विभिन कार्यक्रमों के तहत कुल 9,06,33 मकानों का निर्माण कराया गया जबकि 
सातवीं पचवर्षाय योजना में केवल सहकारी गृह निर्माण योजना में 087 करोड रुपये का 
विनियोग करके 23 लाख मकान बनाये गये | बौस-सूत्री कार्यक्रम के अधीन 67 लाख 
मकान कम आय जर्ग तथा 7 4 लाख मकान आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए 
हैं। इन्दिय आवास योजना के अवर्गत अब तक 44 42 लाख मकान बनाए गए। राष्ट्रीय 
भवन सगठन ने 99! में 3] करोड मकान की कमी का अनुमान लगाया था। दूसरी 
ओर एक अनुमान के अनुसार सन्‌ 200 तक 6 44 करोड नये मकानों की आवश्यकता 
होगी ९ बाम्तव में मकानों को कमी आने दालो योजनाओं के लिए एक गम्भीर समस्या 
बनने वाली है । 


आठवी योजना 

आठवीं पचवर्षीय योजना के प्रावधानों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश 
में करीब 7 करोड 90 लाख भवनों के निर्माण कौ आवश्यकता है | आवास की विषम 
परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने आठवीं पचवर्षीय योजना में आवास निर्माण के कार्य 
को प्राथमिकता दी है। सातवीं योजना में 2458.2] करोड रुपये की अपेक्षा इस बार 
आठवी थोजना में 6377 करोड रुपये खर्च काने की योजना है । सन्‌ 2000 ठक सभी को 
अपना घर देने के लिए आवासीय क्षेत्र में भारी पूजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कुल 
77,496 करोड रुपये का पूजी निवेश आका गया है। इसमें निजी क्षेत्र से 69,746 करोड 
रुपये और सार्वजनिक क्षेत्र से 7,750 करोड रुपये का निवेश सम्भावित है। आवास 
समस्या के समाधान हेतु होने वाले निवेश का 90 प्रतिशत निजी क्षेत्र के माध्यम मे होना 
है। योजना के आधार-पत्र में विभिन्‍न आय वर्भ के लोगों की आवास सम्बन्धी 
आवश्यकता, खासकर निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों, महिलाओं और लाभ से वचित वर्गों 
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यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचिद जनजाति, दिउडे वर्ग आदि को आवार्मीय जरूरठीं के 
चूरा करने हेतु जोर दिया भया है ! इस हेतु सामाजिक वार योजनावमें पर बल दिया 





जा रहा है जिनमें यामीफ थेत्रों में न्यूनतम अपवश्यकता क्र्वक्रम, हुडक कर 

मुदृट करना, बेबरों के लिए घर, ठकनीक्य हस्तावरण, आवास सूचना प्रणाली, इन्दिया 
आवास योजना वया मरकारय कर्मी हेतु आवास योजनाए शामिल हैं। सबसे 
महत्वपूर्ण बाठ यह है कि आटवी योजना 


शद्टीय अ्यव्ास नोठि क्ये घोषणा करे गयी है ! 
















निष्कर्ष 

निनदेह स्वायीनदा के वाद भारठ के शहरों एवं गावों में फुटपा्थों पर यौवन बसर 
करने वाले नागरिव्यें के व्यर्यक्वसता में वृद्धि करने, सर्दों-यर्मी एवं वर्षा े बचाकर उठ 
जीवन व्यदीव करने क्यय अवमर प्रदान करने हेतु केद्र व राज्य सरकार करे अपर से बेपरें 
को घर ठथा अमवोषयनक्र घर्यो के सेषजनक आवास बनाने के लिए सामाज्कि व 
मम्दागठ प्रयास किये मश हैं। सफलता भी मिलो लेकिन बटतो वन्‍मस्या, कमस्दोड 
महमगाई, वक्षतीक क्र अभाव एवं न्‍्यम्ाजिक व्यवस्थावध्य समनन्‍्य्य ज्य निदान नहीं हो 


है 














मकक्‍ता। यह भी सर्वम्मन्य सत्य है कि ठागहार ममनन्‍्या की तरह आवास समस्या पर ध्यार 





नहीं दिक गया । ऐसी सरकार्य योजनाओं में यह प्राथमिकदा कय विप्रव अवश्य रहा है । 
मामाजिक रूप से मंदिर, धर्मशाल् व अनाथालय का निर्माण भी घर हीन को घर 
उपलब्ध कराने के दृष्टिकेण से किया जाता रहा है। भारतीय आवास समस्या में बाट, 
आदी, भूकम्प जैसे प्रदृि प्रकेप के साथ-माव विदेश दया देश के विभिन्‍् 

लेन हेतु आये व्यब्ठियों बत्ेत्तरी ही हो रहीं है। सरव्यरी कोष 

























आवास मसमम्दा के करन 
है ठथा भारत का भविष्य 
कच्ची मिट का बदा एक कमय एक परिवार के लिए सोने 
साथ माय जानवर ग'ब, बकरे, भैंस व बैल पालने के लिए इस्तेमाल होता है । क्षमदा 
अधिक के निवास के लिए प्रयुक्त यह कमय बच्चों को धश्ारम्भ से ही 
भावना का झिकार बठठा है। दूसरी तरफ शसरों में खासकर कियये के मकानों में ह्। 
बच्चों क्दे कुठिद होने का भरपूर वातावरण मिलता है, क्घरण खेलने-कूदने के स्थान कई 

हे 















|+ 


कमी, मकान मालिक का रवैया, वायु जल, बिजली के अभाव से बच्चे उप्त्मकेन्द्रिठ 

कक (के पक 2:34 हे 
जाते हैं। इससे हमारी सामाजिक सम्कृति प्रदूषित हो रही है ॥ उपश्य स्पष्ट है कि भारद 
क्यू भविध्य एक-दूसरे की सहायता, बाहा सनोसजन, सिलजुल कर काम करना तथा 
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मुख दुख का माथी खोवा जा रहा है । ऐसी स्थिति में आवास समस्या समाघान चाहती 
है। इसके लिए हमारा सुझाव होगा कि आवास निर्माण के व्यय तथा विनियोग को सभी 
प्रकार के करों से मुक्त रखने की व्यवस्था यथाशीघ्र की जानी चाहिए। धर्मशाला, 
अनाथालय, किराये के मकान “रीबों के लिए मुफ्त मकान बनाने वालों के लिए सरकारी 
तौर पर कुछ मुविधा मुहैया कराना अनिवार्य है । पहला मकान में विनियोजित राशि को 
आयकर से मुक्त रखा जाए। दूसरा प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के प्रथम सोमवार को मनाये 
जाने वाले विश्व आवास्न दिवस को ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए 
जिन्होंने आवास समस्या के निदान हेतु सक्रिय सहयोग किया। तीसरा बेधरों को घर देने 
वाले व्यक्तियों को प्रमण-काल में सम्पूर्ण देश में मरकारी आवासीय होटलों में मुफ्त 
रहे की व्यवस्था की जाए। जनमपख्या नियत्रण, गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी निवारण 
के लिए आम सहभागिता की भावना तीव्र करने को आवश्यकता भी आवास समस्या के 
लिए उतनी ही प्रासगिक लग रही है जितनी कीमठों पर नियत्रण। आग, आधी, वर्षा से 
बचने वालों मकानों का निर्माण समता, सुन्दर और टिकाऊ के सिद्धान्त पर किया जाना 
चाहिए जैसे--आग से बेअसर फूस की छठ आदि । कम मूल्य की तकमीक का आशय 
घास फूस का छप्पर मे नहीं लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही आवास निर्माण को 
उद्योग का दर्जा दिया जाए जिससे एक ओर आवाम समस्या को सुलझाने में मदद 
मिलेगी और दूसरी तरफ निषुण एवं गैर निपुण व्यक्तियों को रोजगार मिलने की 
सभावना बढेगी। अन्त में लेकिन कम महत्त्व की बात यह नहीं है कि योजना बनाकर 
उमे पूरी दृढ़ता से लागू किया जाए वो सफलता अवश्य मिलेगी। आवास समस्या से 
निपटने के लिए हमें यह याद रखना होगा--हम उनकी मदद करें जो घरविहीन हैं ।” []] 
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ग्रामीण विकास 
स्वैच्छिक संगठन बन सकते हैं मील का पत्थर 


अरविन्द कुमार सिंह 








आवादी के वाद लबे समग्र से चले आ रहे योजनातद्ध विकास प्रयासों के वावजूद 
ग्रामण भाग आज भी अनेक ममम्याओ से घिस है । करीब 57 लाख से अधिक गावों 
वाले हमारे देश में लगभग एक तिहायी आवादी गावों में ही रहती है वहा प्रतित्यक्ति 
आय तथा खपत दोनो का स्तर नौचा होने के माथ साथ कई मूलभूत समस्याएं हैं। 
् शिश्षा,स्वास्थ्य तथा यातायात, सचार समेत कई आधारभूत सुविधाए भी उन्हे सुलप नहीं 
है और प्रामीण गरोबी अभी भी चिताजनक बनी हुई है। कई जगह मूलभूत सुविधाएं 
उपलब्ध ९ तो ठनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। शहरों की ओर बढता पलायन पी इनमें से 
एक वजह है। गावों में ब्रेहतर रोजगार के मौकों वी कमी और अन्य सामाजिक-आर्थिक 
कारणों में ग्रामीण उन नगयों में तेजी से आये है जो रोजगार के मशहूर माने जाते है। 
राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली हो या बबई की झापड़पट्टियो में आकर रहने वाले लाखो 
ग्रामीणों से अगर पूछा जाये तो पता चलेगा कि उन्हे अगर थोडा भी बेहतर मौका मिला 
हवा वो शायद वे अपने गाव को न छोडते ( १99। में कुल भारतीय आबादी का 82.8 
प्रतिशत गांवों में निवास करता था । यह प्रतिशत घटकर सन्‌ 2000 तक 66 9 प्रतिशन 
होने की परिकल्पना की जा रही है ! आबादी भारत में म्वय में एक समस्या है और इसी 
वजह से बहुत से क्षेत्रों में व्यापक संसाधन लगाने और विशेष भयासों के वाद भी 
अपेक्षित नतीजे नहीं दिख रहे हैं । 

विशाल आबादी और जटिल भूगोल वाली भारत भूमि का ग्रामीण क्षेत्र दरअमल 
हमारे शातर है । यह श्रेत्र उपेक्षित भले ही रहा हो लेकिन इसके सहारे ही हमार आधिक 
ढाचा मजबूती से टिका हुआ हैं। सरकार की ओर से भी इन दरथ्यों को मद्देनजर रख 
प्रामीण विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयाम किए गए हैं ! सरकार ने प्रामीणों के जीवन 
म्वर में सुधार लाने के साथ उनकों और स्वावलबी तथा उद्यमी बनाने के अनेक प्रयास 
किए हैं। गेट समझौता लागू होने के बाद ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कई 
अत्रो में क्रृपि उत्पादों के निर्यात और अन्य पहलुओं में व्यापक श्रगति होगी । ग्रामीण 


गयबो पर प्रहार करने के साथ आाठवो 
परिव्यय बटाकर 90,000 कर्येड रुपये कर दिया। यह इस अदधि में यज्य योज्ना के 
संभावित व्यव 5,000 करोड रुपये से अलग है। यहो नहीं, केद्र सरकार की ओर से 











पहलुओं ब्ये आवमिकता दी गयी। मानव के चहुमुखी विक्यस के लिए किए गए ये 
अबानस रग ला रह हूं । हाल के व५। में पदायतो राज सन्‍्वाऊ। का जार ऊधिजऊ आधकर 
ग्रामीण भारत क्ये वेज से दिक्यम ब्ये ओर ले जाएगा। 
पचायवों को और अधिकार देने से आर्थिक विकस आर सामाजिक न्याय के लए 
में को बनाने और व्यर्वोच्चयन व्यू अधिकर भी उन्हें मिला है । खड पचावत 

पदादयदों को यो अधिकार दिए गवे हें और जो अक्रिया झपनादयी जा रही है 
था नकवो है कि पदाचतें यावों क्यो उल्ति में महन्तदूर्ण घृमिका निभा 
न9 १0 अब्नुदर १995 को पदावत रध्यक्ोों के दिल्‍नो सम्मेलन के दाद 
कई व्यावहरिक प्रावधानों को जोडा है । 


















लेब्नि इन नये बदलावों से मामोग छेत्रों ये ममस्धाए हल हो जाएगी ऐसा नहीं 
वहा डा सकटा | दरकसल ग्रामोण विकास व्गे उपर राठिशोल बनाने दथा पचायतों के 
ओर कारगर बनाने के लिए अऊेले यहीं माडल व्गम नहीं वर सकता | बास्टव में आयी 





ी विकास ने मुख्यधाण से क्मटे या छ्ेज्रेय कमतुलन वाले ग्रामीण इलाके में सरव्ारके 
साथ आए स्वबसेदी सस्वाए कदम से कदम मिल्पकर नहीं चलेंगी टो ऊपेक्धित नदोजे 
शायद ही आ सके। इतने बडे देश में बदलाव अकेले मरव्यय तत्र से नहीं हो सकता 
बल्कि सगऊसे अयासों क्ये मदिशील बनाने में उनमह्योंग के साथ स्वेब्छिक सगठतों 
बन उनमें मददगार दथा सरकार की आख क्पन बनना होया। जब सदाल यह उठदा है 





डपभ्ाल्टा छाद्वालन हा या झआमाण न्वच्छुठा क कबक्रम, 





लिए बनी हैं। सरकार द्वारा सब्सिडो देने के बावजूद 








बह एक मबन्वपूर्ण तथ्य है कि कोई भी विज्यस वार्मक्र्स दब उक्त सफल नहीं हा 
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सकता है जब तक उनमें वे लोग न शामिल हों जिनके लिए वे चलाए जा रहे हैं। महात्मा 
गांधी तथा आचार्य विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने लोगो के सहयोग से इतने अधिक 
काम किए है कि चे हमारे सामने मिसाल हैं। आजादी के आदोलन का मुख्य पुरुष होने 
के बावजूद महात्मा गाधी न तो ग्रामीण भारत को भूले थे न ही उन्होंने चपारण के 
किसानों की पीड़ा से खुद को अलग किया। आचार्य विनोबा भावे ने अपने व्यक्तिगत 
प्रयासों से ही गाव-गाव की पदयात्रा करके ग्रामीण भूमिहीनों के लिए दान में 4590 
एकड भूमि हासिल की । राजा राममोहन राय से लेकर दर्जनों सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने 
ग्रामीण समाज की विसगतियो तथा कुरीतियों के खिलाफ सघर्प की मिसाल कायम की । 
हाल ही में उत्तर प्रदेश के गडवाल अचल में महिलाओं ने शयब तथा जगल माफिया के 
खिलाफ जैसी सशक्त एकता दिखाई वह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है । गोरी देवी तथा 
चडी प्रसाद भट्ट ने आमीण पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जिस 'चिपको आदोलन' को 
चलाया या शामली गाव (मुजफ्फर नगर) के एक मामूली से किसान चौ महेन्द्र सिह 
टिकैद ने आर्थिक शोषण के चक्र में उलझे किसानों को सगठित कर उन्हें अधिकारों के 
लिए लडना सिखाया ये ताजा मिसाले है। आज ग्रामीण मसाज नई चुनौतियों मे जूझ 
रहा है। अनेक सामाजिक आर्थिक विसगतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तरक्की 
हुई है और गाव बडे बाजार के रूप में भी विकसित हुए हैं | यही नहीं सरकारी योजनाओं 
का जाल, प्रामीण अचलो में और सघन हुआ है । ऐसे दौर मे जबकि खेती बाडी के क्षेत्र 
में बदलाव हो रहे हैं, अतर्यट्टीय व्यापार की बदिशें दृट रही हैं गाव के गरीब लोगों को 
जागरूक बनाने की जरूरत है । अन्यथा प्रगति को इस दोड मे ये गाव गभीर असतुलित 
विकास का द्योतक बन सकते हैं । ऐसे मे स्वयसेवी या स्वैच्छिक सस्थाओं की भूमिका 
ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाती है । 
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की व्यापक मफलता के लिए ही सरकार ने सितबर 986 
पे ग्रामोण विकास मत्रालय के तहत गठित दो सगठनों भ्रारदीय विकास लोक कार्यक्रम 
और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का विलय करके लीक कार्यक्रम और ग्रामीण 
प्रौद्योगिकी परिषद (कापार्ट) की स्थापना की थी । लेकिन [994 के बाद ही इन प्रयासों 
को और गतिशील बनाया जा सका कापार्ट के माध्यम से विकास परियोजनाओं को 
जनभागीदारी से क्रियान्वित करने के लिए स्वयसेवी और गैर सरकारी सस्थाओं को 
महायता दी जाती है। उन्हें ऐसी परियोजनाओं के लिए मदद दी जा रही है जो भामीण 
जीवन की बुनियादी आवश्यकदा के किसी गभीर पहलू से जुडी हो । 
ग्रामीण जनसख्या का आकार देखते हुए उनकी समस्याओं की कल्पना की जा 
सकती है। अकेले चार हिंदी भाषा राज्यों उत्तर प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान 
में भारत का 42 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण समुदाय रहता है । उत्तर प्रदेश में ही ॥ ॥5 
करोड ग्रामीण जनसख्या तथा 28 करोड किसानों के बूते पर राज्य की ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था चल रही है। इन किसानो में 88 4 प्रतिशत लघु और सीमाद किसान हैं। 
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णाजय में खेविहर मजदूरों की सख्या 708 कयेड है। इनमें अधिकटर लोग धूमिहेद, 
निल, अर्देबेयेज यार या गसेदी व्ये रेखा से न्यैदे जैवनदापन वर रहे हैं। यो उच्र प्रदेश 
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के दौर में बहुत यजनविक इच्छाशक्वि के साथ धूसि सुधार कार्यक्रम लागू किए 
मये ये लेकित अभी भी आम छेठें में शिष्ठा घा अन्य छेत्रों पर विकास गति मद है 
ओऔरपूर्दी 











हर | 


जो झधिक समन्याग्रन्त हैं या अधिक व्यवादो वाले हैं। 7995-96 में ममौय विकास 
मद में वार्षिक योजना ब्यवव्य 8500 झ्येड रुपये हैं। रर्दी 


ब्वर्यक्रस व्ये और पुख्ठा बचाया 











दिशालता व्यू अनुसान इस बात से लगाया जा सकठा है कि 955-86 में इृदिय 
मार्च 995 दर ठुत्न 20 लाख मर्ूान बन ह । हझन 
नथ ज्म्या झू साथ सरनार ने व्म्रयक्र्म मं ढददलाद भा क्त्दिहै आारइन एक आदालन 








टय हरे गुएदत् व्ये दृष्टि से भी क्यर्वक्रस व्ये मजबूत बनाया जा रहा है । मरझर ने 
अटिप्ठिठ विधेषज लोग बेन्र व्ये अध्यक्ठदा में एक ब्यर्वंदल भी गटिद किदया है जो इन 
पहलुवें ब्ये ध्यान में रखते हुए इस व्यम व्ये कर अधिक सुचारु रूम से चलावेगा। 
वहा पर उल्लेखनीय हूं कि छोई भी जार्चक्रम गुरददा क्ये दृष्टि से उकू दऊ उस नहीं उदर 


मकठदा है जब दक कि उसमें आम जनदा वे भागोदार ने हो । व्यपार्द ने भी इन पहलुक्यें 





अरतठ में मोम विकास आज्यदी के साव ही 947 ने ध्यान दिया 


गाद्य रत है । 4950 ज्ये शुरूढत में बने क्मर्यक्रम सामुदबऊ विकान नये लें या 3977 





'सपस्विद घामोय दिस व्ययक्रम बाल 







ू 
ऑज्नाणंं का आकलन आर, इनसे पाबदा हुव्य 
ब्हेई सदेह नहीं हे कि अगर 

दि गैर भी भचावह होदों 






पर पहार करने वाली अन्च ये 


उम्मीद के 





कचक्रम न 





मुठाबिक नहों। इसमें वे 



















33 4 ग्पई रूम नहीं हैं । इन्हों दघ्दों क्यो मुद्दे नजर रखते हुए डर सरकार ने मामी 
के लिए इतनों ज्यादा धनसात्रि दी है | लेक्नि इत अदासों व्ये रहो दिखा देने 
सन्दार हो बेहवर भुमिक्य निभा सकठो हैं । 

स्ववरसेदी सम्दाओं ओर सरवार 
विहार, वध अदेश, उड्येा और उच्स-पूर्व 
शामिल ब्यना चाहिए यो 
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दशकों (975-95) से राष्ट्रीय औमब से नीचे प्रति व्यक्दि आय वाले हैं। यटा अभी 
मूनभूत मुविधाए लाना भी बाकी है, साथ में उन्हें प्रगति के नये आयामों से जोड़ना भी 
है।इसेक्ट्रानिकी विभाग ने हाल में महाराष्ट्र, गुजराद था गोवा के 95 गावों में सर्वेक्षण 
और ग्रमोघ विकास अधिकारियों से साक्षात्कार में पाया कि वे स्वास्थ्य सेवाओं में 
मुघार, बेहतर हाई स्कूल शिक्षा वा व्यावमायिक कौराल त्रशिक्षण, पेयजल, मिंचाई, 
विद्युव,सडक तथा परिवहन सेवाओं और अनुरक्षण में मुधार चाहने हैं । 


ग्रामीण विकास के ममक्ष दो तरह को गभीर चुनौतिया हैं--एक मृलभूत सेवाओं 
के जुटाने की वो दूसरी जो इलाके विकमित हो रहे हैं उन्हें नई प्रौद्योगिकी ठपल-्ध कराने 
ओ दाकि वे विकाम की मुख्यघारा में शामिल हो मर्के । लेकिन हम ठनके लिए कौन सी 
नदिवना मकते है जो गरीबी रेखा मे मौचे हैं और जिनके पास नाममात्र को क्रयशक्वि 
भरती है या यहा काप्र करने को दशाए खराब हैं । बिजली आपूर्ति अविश्मनीय है और 
मस्मत तथा अनुसक्षण की सेवाए हें हो नहीं। लेकिन उदार्गकरण की नीति के बाद 
मकरने भारत को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा में खड्य करने के लिए ऐसे उन्यादों की तलाश 
शुरु कर दी है जो प्रामीण वातावरण के अनुकूल हें । 

म्वयमेती संगठन आमीण क्षेत्रों में लोगों को जामहक करने के काम में लगे हैं। 
मज़र दाग इन समस्याओं को डदारता से मदद करने तथा उन्हें सवल देने की मोति में 
मके का फायदा उठाकर कागजी सगठनों को पैदा करने वाले भी सामने आ रहे है। 
हमेश में हे ऐसे पथप्रष्ट संगठनों पर निगणनी रखना जरूरी है। मिशनरी भावना से 
कम काने वाले स्वयसेवी सगठनों को गावों में रचनात्मक कार्मों का माडल खडा करना 
दाहिए। कापार्ट को यरामीण विकास में और कारगर भुमिका निभाते हुए स्वेच्छिक 
मम्दाओं को गावों में दिकाम कार्यों के लिए प्रोत्माहित करना होगा तथा छोट छोर 
मगठनों का जाल युनना होगा। प्राथमिकता वाले राज्यों पर ठसे और ध्यान देना होगा। 
कप ने ख्वयमेवी मम्याओं के लिए 992 93 में 4548 94 लाख रुपये, 993 94 में 
4820.27 लाख रुपये और 994-95 में 492 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की ! सबसे 
ज्यादा आगदी बाले राज्य उत्तर प्रदेश को इम अवधि में 2635,87 लाख रुपये मिले 
अब तक 359 फर्जी मस्थाएं भी प्रकाश में आई इनमें भी उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे 
अदा ऐमी सम्थाए पकडी गई। कई मस्थाओं ने इस दौर में अच्छे काम किए हैं। 
केपार्ट न अ) नवबर १994 ढक 225 03 करोड़ रुपये की परियोजनाएं इन मगठनों को 
!%.87 से दी और इस अवधि में [3 लाख श्रम दिवसों या सृजन, 3000 कम लागठ 
देने मकानों के निर्माण,,80,000 स्वच्छ शौचालय वनाने,25 रजार हैंड पप,3000 कुए, 
000 मछली तालाब, 600 मुर्गी पालन केद्र और 200 किलोमीटर ग्रामीण सडकों के 

की उपलब्धि मिली । लेकिन इतने वड़े देश और ग्रामीण परिवेश में यह काम कट 

ऊैमुह में जरे के समान हैं । 


भ्वयमेदी सगठनों को और नजदीक लाने के लिए ही कापार्ट ने अपने को विकेंद्रित 
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करके वित्तीय शक्तिवाले 6 क्षेत्रीय केद्धों को स्थापना की है तथा छोटे स्तर के स्वयंसेवी 
सगवनों को प्रोत्माहन देना शुरू किया। यही नहीं 7.8 मार्च 994 को देश के विभिन 
अचलों से आये 00 स्वैच्छिक सगठनों का दिल्ली में सम्मेलन भी किया जिसमें 
प्रधानमत्री ने भी भाग लिया और उनकी समम्याओं तथा अन्य पहलुओं की पडठाल के 
बाद एक कार्यवाही योजना बनायी गयी । यही नहीं, इनकी आचार सहित बनाने पर भी 
चर्चा हुई। इसके बाद 70 लाख आरमीण मकानों के निर्माण के लिए बने कार्यदल ने 
स्वयसेवी समठनों को भी मकानों के निर्माण कार्य में रखा और कापार्ट की मूची में 
शामिल स्वयसवी सम्धाओं की मदद से 30 हजार ग्रामोण आवासों के निर्माण का लक्ष्य 
रखा। अभी तक ये सगठन ग्रामोण ज्लापूर्ति, महिला ओर बाल विकास, समन्विव 
प्रामीण विकास तथा जवाहर योजना जैसे कार्यक्रमों मे जुडे थे और उनकी 45,567 
परियोजनाए कापार्ट ने मजूर की थी। कापार्ट को सहायता से चलने वाली परियोजनाए 
बढती जा रही हैं । 986-87 में जहा 428 परियोजनाए हाथ में ली गयी थीं वह 99 92 
तक 2606 हो गयी | पिछले दो वर्षों से प्राप्त प्रस्तावों को सख्या में ऐसी तेजी आयी है 
कि हर भाह हज से ज्यादा प्रस्ताव मिलने लगे। ऐसे में कापार्ट की जिम्मेदारी और बढ 
गई है। कापाटै ७ मानना है कि हाल के वर्षों में इन सगठनों की गठिविधिया बढ़ी हैं पर 
इससे जुडा नकारात्मक पहलू यह भी है कि कई जाली सगठन भी प्रकाश में आये हैं और 
इनका पवा लगाने में बहुत कठिनाई आती है। कापार्ट ने गरीबी निवारण कार्यक्रम के 
लाभग्राहियों को समठिव करने की दिशा में भी पहल की है तथा गरीबों की मददगार 
योजनाओं और कानूनी अधिकाएं के बारे में जागृति पैदा की है । मुख्य शहरों में प्रामश्री 
मेंलों के द्वार स्ववसेवी सगठनों ने आमीण उत्पादों को पहचान बनाने और उन्हें उचित 
दाम दिलाने में भी मदद की है । 

अभी ग्रामीण विकास की राह में अनगिनत रोडे हैं । सरकारी कार्यक्रमों के वाद भी 
ग्रामीण अचलों में मात्र 3 86 प्रठिशव जनमख्या क्ये हो स्वच्छता और शौचालयों को 
सुविधा दी जा सकी है । 7994-95 में मात्र 5.8 लाख घरेलू शौचालय बन सके 7986 में 
आरम्भ केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एक दशक का होने जा रहा है लेकिन प्रामीण 
स्वच्छवा कार्यक्रम गति नही पकड रहा है। और इसने मात्र 2.5 प्रविशत जनसंख्या को 
हो लाभान्विव किया जा सका है। जबकि मलेरिया जेसे सचारी रोग को नियत्रित नहीं 
किए जा एबत है, लो, की इस स्ििएए फें, बढर्य, करने करी इच्छुक कई मास्थाए, सामने आ 
रही हैं। इस दिशा में दी सस्थाओं के नाम का उल्लेख जरूरी है । समकृष्ण मिशल और 
सुलभ इटरनेशनल ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण काम किए हैं! सुलभ ने अब 
तक 6,86,065 घरेलू शौचालय बनाये, 3000 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय, 6॥ 
बायोगैम प्लाट वथा 35,000 कार्यकर्ताओं का जाल 9 राज्यीं के 338 जिलों में खडा 
किया है। 970 में पदमभूषण डा बिंदेश्वर पाठक ने पटना से जब अपने प्रयासों को 
शुरुआत की थी दब लोग हंसते या कटाक्ष करते थे लेकिन कम लागत ठकनीक के 
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शौचालय बनाने की दिशा में सुलभ ने अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज 
एक करोड लोग सुलभ शौचालरयों का उपयोग कर रहे हैं तथा इन शौचालयों के निर्माण 
में 0 रुपये से 40,000 रुपये वक की लागठ का विकल्प खुला है। सुलभ के प्रयासों 
की विश्व स्वास्थ्य सगठन, यूनिसेफ तथा यू एनडीपो ने सराहना की है। रामकृष्ण 
मिशन ने पश्चिम बगाल के दक्षिण चौबीस परगना में ऐसे प्रयास 7957-58 में ही शुरू 
किए थे। उसने भी गावों में स्वच्छता कार्यक्रमों के प्रति जागृति पैदा की । ऐसे श्रया्ों के 
बगैर सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता । सरकार के भरोसे इतना 
काम सभव नहीं है। अगर 2000 रुपये के निवेश पर सरकार ग्रामीण अचलों में 
शौचालय बनाने की योजना साकार करना चाहे तो उसे 28,225 करोड रुपये का निवेश 
करना होगा । ऐसी व्यवस्था सभव नही हैं। 


स्वच्छता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी के दिशा में सस्थाए आगे आ रही हैं। 
ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता पर ससदीय स्थायी समिति ने 994 में अपनी रिपोर्ट में 
लोगों को भागीदारी और स्वैच्छिक सस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के प्रामीण 
शषेत्र और रोजगार मत्रालय के प्रयासों की सगहना भी की । 

खेती, बागवानो, पशुपालन ग्रामीण रोजगार, परपरगत उद्योगों, हस्तकलाओं 
स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सामुदायिक विकास में कई सगठन अपनी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभा रहे हैं । राजस्थान के समस्याग्रस्त झुझुनू जिले में एप आर मोरास्का ग्रामीण 
अनुसघान सस्थान ने ग्रामीण जनता की भागीदारी से कई जगह कायाकल्प ही कर दिया 
है। उसके कई कार्यक्रम चल रहे हैं और सरकार ने उनकी सराहना की है। पचास से 
अधिक स्वैच्छिक सगठन देश में कृषि विज्ञान केंद्रों का सचालन करके गार्वो में नई 
प्रौद्योगिकी लाने में मददगार साबित हो रहे हैं। लेकिन अभी इन प्रयासों को और 
गतिमान बनाने की जरूरत ह । उपभोक्ता आदोलन को गावों में उसी तेजी से ले जाने 
की जरूरत है जैसा हाल के वर्षों में यह नगरें में चला है। कठोर दड श्रावघानों के 
बावजूद ग्रामीण उपभोक्ता कई तरह से पिस रहा है और गरोबी, अशिक्षा, सचार सेवाओं 
में करी तथा अज्ञानता के कारण अपने अधिकारों से वचित है। उन्हें सिंचाई, बिजली, 
ईंघन कीटनाशक दवाओं, कृषि यत्रों आदि से सबधिव तमाम समस्याओं का सामना 
करना पड़ता है। वह दोषपूर्ण ट्रैक्टर से लेकर घटिया बीज और मिलावटी उर्वरक के 
तमाम मामलों में असहाय सा महसूस करता है। ग्रामीण इलाकों में नापमात्र के 
उपभोक्ता सगठन सक्रिय हैं । ऐसे में इन प्रयासों को और गतिशील बनाने की जरूरत 
है। अगर इन पहलुओं को ध्यान में रखकर स्वयसेवी सगठन ग्यमीण विकाम में 
भागीदार बनते हैं तथा अपनी गतिविधिया तेज करते हैं तो सकारात्मक परिणाम हर हाल 
में हासिल होंगे। अगर मदनमोहन मालवीय सरीखा एक व्यक्ति अपने प्रयासों से काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय जैसी बडी सम्था खडी कर सकता है तो जनभागौदारी से कोई भी 
काम्र असभव नहीं है। 0 
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भारत में ग्रामीण विकास के लिए 
भूमि सुधार का महत्त्व 












करे हुए लेखक ने बताया हैं कि पूर्जीवादी कृषि लाखों सीमात और छोटे किसानों के लिए 
हनिष्रद होगी। पिछले चार &.॥ में अनेक भ्रुम्रि सुधारों के बावजूद प्रूमि वितरण की 
गयी में ज्यादा छुड्ारनहीं हुआ है / लेखक का कहर है कि हमर तोककाविक व्यवस्था 
में आर्थिक 3दारीकरण के दौर में भ्रम के सम्ात वितरण के अयायों में बाण आएगी। 
लेबक के अनुसार लाखों सागाव और छोटे किन का अब कृषि से निर्वाह स्श्रव नहीं है 
उमलिए उन्हें गैर कृषि कार्यों में रचि लेगी चाहिए। 

पिछले पाच दशकों में कृषि अर्थव्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन आये है) सभी 
बड़े जमींदारों और बिचौलियों को हटाया गया है और बहुत से काश्तकारों को 
मालिकाना अधिकार दिये गये हैं | फिर भी अभी तक कुछ भू-पत्िियों के पास अत्यधिक 
जोतें हैं। सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि का भाग जो कि 950 के शुरू में 60 प्रतिशत था, 
994 में कम होकर 28 प्रतिशत रट गया है। परन्तु कुल श्रमिकों की सख्या में कृषि 
श्रमिकों का अनुपात 950 में 22 प्रतिशत मे थोड़ा सा कम होकर 992 में 65 प्रतिशत हो 
गया है। आजादी के बाद से, भूमि की जोतों के समान रूप से वितरण के लिये बहुव से 
भूमि सुधार किये गये हैं । परन्तु इस दिशा में सफलता सीमित रूप में ही मिल पायी है। 
छोटे और सीमान्त किसान एवं ग्रामीण जनसख्या के अधिकाश भूमिहीन श्रमिकों की 
सख्या में तेजी से वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त, अब आधुनिक आर्थिक सुधारों के युग 
में भूमि सुधार की भूमिका में लोगों को सदेह होने लगा है। अधिकतर यह वर्क दिया 
जाता है कि भूमि सुधार कानून पूजीवादी एवं निगभित खेठी के विकास को रोकते हैं जो 
कि विकास्त के लिये आवश्यक है। आधिक उदारीकरण के समर्थकी के अनुसार 
भामन्तवादी कृषि व्यवस्था प्राय समाप्त हो गई है। परतु समतावादी एवं सहकारी कृषि 
अर्थव्यवस्था भी विकसित नहीं हो सकी है और न ही पूजीवादी कृषि व्यवस्था का 
विकास हो पाया। 
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उच्ऐेक्द व्थ्यों के सदर्भ में हमारे मस्दिफ में कुछ हसन उभरदे है। सब मुख्य 
प्रस्त यह है कि भविष्य के लिये हम किउ प्रऊर के कृति दादे क्ये अप्रेया रखटे हैं ? कपः 
इस झूव भी समझते ई कि भूमि झुयायें दास धृस्ति करे योटों के एक्ेकरय व्ये कम करने 
बे आवस्यकदा है ? यदि ऐसा है ठो भविष्य में मूमि के पुरतिटरन के लिर रुघयें के 
क्या सभावता हे एव इस इस उद्देश्य व्ये कैसे प्रात कर सकेंगे उबछ्े अभय टक इस 
विज्ल रहे हैं ? क्या इस वास्दव में ऐसा मोचटे हैं कि कृदि दाचे व्य मुख्य उद्देश्य छेटे 
और अधिक कुशल किसान दोन्य हे और दविठ न्पैदि के दाय सॉमान्द किसमें के 
च्यना है ? या हम वास्दविकदा स्वीकार कर सकठे हैं कि पूजीवा्दी में 
कर बोद कुछ हई दायों में वन्दित रहे, उर्गकि अधित्यश छोटे और समान किस 
अूमिद्ेन शमिकों में झटल जायें ? निदददेह पूर्वावादों कृति परिवर्दन की यह फक्रदा 
ल्पर्खों सोमान्व और झेटे किसानों के लिए हन्जिद होगा विशेषद जब दूध और गेर 
कृति छेव में पेजगर कहें समावनाये पर्याप्ठ नहीं हैं। इसलिए क्या इस कस मे कम इन 
परिवर्तन क्ये स्थिवि में छोटे खेठों करे इसे दर्य में रहे देने करें योपन्य बना सकते हे 
वास्दद में, इन प्रश्नों व्ये इल करने के लिए बहुट से सम्पायद कौर टेक्नोस्टिकल 
उपय करते छोंगे। 
भूमि दी दोतों के बंटवारे में परिवर्तन 

दालिक्ा । से यह देखा वा मकठा है कि 950-5 में कुल जोदों कर 38 प्रेशर 
सीमान्द जोतें थे जिन पर कुल्ल छेत्र के 6 प्र्टिराद के बपबर म्पाप्र पर खेद छेद थे 
बबकि दस हेक्टेयर में अधिक जोठ वाले क्ल्यिन 50 प्रदिशद ये जी कुल सेव के 34 
प्रदिशद भाग में खेटी करते थे । 990-97 व्ये दूधि गनता के अनुरूछू मीमज्द खेंदी वर 
अनुद्यय बढ़कर 59 प्रतिशव हो गया, वो कि कुल सेव का ॥5 प्रदिशद था। परठु 6 
प्रविशद बडे किसानों ने कुल्ल छेव के [7 4 अदिशद पर कब्दा रख फिर भर 86 एदिश्ट 
के समपय बढे और मध्यम किसन कुल धूम के 45 प्रदिशद भाग क्ये जोटते है। इस 
प्रकर यदि हम 950-57 से पूर्व द्ये झूमि व्यवस्दा करें दुलना 990-9 के राय करें दो; 
भूमि मुधायें के ठपायों को दशा पिछले चार दरच्े में रुघये हुई जदीद नह: हद ह 
बास्वव यें इन वर्षों में भूसि के विटस्प के ठर्यके बहुट अच्यवस्दिद हदीद हद £॥ 
दाल्कि दो से भ्ये यह देखा वा सकटा हे कि विन समूह के मौन आकर के भू 5 
में मय के अनुसार कई परिवर्तन नहीं आया हैं। पिछले दो दशक्पें के दूदि सर्देकिनों में 
यदयत्रि बडे, सोमान्व एव छोटे खेतों क्य व्यैरव कक बढा है जबकि रध्यन ऊक्यर के 
समूझें के खेठों में करों आयों है । टालिका 3 विभिन यादों में सोमन्द,छेटे एव बडे 
खेंों के औसद आकर च्ये दर्शादी हैं। दालिका 4 और 5, ॥90-य से 990-9 के 
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दौयन विभिन्‍न राज्यों में कर्योन्दिव जोठों के विटस्त के दरयकों में बिखियव व्छ दर: 





है। एहय वपूता झवेखत के परिषाम (टालिया 6) भी समय के झनुरार मालिक एव 
बोलें के केल्द्रीयकरण अनुपाव क्ये इसे प्करर कटे बढदी हुई फ्रवृद्दि के दरादे हैं । 
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भारत में मार्मीण विकाय के लिए भूमि सुयार का महांव: 
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तालिका 7 
विधिन यन्‍्दों में पूपिहीन श्रमिकों के अनुपात में परिवर्ते 
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उश्रा 72 987 7987-55 
कि आड 2 पी उक.2 मा लक 0.0 “कल मल 2-8 22230: मनन अ अमित. 0६ 9 अप 
!. आधक्चप्रदेश 466 9 530 
2... अमप्तम 250 75 2.50 
3. बिहार 43 4व 720 
4. गुजरात 334 ॥65 273 
5 हरियाणा 97 63 त्ड 
6. हिमावल प्रदेश 44 77 88 
7 जअप्पू-कश्पोर 9 6्ड 34 
8. कनटिक छः 72.6 7र 
9. केरल फ़ः ॥25 53 
0.. मध्य प्रदेश 96 444 3] 
8. महाराष्ट् 04 23 270 
72.. मणिपुर 58 य्त 06 
43.. उड़ीसा ॥06 77 3 | 
4. पजाब प्रा 64 25 
0.. णजस्थान ध्व ञ्रा 75 
460.. ठमिलतादु ॥70 393 203 
है? जिपुण 4 49 9 
78. ठठर प्रदेश 46 497 ग5 
29 __ परशिचम बगल 98 86.2 34 
सकल भारत 96 3 ]44 
भूमिहीनों को संख्या में वृद्धि 


हाल ही के राष्ट्रीय नमूना मर्वेक्षण के दौर के अनुसार, भुमिशीन मजदूरों को सख्या 
797-72 में 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 987 88 में 4 4 प्रतिशत हुई। वालिका 7 यह 
दर्शाती है कि 98 से 987 के दौरान भूमिहीनों का अनुपात कुछ राज्यों जैसे असम, 
जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उडीसा, त्रिपुण और पश्चिमी बगाल 
में कम हुआ है। अन्य सभी गज्यों में भूमिहीनों के अनुपात में थोडी बढोचरी हुई है। 
आम्धर प्रदेश, विहार, गुजयत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पजाव और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 
0 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण व्यक्तियों के पास अपनी भूमि नहीं है । हाल ही के राष्ट्रीय 
नमूना सर्वेक्षण के आकडे यह भश्रकट करते हैं कि पुरुष श्रमिकों का कुल ग्रामीण श्रम में 
अनुपात 972 73 में 22 प्रतिशत मे बढकर 987 88 में 3 4 प्रतिशव हो गया है और 
महला श्रमिकों में 3 4 प्रतिशत बढकर 992 93 में 35.5 प्रतिशत हो गया है। यदि 
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वहीं अवृत्ि जारी रटो वो मार्मोण जनसख्या में अधिक सख्या सीमान्त किसानों और 
भूमिहीनों को होगी। इनमें खेविहर मजदूर शामिल हैं। छोटे और मध्यम किसान 52 
अतिशव के लगभग हैं जो कि कुल भूमि के 4 अतिशव भाग पर खेदी करते हैं। वास्वव 
में यह छोटे और मध्यम किसानों का भूमि के साथ लगाव है जो कि कृषि को कुशलता के 
अपेक्षाकृत ऊचे स्ठर पर बनाये रखठा है और यह पूंजीवादो कृषि क्ये वृद्धि क्यो पेकदा 
है। भूमि सुधार कानून इस दिशा में निञ्भावो रहे हैं । 


छोटे किसानों का आर्थिक भविष्य और स्थिरता 

कृषि ढाचे में छोटे लेकित कुशल कृषि परिवारों को पटले से हो प्राप्ठ प्रमुखठा को 
मद्देनजर रखकर छोटी जोतों का आर्थिक भविष्य एवं स्थिरता क्यो सुनिश्चित करना 
आवश्यक है । हाल ही के हमारे सर्वेक्षण के परिणाम, जिनमें देश के आठ चुने हुए जिले 
जैसे अनन्तपुर और पश्चिमी गोदावसे (आमन्ध्र प्रदेश), भागलपुर और पटना (विहार), 
चिवानों और करनाल (टरियाणा) और श्रोगगानयर और बोकानेर (राजस्थान) दिखाते हैं 
कि छोटे और मध्यम किसान बडे और सोमान्व किसानों की अपेक्षा प्रति इकाई भूमि का 
ज्यादा उन्पादन करते है| फिर भी हरियाणा के करनाल और आन्ध प्रदेश के पश्चिम 
गोदावरशी जिले को छेडकर किसान अन्य जिलों में निर्धनठा की रेखा में नीचे जीवन बसर 
कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ऊेटे किमान केवल उन शेत्रों में समृद्ध हैं वह्य सिंचाई 
व्यवस्था उपलब्ध है और उनमें आधुनिक टेक्नोला्जी अपनाने को क्षमठा है। इसके 
अतिरिक्त वे छोटे किसान भी आर्थिक रूप से ठोक हैं जो फल, सब्जिया ठगवे हैं और 
वृक्षारोपण करते हैं। इनमे खाद्य फसलों क्ये अपैक्षा ज्यादा और स्थिर आय हाप्त होवी 


हैं। 
वास्तव में यह छोटे और मध्यम किसाओं का भूमि के साथ लग्व हैं दो कि कृषि कि 
कुश्नलवा को अप्रेक्षकृद ऊचे स्वर पर बच्रये रखग्य हैं और यह पुर्जीवादी कृषि की वृद्धि 
को येकवा हैं । भृत्रि सुघार कानून इस दिखा में निषरशावी रहे हैं । 

कृपप से लाखों सीमान्व एवं छोटे किसानों का निर्वाह सम्भव नहीं रहा है । इसलिए 
छोटे किसानों को गैर-दूपपि क्यों में भी रुचि लेनी चाहिए। अभी तक उपलब्ध आकर्डी 
के अनुसाए प्एम्पेण शेर में सेर कु मडदूरें बा वनुपए्द १98] में 89 प्रविशत से सिर्फ 
थोडा-सा बटकर 99] में 9.8 प्रतिशव हो गया है । 













निष्कर्ष 

आरत में पूजीवादी कृषि के घीमे विकास क्ये देखते हुए आने वाले वर्षों में छोटे और 
सीमान्व किसानों को कृषि क्षेत्र में प्रमुख भूमिका होगी। इसलिए छोटे किसानों की 
'स्थिश्वा को बनाये रखने के लिए ठचिंठ वकनीक तथा सस्यागत और नवि परिवर्तन वर 
आवश्यकवा है । इस सदर्च में निम्नलिखित बातें सहायक हो सकती हैं-< 
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 भारदीय कृषि अनुसधान परिषद के राष्ट्रीय प्रदर्शों के परिणाम यह दिखाते हैं कि 
देश के विभिल भागों में तकनीकी सुधार द्वारा उत्पादन बढाया जा सकता है | छोटे 
किसानों को ज्यादा घन राशि उपलब्ध करा कर टेक्नोलाजी के खालीपन को दूर 
किया जा सकता है । इसलिए मिंचाई एव गैर मिंचाई वाले क्षेत्रों में टेक्नोलाजी के 
खालीपन को पहचानने और ठसे पूरा करने के लिए वया शुष्क एव वर्षा वाले क्षेत्रों 
के लिए ठचिव टेक्नोलाजी के विकाम को भविष्य में क्ृपि विकास के ढाचे में 
मर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए। 

2, भूमि पर जनसस्या के बढते हुए दबाव से छोटे और बडे किसानों के खेतों का 
ओसव क्षेत्र कम होगा। भूमि के मौलिक पुनर्वितरण द्वारा सीमान्त किसानों की 
भूमि का क्षेत्र वढाया जा सकता है। दिसम्बर 994 के आकडों के अनुसार भूमि 
मीमा कानून में प्राप्तएक लाख एकड भूमि या तो मुकदमेबाजी में फसी है या ठसे 
जनद्वित के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। देश में बजर भुमि भारत के कुल 
भोगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत के बणबर है जिसे भूपिरीनों में बट्ण जा सकता रे $ 
ठसका उपयोग खेती, कृषि वानिकी या सामाजिक वानिकी के लिए किया जा 
भकता है । देश में .5 करोड हेक्टेयर परती भूमि है जिसे खेती योग्य बनाया जा 
मकता है और 26 करोड हेक्टेयर अन्य परती भूमि है। इसे अधिप्रहीव करके 
मोमात किसानों और भूमिहीम मजदूरों में वितरित किया जा सकता है। एक 
अनुमान के अनुसार एक हेक्टेयर परती भूमि को खेठी योग्य बनाने में 5486 रुपये 
की लागत आती है। इस प्रकार 22 हजार करोड रुपये के पूजी निवेश से 62 
करोड़ सीमाव किमानों को एक-एक हेक्टेयर भूमि दी जा सकती है। 





मरह में पृजीवादी कृषि के धीमे विक्रम को देखते हुए आने वाले वर्षों में छोटे और 

सौगात किसानों की कृषि क्षेत्र में प्रमुख प्रुमिका होगी / इसलिए छोटे किसानों की स्विरता 

की काग्रे रखने के लिए उचित तरक्तौंक तथा सस्थायत और नीति परिवर्ती की 
आवश्यकता है । 

3 जीवन निर्वाह के लिए छाट और मीमात किसानों को ज्यादा कौमत वालो फसलें 
जिनमें बागवानी, सब्जिया, रेशम के कीट पालन, कृषि वानिकी, मछली पालन 
आदि शामिल हैं, का उत्पादन करना चाहिए! केरल के अन्दर छोटे किसानों का 
भहत्त्त इसलिए है क्‍योंकि वे उच्च मूल्य वाली फसलें का उलादन करते हैं। छोटे 
किमान अपनी उपज में विविधता ला सकें इसके लिए उन्हें टेक्नालाजी प्रशिक्षण, 
पूजी,बाजार,परिवहन और दूमरी सुविधाएं दी जानी चाहिए। 

4 भारत में कृषि क्षेत्र पर बढती हुई जनसख्या के दबाव को देखते हुए यह जरूरी है 
कि छोटे किसान अपनी उपज में विविधता लाए और गैर कृषि कार्य भी करें परन्तु 

विविधता लाने के लिए छोटे किसानों का कृषि उद्योगों, कृषि सबधी व्यापार, 
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बाल श्रमिक व्यवस्था खत्म करना एक चुनौती 
संगीता शर्मा 












विख नगाप्रर संगठन बनने के बाद से विकसित व विकासशील देखों के श्रीच विवाद का 
प्क्से बडा मुद्दा सामाजिक परिवेश बन यया है, जिसमें बाल मजदूरी शी शामिल है । 
विकध्ित देखें में इस समस्या पर एक समा तक काबू प्रा लिया गया है लेकिन 
विकामरस्ील देश अब भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। भारत भी उन्हीं विकापशील देरों में 
पे एक है जहा बाल मजदूरी की समस्या बडे पैमाने पर विद्यमान है लेकिन भारत इस 
फास्या मे निपटने के लिए निरतर अयात्तरत है / लेखिका ने इनसे जुडी कुछ समस्याओं की 
और ध्यान आकर्पित क्यया है। 
भारत में बाल मजदूरी की प्रथा बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत गुलामी के दिलों में 
ते हो गई थी । उस सपय कृषि आदि कार्यों के लिए बाल श्रप का काफी प्रयोग किया 
जता था। बाद में जब उद्योग धथे खुलने प्रारभ हुए तो उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग 
हेने लगा और धीरे-धीरे उनकी स्थिति बधुआ मजदूरों को सी हो गई। यह सिलसिला 
आज भी चला आ रहा है। आज हालाकि विभिन्‍न उद्योगों में वाल वधुआ मजदूरों की 
भख्या में तो कमी आई है किंतु विभिन्‍न उद्योगों में बाल मजदूरों की सख्या में कमी नही 
आई है। भारत के हर कोने,हर गाव, कस्बे व शहर सभी जगह बाल मजदूर काम कर रहे 
हैं और सरकारी तथा गैर सरकारी सगठनों के लाख प्रयासों के बावजूद वाल मजदूरी पर 
अभी तक काबू नही पाया जा सका है ) 
सरकारी आकडों के अनुसार इस समय भारत में करीब दो करोड बाल-श्रमिक हैं, 
पेबकि पैर-सरकारी आकड़ों के अनुसार बाल-श्रमिकों की सख्या इससे कही अधिक है। 
बडैदा के आर्गेनाइजेशनल रिसर्च ग्रुप के अनुसार देश में 4 करोड 40 लाख बाल श्रमिक 
जेबकि सेंटर फार कन्सर्न ऑफ चाइल्ड लेबर के अनुसार भारत में बाल-मजदूरों को 
भैज्या [0 करोड है। स्वयसेवी सगठनों का एक समूह बाल श्रमिकों की सख्या साढे 
भच करोड़ बताता है । बाल श्रमिकों की सख्या चाहे 0 करोड हो या पाच करोड, लेकिन 
निश्चित है कि इनकी सख्या है करोडों में और विश्व में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक 
आस में ही हैं। इनमें लडके लडकिया दोनों ही हैं। 
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बाल श्रमिक कौन और क्यों? 


किसी उद्योग, खान, कारखाने आदि में 4 वर्ष से कम आयु के मानसिक व 
शारीरिक श्रम करने वाले बच्चे बाल श्रमिक कहलाते हैं । हालाकि सविधान के अनुच्छेद 
24 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 4 वर्ष से कम उप्र के बच्चों से खानों अथवा कारखानों 
में काम नहीं कराया जाएगा, खासकर ऐसा काम तो बिल्कुल ही नहीं, जो उनके स्वास्थ्य 
पर विपरीत प्रभाव डालता हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात हे कि इस कानून का सरेआम 
उल्लघन हो रहा है। हाल ही में समाचार-पत्रों में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें 
बताया गया है कि पश्चिम बगाल, ठडीसा, विहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गजस्थान, 
गुजराव, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आध्र प्रदेश और कर्नाटक इन ग्यारह राज्यों में खतजाक 
समझे जाने वाले उद्योगों में भागे सख्या में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं और इमसे उनके 
स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड रहा है । 


अब सवाल यह उठठा है कि जब बाल मजदूरी खत्म कराने के लिए कई योजनाएं 
बनाई गई हैं और सरकारी तथा कई गैर-सरकारी सगठन बाल-श्रमिक श्रम को खत्म 
करने के लिए काम कर रहे हैं तो बाल श्रमिकों की समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है और 
इनकी सख्या में लगातार इजाफ़ा क्यों हो रहा है ? ठो इसका प्रमुख कारण सरकारों 
नीवियों का सही ढग से पालन न हो पाना तो है ही, सबसे बडा कारण हमारे यहा को 
मामाजिक आर्थिक परिस्थिविया हैं जो बच्चों की छोटी उम्र में हो मेहनत-मजदूये करने 
के लिए विवश कर देती हैं। इसलिए जब तक उन सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में 
परिवर्तन नहीं होगा तव तक बाल मजदूरी क्ये खत्म कर पाना असभव होगा । 


सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां 

गरीबी, बेगेजगारी, कुपोषण, अशिक्षा और बढती जनसंख्या, ये भारत की प्रमुख 
समस्याए हैं। एक गरोव आदमी के सामने सबसे पहली समस्या पेट भरने की होती है। 
इसलिए जैसे उनके बच्चे अपने पाव पर खडे होकर चलना शुरू करते हैं यानि पाच-छह 
साल के होते हैं वे उन्हें कमाने-खाने के लिए कहीं न कहीं भेज देते हैं ! यानि जिस उम्र में 
एक सामान्य परिवार का बच्चा पढना शुरू करता है उसी उप्र में एक गरीब परिवार का 
बच्चा मेहनव-मजदूरी करना शुरू कर देता है। कई बार सरकार द्वारा दवाव डालने या 
स्वैच्छिक समठनों द्वारा समझाने पर कई लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर भी 
देते हैं तो वे लोग वीसरी-चौथो कश्ा में ही उनकी पढाई अधूरी छुडाकर उन्हें काम पर 
लगा देते हैं। इस ठरह अधिकाश बाल मजदूर या ठो निरक्षर ही रह जादे हैं या 
तीसरी-चौथी कक्षा तक ही पढ पाते हैं! ग्ट्टीय श्रम सस्थान द्वारा पाच शहरों में किए गए 
एक सर्वेश्वण के अनुम्नार बध्वई में कुल बाल श्रमिकों में 59 प्रतिशत बच्चे तो कभी स्कूल 
गए ही नहों, 30 प्रतिशत बच्चों ने पढाई बीच में छोड दी।॥ केवल व श्रविशव बाल 
श्रमिकों ने ही पढाई जारी रखो है। कलकत्ता में 84 प्रविशद बाल श्रमिक निरक्षर हैं। 
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57 प्रतिशत बच्चे पाचवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखते हैं और केवल 0.3 प्रतिशव बच्चे 
ही पाचर्वी कक्षा से ऊपर पढाई करते हैं। जबकि मद्रास, हैदराबाद, कानपुर इन दीनों ही 
राज्यों में अधिकाश बाल श्रमिक निरक्षर पाए गए! देश के अधिकाश भागों में बाल 
श्रमिकों की शिक्षा के मामले में यही स्थिति है और ज्यादातर वाल श्रमिक अशिक्षिव ही 
हैं। इन बच्चों के अशिक्षित रह जाने से दो तरह के कुप्रधाव पडदे हैं---एक तो अशिक्षित 
रह जाने के कारण ये लोग जीवन भर केवल मजदूरी ही करते रह जाते हैं। भविष्य में न 
वो ये लोग कहीं अच्छी जगह काम कर पावे हैं, न हो इनका जीवन स्तर सुथर पाता है 
दूसरे कि इससे देश की तरक्व में भी बाधा पहुचठी है और कुपोषण, अधिक जनसख्या 
जैसी समस्याए जो सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही दूर हो सकती हैं ठन समस्याओं पर काबू पाना 
भों कठिन हो जाता है। 

वैसे बहुत से लोगों का मानना है कि बाल-श्रमिकों क्ये समस्या गरैबो के कारण नहीं 
है बल्कि गरीबी की समस्या नाल श्रमिकों के कारण है क्योंकि जह्य बाल श्रमिक ज्यादा 
हैं वही गरीबी भी ज्यादा है। इन लोगों का मानना है कि यदि इन बाल श्रमिकों को 
शिक्षिव किया जाए तो बाल मजदूरी पर काबू पाया जा सकता है । कारण भले हो कुछ 
भो हो लेकिन इतना निश्चित है कि बाल श्रमिक व गरैबी के बीच गहरा सबंध है । 

वैसे वाल श्रमिकों को बढावा देने में सबसे महत्त्वपूर्ण घूमिका उन उद्योगपतियों, 
कारखनेदारों और ठेकेदारों की है जे जवान लोगों क्र बजाए छोटे बच्चों को कामधपे 
पर लगाना चाहते हैं क्योंकि एक दो ये छोटे बच्चे आधी या एक चौथाई मजदूरी में ही 
काम कर लेते हैं दूसरे मदे और असुविधाजनक वातावरण में चुपचाप घटो कायम कर लेते 
हैं। हालाकि इस बारे में बहुत से लोगों का तर्क यह है कि वे छोटे बच्चों के काम पर 
इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनके हाथ में वह हुनर होता है जो हस्तशिल्प की बारीकियों 
री अल है। किन्तु यह इतना असगठ वर्क है कि इस पर विचार करना ही 

कार है । 

अब सवाल यह उठता है कि ये बाल श्रमिक क्या काम करते हैं किन उद्योगों में 
इनकी सख्या ज्यादा है और सरकार ने बाल श्रमिकों के लिए क्या क्‍या योजनाएं तथा 
कानून बनाए हैं। वैसे ते! बाल श्रमिकों में खेठी का काम करने वाले बच्चों, घरों, चाय, 
ढ़ाबों, दुकानों आदि में काम करने वाले बच्चों, कूडा बीनने वाले बच्चों तथा भवन 
निर्माण,सडक निर्माण आदि काम में लगे बच्चों को भी रखा जा सकता है किंतु यहा हम 
केवल उद्योगों में काम करने वाले बच्चों क्ये बाल श्रमिकों की श्रेणी में रखते हुए उन 
दच्चोगों की चर्चा करते हैं जिनमें उनकी सख्या ज्यादा है । राष्ट्रीय श्रम सस्थान के अनुसार 


(7 शिवाकाशी तमिलनाडु में माचिस ठथा आतिशबाजी उद्योग 
(2) सूरत,गुजरात में हीरे पर पॉलिश करने वाला उद्योष 


232 : सर्योगर शर्मा 


(3) उयपुर,शाजस्थान में क्रैमठी पत्थर पर पॉलिश करने वाला उद्योग 
(4) फिरोजाबाद,उत्तर प्रदेश में काच उद्योग 
(5) मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश में पीवल उद्योग 
(6) उच्र प्रदेश में मिर्जापुर, भदोहो में ह्वथ से बनाने वाले गलाचा उद्योग 
(7) उत्तरप्रदेश में अलीगढ का वाला उद्योग 
(8) जम्मू-कश्मीर का हाथ से बुनने वाला क्यलौन ठ्योग 
(9) मध्य प्रदेश में मदसौर स्लेट उद्योग 
(१0) आष् प्रदेश में मर्कपुर में सलेट उद्योग 
इन सभी ठद्योगों में काम करने वाले बाल श्रमिकों को सख्या लाखों में है--इनके 
अलावा कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जिनमें रजायें बच्चे काम में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय श्रम 
सम्धान के आकडों के अनुसार खुर्जा के पोटरी उद्योग में पाच हजार, ठमिलनाडु के 
होजये उद्छेग में आठ रजार, महासष्ट भिवड्डी के पावरलूम उद्योग में पद्धह रजाए, केरल 
के नारियल रेशा उद्योग में बोस हजार, लखनऊ में जय के काम में पैंठलीस हजार, क्यच 
क्यी खान मेदालय में अद्टाईंस हजार वाल श्रमिक काम कर रहे हैं 
इनके अलावा भी पूंरे देश में कितने ही उद्योग हैं जिनमें वाल श्रमिकों को मख्या 
हजायें में है ये बाल श्रमिक किसी भी उद्योग में काम करवे हों सगर सब जगह उनदी 
हालत एक जैसी है । सभो जगह ये बच्चे 0 से 42 घटे प्रतिदिन काम करते हैं आर बदले 
में उन्हें प्रनमाह कुल दीन सौ या चार सौ रुपये ठक ही मिलते हैं । जयकि उन्हों उद्योगों 
में क्रम वर रहे वबन्‍्क लोगों कवर 600-700 रुपये मिलवे हैं। इस ठरह हर जगह इठका 
अरपूर शोषण होता है। ब्येई भो उद्योग ऐसा नहीं है जहा काम करने पर इन बच्चों व्ते 
अयकर रोग ऊँसे टी वी, कैंसर, सास क्यै दोमारी, दर्ण सेग, आखों की सेशनी रूम होटा, 
जोड़ों में दर्द, बेहोशी, चर्म रोग, नक्रोसिस (चेहरा विकृत होना) फोयेफेबिया, दमा आदि 
वीमारिया न होती हों । अगर ये इन वीमारियों से बच भी जाते हैं वो इन्हें खासो, सदी वी 
शिव्ब्यव, शरीर में दर्द और भूख न लगने वैसी शिकायवें ठो हो हो जावी है । 
सब्रसे दुखद वात यह है कि जिन उद्योगों में काम करने से इन्हें बीमारिया होती हैं 
वहा इन्हें किसो वरह की विकित्सीय सुविधा नहीं मिल पावी है। बल्कि बोमारी व्यी 
घलव में ये बच्चे अगर एक-दो दिन काम पर भी नहीं जाते हैं तो ठेकेदार इनके पेसे ठक 
ब्यूट लेवा है। सुबह से ज्ञाम तक काम करने वाले इन बच्चों क्वे खाने में भो सूखी यरेये 
के मिवाय कुछ नहीं मिलता है | यानि इनका एक दरफ से नहों हर तरफ से शोषय होठ 
हैं थे छोमार मजदूर ऊब जवान सेते हैं ठो बीमारी, सरोबी और भुखमरी से इनके कथे 
पहले हो इवने झुक जाते हैं कि देश या समाज का वोझ उठाना वो दूर अपने परिवार का 
बोझ भी नहीं उठा पाते हैं । 











नक 
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भारत सरकार शुरू से ही बाल श्रम की व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रयलशील 
रही है और इसके लिए कानूत भी बनाए गए हैं साथ ही सरकार बाल श्रमिकों को शोषण से 
बचाने के लिए भी काम करती रही है । बाल मजदूर जैसी विकट समस्या की तरफ सबसे 
पहले ब्रिटिश सरकार का ध्यान गया था। पहले 938 में राष्ट्रीय काग्रेस तथा समाज 
सुधारकों द्वार माग करने पर ब्रिटिश सरकार ने बाल मजदूर अधिनियम बनाया जिसमें 5 
वर्ष से कम आयु के बच्चों की कल कारखानों में रखने पर रोक लगा दी किंतु यह कानून 
बहुत ही प्रभावी ढग से लागू नहीं हुआ और वाल श्रमिकों की सख्या कम होने को बजाए 
बढ़ने लगी | इसके वाद 9% में कोयला अध्रक कानून, 95] में चाय,काफी च रबड के 
बागानों में कार्यरत श्रमिकों के सरक्षण से सबधित अधिनियम, 952 में खान कानून, 959 
में श्रम नियोजन अधिनियम, 976 में बघुआ श्रमिक मुक्ति अधिनियम बनाएं और 
समय समय पर पुराने कानूनों में भी परिवर्तन किया गया ठाकि बाल मजदूरी की प्रथा 
निर्वाध रूप मे आज तक जारी है । 


996 में वाल मजदूर श्रतिबध व नियमन कानून बनाया गया जिसमें खतरनाक 
उद्योगों में 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर रोक लगा दी गई। 987 में 
ग्ट्रीय बाल श्रम नीति बनाई गई जिसके अन्तर्गत बाल श्रमिकों को शोषण से बचाने, 
उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन ठथा सामान्य विकास कार्यक्रमों पर जोर देने की 
व्यवस्था की गई। 

इसमें 3904 में राष्ट्रीय बाल नीति भस्ताव में पारित विचारों को और अधिक 
विकसित रूप में रखा गया। जिसमें उनके लिए जगह-जगह ऑपचारिक तथा 
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने तथा समय समय पर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने 
के लिए स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई । इस अधिनियम में मबसे अधिक 
बल इस बात पर दिया गया कि सरकार बच्चों के साथ मजदूरी की दर में होने वाले 
भेदभाव को खत्म करेगी और वर्च्चों को भी वयस्कों जितनी मजदूरी देने का कानून 
बनाएगी । 


इसके अलावा विभिन्‍न पचवर्षीय योजनाओं में भी सरकार ने बाल श्रमिकों के उत्थान 
के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए । सातवीं पचवर्षीय योजना में बाल श्रमिकों के शोषण को 
रोकने तथा रोजगार से च्युठ बच्चों के शोषण की रोकने तथा रोजगार से च्युत बच्चों के 
अनर्वास के लिए कर क्रार्सक्रा शुक्/क्रिये मिले की एजकर्फीय गोजाना में भी झएगू रखा 
गया। नियोजन से हटाये गये बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा, व्यावस्तायिक प्रशिक्षण, 
अनुपूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य देख-रेख जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ठि के लिए 
विशेष परियोजनाएं शुरू की गईं। 992 93 के दौरान इन परियोजनाओं पर 09 करोड 
रुपये खर्च किए गए । 2 अक्तूबर,३994 को केन्द्रीय सरकार ने खतरनाक उद्योगों में बाल 
श्रम को समाप्त करने के लिए 850 करोड रुपये की एक और योजना शुरू की । इसके 
अलावा इसी वर्ष 3 मित्म्बर को तत्कालीन प्रधानमत्री पी वी नशसिह राव को अध्यक्षता 
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में एक बैठक होने जा रटी है जिसमें 700 जिलों के जिलाधिकारी भाग लेंगे। इसमें बाल 
मजदूरी मियने के लिए स्थानीय परिस्थिवियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार की जाएगी। 
इस समय आठ राज्यों में राष्टीय बाल श्रमिकों के लिए स्कूल तथा स्वास्थ्य केन्र खोले गए 
हैं। अब इस परियोजना कर व्यापक स्वर पर पूरे देश में शुरू किया जाएगा । बाल मजदूरी 
को समाप्त करने के लिए ३995-96 में 34 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है ॥ 


मरकार के अलावा कई गैर-सरकारी स्वैच्छिक सगठन भी बाल श्रम मजदूरी की 
प्रथा दूर करने तथा उन्हें शोषण से बचाने के लिए प्रयलशोल हैं। इन मगठनों को 
यूनीसेफ, अन्वर्राष्रीय एजेंसियों तथा भारत सरकार द्वारा सहायवा मिलवो है। हाल ही में 
एक स्वयसेवी समठन ने “बचपन बचाओ आदोलन” शुरू किया गया दया कुछ 
खतरनाक उद्योगों में कार्यरव बाल श्रमिकों को वहा से निकाला! 


वाल श्रमिकों की समस्या कया हल यह भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के इतने 
अवमर सुलभ कराए जाए कि लोगों को काम की कमी न रहें दथा उन्हें इठनी मजदूरी दी 
जाए कि अपने बच्चों की शिक्षा भी दे सके व उनको न्‍्यूनदम आवश्यकदाओं को पूर्वि 
भी कर सरकें। साथ हो बाल श्रमिकों क्ये काम से हटाने के बाद उनके पुनर्वास की और 
भी विशेष ध्यान देना होगा। वाल श्रमिक व्यवस्था को खत्म किए बिना यह देश वरक्को 
नहीं कर सकता है । छः 


शा 


हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप 
भविष्य में केसा हो सकता है ? 


श्रीपाद जोशी 


20वीं सदी का अठिप दशक आर्थिक परिवर्तनों की दृष्टि से बडा महत्तपूर्ण सिद्ध हो 
रहा है। इस दशक की सबसे बड़ी घटना समाजवादी देशों का मम्नीहा रूस के 
समाजवादी किले का धशशायी होना है। इसके प्रभाव अन्य समाजवादी देशों की 
अर्थव्यवस्था पर हुए हैं। आज से एक दशक पूर्व अपने आपको समाजवादी कहकर 
गौरव अनुभव करने वाले देश अब खुली या पूजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने में 
प्रयामरत हैं। 


इसे सयोग कहें या पूर्व में भारत में अपनाई गई आधिक नीति की विफलवाए,कि 
“भारत सरकार को भी 998 से अपनी आर्थिक नीतियों में भारी परिवर्तन करना पडा | 
ओर तब से आज तक सरकार देश में उत्पादन वृद्धि के साथ साथ आधिक गति की दर 
को बढाने के लिये एक के बाद एक कदम उदारीकरण की दिशा में ठठावी रही है। इस 
नीति के अनुकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर किम प्रकार हुए हैं, यट अभो भविष्य के गर्भ में 
छुपा है । परन्तु 7995 के प्रारभ में हुए आध्रप्रदेश तथा कर्नाटक, गुजयव और महाराष्ट्र में 
हुए चुनावों में पूर्व में सत्तामीन राजनैतिक पार्टी की विफलता का एक कारण ठदारीकरण 
होना भी बताया जा रहा है। 994 से 4994 तक की अवधि में भुगतान सतुलन की 
स्थिति में सुधार, विदेशी विनिमय कोों में वृद्धि,कृपि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि 
के साथ साथ हीन मसलों में इस नीति की मफलता सदेहास्पद बताई जाती है--वह है 
बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दर बेरोजगारी में वृद्धि तथा गरीबों की सख्या में हुई वृद्धि । 
इसी सदर्भ में बजट पूर्व सर्वेक्षण के कुछ तर्थ्यों को उद्धृत करना उचित होगा। 


१995 % के बजट पूर्व आधिक सर्वेक्षण में बढते राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति 
पर चिता व्यक्त की गई है| सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था के उज्ज्वल पक्ष की चर्चा करते हुए 
आर्थिक सुधारों को एक महत्वपूर्ण जीन कहा जा सकता है | पिछले चार वर्षों में यह 
वृद्धि सर्वाधिक है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में म्थिः्ता और रोजगार में 
वृद्धि अच्छी रही है । निर्याव में वृद्धि को चर्चा भी की गई है और इस बात पर जोर दिया 
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गया है कि निर्यात में वृद्धि बनी रहे | व्यापार सतुलन के लिये मीधे विदेशी निवेश का 
मुझाव है 

सर्वेक्षण में कुड और महत्तपूर्ण वध्यों को उजागर किया गया है। ये हैं कृषि छेत्र में 
मुधार का अभाव, छोटे किसानों के लिये समर्थन कार्यक्रमों में कमी, मजबूद प्रामौय ऋष 
का अभाव। मच तो यह है कि अधाधुध औद्योगीकरप क्ये दौड में हमने कृषि, जो 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, के उचित वग्रेयवा नहीं दी है । प्रतिस्पर्धा के बारे में सर्वेक्षय में एक 
बहुव अच्छी बात कही गई है। माना गया है कि एकाधिकायत्मक व्यवहार ञ्य जबाब 
अविस्पर्धा हो । सच ठो यह है कि आर्थिक मुघाएं का मूलमत्र स्वस्थ प्रविन्पषां है । 

स्वन्थ प्रतिस्पर्धा के लक्ष्य क्र अमरोका तथा विक्मसत राद््रों ने बड़ी सीमा टक 
हामिल कर लिया है । अठ स्वय के टिठ के लिये वे विश्व में खुली प्रविस्पर्धा का प्रदार 
कर रहे हैं तथा माम, दाम, दड, भेद सभी प्रकार के उपायों क्ये अपनाकर विकसित देशों 
क्ये यह ममझा रहे है कि खुलो प्रतिम्पर्धा हो विक्ाम क्ये कुल्डो है । 

खुली अर्थव्यवस्था के लिये आर्थिक सुधारों क्त्रे अपनाकर उननवि रूरने वाले देशों 
में एशिया के कई देशों का उल्नेख किया जा सकवा है जिनमें जापान व्प्र न्‍्दान प्रमुख 
है। इसके अतिरिक्त सिंगापुर, फिलोपिन्स, द कोरिया आदि लगभग 0-2 देशों के 
नाम गिने जा सकते हैं | इन देशों ने अपने देश में आर्थिक विकाम दर में वृद्धि करवे हुए 
जनता के जीवनस्तर क् भी ऊपर उठाया है परन्तु ये देश आकार और छेत्र के मामले में 
बहुव-छोटे हैं। अव जनसख्या वृद्धि और गयंबी क्ये मभोर समस्या भारठ और चोन के 
समान कहीं नहीं है । है 

भारत एक विकामशील देश है जिसके समष्ठ अनेक ममस्यायें विकयल रूप में 


खड़ी हैं। इन्हें हल करते हुए विकास दर में वृद्धि ड्ाय आर्थिक दीवन के स्वर के ऊचा 
उठाना भारठ की सबसे वडी समस्या है । 

हाल ही में एक विकानझोल देश मैक्सिको जो पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक सुघारों 
के द्वार खुली अर्थव्यवस्था व्ये अपनाने में प्रयासरव रहा है, की कहानी ब्यै चर्चा झारठ के 
मदर्भ में उद्वोघक होगी । अपर्थिक खुलेपन के पख लगाकर जब कोई विकासशील देश 
उड़ने का प्रयास करे ठो उसका क्या हाल होगा इसका उदाहरघ मैक्सिको ने पेश किया 
है [उसके अभूतपूर्व मुद्रा सकट मे दुनिया के मसीहा अमेरिका और विश्व नैंक के सम| 
बडा सकट खडा कर दिया है। जनवरी माह में पश्चिम के अखबार मैक्सिक्ये को 
सुर्खियों से रग्रे रटे। अमग्रेका सकट का अजडा पलट गया! अव मुद्राक्पेष के श्रेष्ठ 
अर्धशारू ऐसी व्यवस्था करने के लिये प्रयासरत हो गये कि मैक्सिको के म॒दो का सबक्स्ट 
अ्ेन्यीना, कम्राटा, इटली, प्रास और स्पेन पहले से चरमयर मुद्रा बाजयें व्ये अपनी 
चपेट में न लें। 

एक दिसम्बर को झब रा््रपवि ब्यूलोस सॉलिनास ने सदा व्ये अलविदा कहकर नए 
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ग्रद्टठपति अजेस्थे जेडिलो के हाथ में देश की कमान सौंपी थी, वो ठउम समय मैक्सिको 
मुक्त बाजार के जरिये समृद्धि जुटने को एक गुलाबी मिसाल था। अलास्का से 
अजेंदना दक एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बवाने के अमरीका मिशन “नाप्ता” (उत्तर अमरोका 
मुक्‍्न व्यापार समझौता) का वह सर्वोला सदस्य था और दिसवर के पहले पखवाडे में 
मियामी में होने वाले लेटिन अमर्शका शिखर व्यापार मम्मेलन में ठमने अप्रणी भूमिका 
निभाई थो। लाविन अमरीकी देशों को मवमे वडी दुश्मन मुद्राम्फीति भी 0 से 42 
प्रतिशत पर काबू में थी। पू्जोबाजार विदेशी निवेश में लवालब भय हुआ था और 
लगभग 3200 डॉलर के भ्रति व्यक्ति मकल घरेलू ठत्लादन के साथ मैक्सिका दुनिया को 
इस वात का कायल करने में सफल था कि अब वह एक विकमिव देश बन गया है । ऐसे 
मुहने परिदृश्य के वोच अपने भुगतान मतुलन को दशा सुधारने के मकसद से नए 
ग़शपति ने 20 दिसवर को राष्ट्रीय मुद्रा "पेसो” के डॉलर के मुकाबले लगभग 30 प्रविशव 
अवमूल्यन की घोषणा कर दी । जैसा कि आमतौर पर होता है,इस अवमूल्यन का उद्देश्य 
भी यही था कि डॉलर महगा होने की बदौलत आयात घट जाए और निर्यात बढने लगे, 
ताकि निर्यात मे अधिक आयात करने की वजह से पेदा हुआ व्यापार घाटा घट जाए। 
यह अपेक्षित भ्रक्रिया शुरू भी रो गई,सगर पेमो में व्यक्त टोने वाली निर्यात वस्तुओं के 
साथ साथ पेमों में व्यक्त होने वाली पूजी प्रतिभृतियों के दाम भी तेजी से गिरने लगे। 
आरपधिक आक्ों के भुताविक अवमृल्यन के बाद एक मप्ठाह के भीतर अपरदीका 
मामूहिक निधि योजनाओं (म्यूचुअल फड) को मैक्सिको के पूजी बाजार में 60 कग्रेड 
डॉलर के बराबर नुकसान हुआ । दस शब्दों में पेसों में व्यक्त होने वाली उनकी कीमत 
में 6 प्रतिशत की गिरावट आ गई | लेटिन अमरीका फड योजनाओं और सरकारी बाड 
के बाजार में भी यही हालत पैदा हो गई । मिर्फ स्वर्ण और डॉलर से जुडी श्रतिभूवियों के 
दाम स्थिर रहे । यह आबात विदेशी निवेशकों म॑ हडकप पैदा करने के लिए काफ़ी था 
ओर उन्होंने अपना निवेश राठों रत अन्य देशों में स्थानातरित करना शुरू कर दिया। 
चूकि अधिकतर विदेशी निवश शेयर बाजागें और मट्टेबाजी की सभावना वाली अन्य 
प्रतिभृतियों में था, इसलिए मैक्सिको का शेयर बाजार “बोल्मा” मुंह के बल गिरने 
लगा। विदेशी “हॉट मनी” भाप बनकर उडने लगी । 


नये माल के दूसरे दिन शाष्ट्व्यापी निशशावाद का एक दृस्तरा विम्फपोट हुआ। 
राष्ट्रपति जेडिली ने बदहवास राष्ट्र को साल्वना देने के लिये 2 जनवरी की दोपहर को 
शट्ट्रीय टेलीविजन पर एक विशेष सबोधन का वायदा किया और जब समूचे देश के 
व्यापारी वर्ग और आम लोग टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे थे,तो राष्ट्रपति का देश के 
नाम सबोधन स्थगित कर दिया गया। अगले दिन राष्ट्रपति टेलीविजन पर प्रकट हुए 
और उन्होंने दो दूक शब्दों में कह डाला था कि “देश की जनवा महान बलिदानें के लिए 
तैयार रहे, अवमूल्यन के कारण श्रमिकों के बेदन की वास्तविक कीमत कम हो जाएगी 
और उसमें धीरे धीरे ही मुधार करना सभव होगा । मैक्सिकी के पहले नागरिक के मुह रे 
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ऐसा बयान मदी को महामदी में बदलने वाला साबित हुआ । विदेशी निवेश का पलायन 
और तेज हो गया और जिस शेयर बाजार की अवमूल्यन पर एक आने पर प्रतिक्रिया 
दिखानी चाहिये थी, वह बारह आते की प्रतिक्रिया के बाद भी थमा नहीं । 30 प्रतिशव 
अवमूल्यन की चोट खाए 'पेसों” का वास्तविक मूल्य और भी कम होने लगा और 
जनवगे के आखिरी हफ्ते तक 9 दिसवर के भाव को तुलना में पेसों का भाव 40 
प्रतिशव कम रह गया। साथ में मैक्सिकोवासियों की सम्पत्तियों कौ कीमत का भी भाव 
उसी अनुपात में गिर मया । आज हालव यह है कि मैक्सिको क्की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 
982 के स्वर से भी पाच प्रतिशव नीचे है । अन्वर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि अब जब 
मेक्सिको अगली सदी में कदम रखेगा तो वह ठठना गरीब होगा, जितना वह तीन दशक 
पटले था। एक राष्ट्राध्यक्ष या सत्ताप्रमुख का वक्तव्य क्या महत्त्व रखता है तथा उसके 
परिणाम कितने गभीर हो सकते हैं,इसक्ा यह अनुपम ठदाहरण है । 


चूकि अमरीका मैक्सिको के व्यापार में 70 प्रतिशत का भागीदार है तथा मैक्सिकी 
का चरमग़ना बिल क्लिटन द्वाण प्रायोजित “नाप्ठा” सधि का चरमराना है और चूकि 
मैक्सिको से लाखों शरणार्थियों के अमरीका में घुस आने का महाप्रश्न है, इसलिए 
अमरोकी मसद के एजेंडा पर आज मैक्सिको की बहाली पहले नबर पर है। महयोगी 
देशों के माथ चदा एकत्र कर 8 अरब डॉलर की सहायता राशि मैक्सिका को पहले हीं 
रवाना की जा चुकी है। अब 40 अरब डॉलर की दूमरी खेप वहा भेजने के प्रस्ताव पर 
बिचार हो रहा था। मैक्सिको का सकट जगजाटिंर होने के तुरत बाद राष्ट्रपति क्लिदन के 
टेलीफोन पर यष्टपति जेडिलो को इन शब्दों के साथ ढाढस बधाया कि मेक्सिको में 
स्थिरता और समृद्धि बहाल करते में अमरीका की गहरी रुचि है। जिस शिददत के साथ 
अमरीका मैक्सिको के सकट में रुचि ले रहा हैं, ठसे देखते हुए म॑क्मिको के अग्रणी 
राजनीतिक टिप्पणीकार लरेंजो मेयर ने टिप्पणी की थी कि “ऐसा लगवा है कि हमारे 
सच्चे राष्ट्रपति विल क्लिटन है ।” 

एक मप्रभु राष्ट्र का इस कदर निरीह और पणवलबी हो जाना दारूण है। मगर इस 
दारूणता के दो पश्च है, पहला यह कि दुनिया भर के देशों के वित्त तत्र पर गिद्ध की नजर 
रखने वाला अन्दरशष्ट्रीय मुद्रा कोष मेक्सिको के मामले में मुह की खा गया। उमके 
आकलन बिल्कुल गलठ साबित हुए। आमवौर पर विश्व बैंक और अन्वराद्धीय मुद्रा 
कोष अवमूल्यन की अर्थेनीवि के पश्षधर माने जात हैं। मेक्सक के मामले मे हो मुद्रा 
क्वेष ने बाक्यदा एक वक्तव्य जायी कर अवमूल्यन को स्वाग योग्य कदम बठाया। 
मुद्राकोष ने यह आशा भी जाहिर की कि दीर्घकाल में यह कदम अर्थव्यवस्था को मजबूद 
करेगा। मगर मुद्रा कोष के विशेषज्ञों को फोज अर्थशासख्र के इस सबसे सरल सिद्धात का 
नजर अदाज कर गई कि अधिकतम मुनाफे की जुगाड में रहने चाला निजी निवेश, बैंक 
और म्यूचुअल फड अल्पकालिक लाभ पर ज्यादा ध्यान देदे हैं और सकट की भेडचाल 
में तो यह सिद्धात और भी व्यावहारिक हो जाग है। दूसस दिलचस्प पक्ष यह है 
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अमरोका कौ बगल में रहने वाले एक पिछड़े देश में मुक्त व्यापार के जरिये आधिक 
विकास बयेरने का बहुप्रचारित फार्मूला इस कदर फेल हो रहा है कि 8 अरब डॉलर की 
थह ग़शि ऊट के मुह में जीरा साबित हो रही है और विदेशी निवेशक मैक्सिको के 
साथ साथ ब्राजील और अर्जेंटीना के वायारों से भी पैसा निकाल रहे हैं। ऊपर से एक 
विडम्दना यह कि मित्र राष्ट्र होने के बावजूद अमरीका मैक्सिको को बिना शर्व गहत राशि 
देने को राजी नहीं था। आरभिक समाचारों के अनुसार एक शर्द यर हो सकती है कि 
मैक्सिको अपने “पेमेकक्‍्स” जैसे बेशकीमती सरकारी उपक्रम गिरवी रखे। इस बाद पर 
मैक्सिकों के अधिकारियों को एठग़ज है। अमरीकी समद की एक माण यह हे कि 
मैक्सिको में प्रतिभूति गारटियों और गहत राशि पहुचाने को श्रमिक मानक,न्यूनठम वेतन 
जैसे मानवाधिकारों और पारगमन आदि की शर्तों से जोडा जाए। यहा यह उल्लेख 
जरूरी है कि मैक्सिको से बोरिया विम्दर समेटने वाले विदेशी निवेशकों में से अनेक 
अमरीका से सबधित हैं। 

अमरीका सहिद अनेक औद्योगिक देशों को आज इस बा का अफसोस है कि 
उन्होंने मेक्सिको को एक प्रथम श्रेणो का विकसित राष्ट्र समझने की भूल की। मगर 
पोस्टमार्टम से जुटे पश्चिमी अर्थवेत्ता कह रहे हैं कि यह मोहमग अप्रत्याशित भले ही रो, 
घर था अनिवार्य। राजनीतिक आपग्ररों के रहते पूर्व राष्ट्रपति मॉलिनास ने आर्थिक 
चिकाम का आत्रमघादी मिथक खडा कर दिया था । 

“नाप्वा” सचि के बाद विदेश व्यापार के सारे दरवाजे एक झटके से खोल दिये गए 
और स्थानीय आबादी में आयात की होड लग गई। विदेशी पूजी भी निर्वाघ होकर 
घुसी, मगर ठसका बमुश्किल 5 प्रतिशत हिस्‍सा वास्तविक उत्पादक क्षेत्रों में गया, शेप 
नाजुक पूजी बाजार में केन्द्रित हो गया,ये सब खुलेपन के आग्रह थे । 

वास्तव में नो करोड की आबादी वाला मैक्सिको 90 करोड की आबादी वाले भारत 
से आर्थिक और राजनीतिक चरित्र में काफी मिलता-जुलठा है । पक्मिको में भी आम 
आदी खेती करता है, भारत में भी। वहा भी भीषण आर्थिक अमम्ानता है, भारत में 
भी । बहा पर भी इस्टीट्यूशनल सिपव्लिकन नामक एक पार्टी लगभग 70 साल से 
लगातार सच में है और यहा भी कमोबेश कामेस पार्टी का प्रभुत्व रहा है। 

मैक्सिकों की आर्थिक दुर्घटना से विश्वकृत अर्थव्यवस्था की अवधारणा को बडा 
धक्का लगा है । इस बात की आशकारयें व्यक्त की जा रही हैं कि अन्य विकासशील देश 
भी इसकी चपेट में ना आ जाए। मैक्सिको की प्रशसा करने वाले अन्य मुद्रा कोष जैसे 
संगठनों ने अब चुप्पी साध ली है। ठदारीकृत अर्थव्यवस्था के खतरों के बारे में उन्हें 
गरभीरता से सोचना पड रहा है। 

अब भारत के बारे में इस मदर्भ में सोचा जा रहा है कि सबसे बड़ी पाच 
अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण और आर्थिक सुधारों को 


2450 : अजशद जोश 


अक्रिया व्ये अपना रहो है। जिस प्रक्रिया से दर्दमान में सासटोयद अर्थव्यवम्धा गुडरस्ह है 
उसमें दमाम वरह व्ये व्यशच्यओों की गुडाइश है । खेल और खिलाडी दोगों हो नये हैं 
ओर पक्के दौर पर कुछ कहना बडा हो कठिन है । 


लेकिन भारदीय अर्थव्यवस्था के ट॒ध्दों को ओर ध्यान आरक्र्दित करना आवश्यक 






परस्परदादी और कृषि प्रधान अर्थव्यवन्धा होने के 
इसक्टे जडें काफी गहये हैं । कृपि आधारित होने के क्रय इसे आसानी ने उखाडा छान 
सभव नहा हागा। 

लेकित भारद कर मेक्सिको में जो मूलभूत फर्क है,वह यह कि भारत में चालू सादे 
व्यू घाटा दितनीय स्वर पर दो है, किलु मेक्सिव्पे के स्वर से व्याप्त दूर हैं । मेक्सिव्द में 
घाटा 3990 के 7.5 अरब डॉलर से बटकर 994 में 28 ऊऋरब डॉलर दक जा पहुचा। 
भारत में 994 में हमारा चालू खाते का घाटा 3] 5 करोड डॉलर ही धा, जो हमारे सकल 


महज 0] प्रविशव है । इसके अलावा जहा मैक्सिक् में उदारोकरय के करय 


बस्तुओं तथा विलासिठा के सामान ब्दे डाढ आ गयों, वहीं भारत में बेसा कुठ 
होद्ा नहीं दिख रहा हैं। इनके अलावा मैक्लनिव्ये में जो भो निवेश हुआ, वह 


अल्पऋलिक मड्टेबादी दृद्चियों के टहव था, उर्दाक भारत में निवेश घरेलू दथा विदेशी 
























ऋरदार देश रह है लेकिन हमारे कर्ज व्यू बडा हिस्सा 
जबकि बहुत थोडा हिस्सा यानी 35 अरब डॉलर 
पास लयया दक्ल्त है 


| 


+ 
नाल 


५ 


डर 


है|, 








लणलाजिक टेश होने के दावे इस पर एक अकुश हमेशा रहा । अठररसाषूपन मुद्राकदप जय 
ब्यटिन झर्दों पर भी भारत ने ऋप क्नि देर सवेर उसे चुकरया गया। 

हमाय निर्यात लगावार बट रहा है कदर इस बात को पूरे समावदा है कि रत 
अपने निर्यात लक्ष्य व्ये पा लेगा। लेकिन महत्त्वपूर्ण यह है कि हमारे निर्यात क्य स्वरूप 
घार धार बदल रहा हे 4 हम परम्परागत दस्तुओं के ऊलावा इज्यानयारप 
आदि तक निर्यात करने लगे हैं। इसके अलावा आयात पर हमारी निर्भरठा घटती 
है। हम इस स्थिति में पहुदते जा रहे हैं कि आायाव हमारे लिए मजदूरी नहों रहेगी। 

विश्व बैंक का मानना है कि भारत मेक्सिको के सस्ते पर नहीं जा सकठा। ऋय का 
जाल भारत पर नहीं फैल सकठा । परतु यह भी सच है कि ब्राजील और मैक्निन्पे के वाद 
अरत विश्व का दोसया बडा करार देश हे 4 इसके बाद भी अथव्यदम्दथा कर विज्यस 
स्वस्थ टग से हो रहा है और हमारे पास विदेशों मुद्रा क्ना 20 अरब डॉलर का विशाल 
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भंडार भी है 


विदेशी वित्तीय सस्थाओं की भारतीय बाजार में भूमिका महत्त्वपूर्ण होने के बाद भी 
इतनी प्रभावशाली नहीं है कि अर्थव्यवस्था को झकझोर दे। भारतीय शेयर बाजाएं में 
उनका बु.७ निवेश 004 प्रतिशत हो रहा है। और वे ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि 
अर्थव्यवस्था को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करें। इसके अतिरिक्त भारतीय 
प्रतिधूति एवं विनिमय बोर्ड (सेवी) के नियम इवने जटिल हैं कि निवेश किया धन देश से 
बाहर तुरत ले जाना उनके लिए कठिन है । 


मैक्सिको का उदाहरण जहा एक ओर हमें अन्याधुन्ध विदेशी पूजी प्रवेश के बारे में 
आगाह करता है वहीं दूसरी ओर 995-96 के बजट के पूर्व में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 
पिछले चार वर्षों में अपनाई गई नीति की खामियों को उजागर करता है । 99-92, 
92 93, 93-94 तथा 94-95 के बजट की तुलना में 995-96 के बजट में प्रामीण क्षेत्र में 
शेजगार बढाने,विकास गति को प्रोत्माहित करने तथा राहत देने वाली कई योजनाओं को 
घोषणा की गई है। उदार नीति के जयघोष में गरीबों के कल्याण पर सरकार को ध्यान 
देने के लिये अवसर नहीं मिला परन्तु चुनावों के परिणामों ने सरकार का ध्यान 
अर्थव्यवस्था की वास्तविकता की ओर आकर्षित किया है। हाल ही में योजना आयोग 
की रिपोर्ट में गरीबी से निम्नस्तर पर जीवन यापन करने वाली लोगों को सख्या में वृद्धि 
से इस तथ्य का उजागर किया गया है । 
विदेशी उद्यमी भारत के दो करोड लोगों के बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 
परतु इस सम्पन्न वर्ग के साथ देश में गरीब भी रहते हैं जिनकी सख्या करोडों में है । क्या 
इन लोगों की आधारभूत समस्याओं का हल दूढने का काम निजी क्षेत्र पर छोडा जा 
सकता हैं 7 निजी क्षेत्र आचरण के सवध में दो बातें उल्लेखनीय हैं। पहली यह कि 
विदेशी पूजी उद्यमी तो लाभ कमाने के लिये ही भारत में पूजी लगाना चाहते हैं अत वे 
लाभ कमाने के उद्देश्य से ही अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमते तय करेंगे | हमारे 
देश के निजी क्षेत्र के व्यवसायियों पर भरोसा करना कि वे जनता के हितों को ध्यान में 
रखकर कीमतें उचित स्तर पर बनाए रखेंगे, सभव नहीं है । देश में सामान्य उपभोक्ता को 
किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पडता है, इस सबध में कुछ अधिक बताने 
की आवश्यकता नहीं है| मुद्रास्फीति तो कीमतों में वृद्धि की सभावना को और अधिक 
बढ़ा देती है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में जह्य व्यापारिक गतिविधियों पर अनेक प्रकार के 
प्रतिबध हैं--तिजी क्षेत्र के उद्योगपति तथा व्यवसायी लाभ कमाने का एक भी अवसर 
खोना नही चाहते | अल्पकाल के लिये ही क्यों न हो, वे कौमतें वढा देते हैं और जितना 
लाभ सभव टो, कमाने का प्रयास करने हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अभी भारत के लिये एक 
सपना है। क्‍योंकि आज भी वस्तुओं की पूर्ति सुगम होने पर भी, हमारे देश के सामान्य 
उपभोक्ता की स्थिति तथा उनकी मजबूरिया हैं जिसका परिणाम विक्रेता बाजार है । अत 
आनेवाले कई दशकों तक सामान्य जनता के विकास की जिम्मेदारी सरकार को निभानी 
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होगी तथा उनके हितों क्ये सुरष बये चिन्ता भी सरकार क्य हो करनी होगी । 
व न कक विश ५ 2५० ४ ५ 
इसी सदर्म में/पीसदीय अर्दव्य कुछ दथ्यों की ओर भी ध्यान आर्पठ 
करना चाहता हूं बढ़ है-बढ़ता हुक जैत्व घाय और उमे कम करने को दीव 
आवश्यकठा, जी शुर्वस्व में वृद्धि से सभव हैं। भारत में बाह्य ऋणों के साथ आन्दरिक 
क्रषों का बढ़ता छार। ऋण के भार को ग्ीरता क्ये यर तथ्य ठजागर करता है कि 
वर्तमान में कुछ अष्वियों (यजस्व एव है 7/0 64 27 फ्रधिशव हिन्ना ब्याज के भुगठाव 
के लिये प्रयोष में लाया जाग है। मुद्रास्फदि को बदठी दर एक गधौर समस्या है। 
विदेशी पुजी के खुले सबेश मे अ्द्रव्यवस्था के उद्योग दा मेवा क्षेत्र में होने वाला 
स्वचालीकरण रोजगार के मिवेसयो क्य बुरे चरह प्रभावित कर रहा है, और करेगा 
कृषि उत्पादन में स्थायिल्र का अभाव जैसे कभी गन्ने के उत्पादन में कमी, वो कभी 
ठिलहन उत्पादन में ) अठ मुझाव है कि--कृषि क्षेत्र क्ये चिकाम के क्रम में प्रायमिकदा 
दी जानी चाहिये। कृषि डेत्र के विकास में आधुनिक मशीनों का प्रयोग सौमित मात्रा में 
करते हुए कृषि के परम्परागत दरोकों के साथ उनका मेल बिठाया जाना चाहिये। 
लघु उद्योगों और परम्पयगव उद्योगों के क्षेत्रों को विदेशों पृजेपवियों के लिये नहीं 
खोला जाना चाहिए। घारतोय जनठा को आवश्यकठाओं की पूर्वि में लघु उद्योगों के 
योगदान को बढावा दिया जाना चाहिये । 
सरकार को योजनाओं के माध्यम से सरचना के विकाम की प्रक्रिया जारी रखनी 
चाटिये ठघा आम जनता को अन्न, वर्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यक 
सुविधाओं क्ये उपलब्ध करने के लिये प्रयास करने चाहिये । 
परिवार कल्चाण कार्यक्रमों में जनता को शिक्षिव करने के गरभीर प्रयास करने चाहिये 
वर्भी जनसख्या नियव्रण सभव होगा । 
जिन क्षेत्रों में विदेशों पूजी निवेश कौ अनुमति होगी, इस सबध में आम सहमति 
कायम करके स्पष्ट नीवि बनाई जानी चाहिये। 
देशी और विदेशी उद्योगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये ! 
वर्तमान परिस्थितियों में यह सकेत प्राप्व हो रहे हैं कि हमारी भ्रविष्य की 
अर्थव्यवस्था यें मरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र काम करते रहेंगे । नियो थ्षेत्र के विकास की 
दिशा सरकार नीवि द्वारा दय की जानी चाहिये ठथा उनके क्रियाकलापों पर तियत्रण हेतु 
लचीले नियम भी बनाये जने चाहिये 
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयें क्ये असफ़लवा का एक महत्त्वपूर्ण कारण यजनेविक 
हस्तक्षेप रहा है | वित्तीय व्यवहार के सिद्धान्दों कौ अवहेलना करके यदि कल्यायकारी 
एव विकाम में जुडे कार्येक्रमों को लागू किया जावा है दो उप्क परिणाम क्‍या हो सकठा 
है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे घाटे में चलने वाले उद्योग एवं विद्यीय दृष्टि से कमजोर 
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। अत पूर्व में हुई गलतियों से पाठ लेकर यदि वित्तीय 
सस्थाओं के सचालन में पूर्ण स्वायत्तता दी जाती है तो वे भो निजी क्षेत्र के साथ 
प्रतियोगिता कर सकेंगे | इस प्रकार एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित हो सकेगी जहा 
भजी और सार्वजनिक क्षेत्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए अधिक विकास में सहयोग दे 
सकेंगे। ए 


